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संपादकीय 


अर्थे और न्याय-- 


Raia: न्याय के सिर पर अथ का बोझ नहीं 
होना चाहिए | न्याय पाने का अधिकार प्रत्येक प्राणी का 
है। यदि समाज या राष्ट्र अन्याय से रक्षा करने में 
असमथ है तो उसकी उपय्रोगिता नहीं हत्यारे, लुटेरे 
और डाकू से यदि रक्षा न हो सकी तो राज्य की यथार्थता 
ही क्या? मनुष्य ने इन्हीं आपदाओं से रक्षा पाने के 
लिये ही तो राज्य की सत्ता के sata रहना स्वीकार 
किया | शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने के एकमात्र 
उद्देश्य से प्रेरित होकर मनुष्य ने अपनी कुछ स्वतंत्रताग्रों 
को छोड़ना स्वीकार किया aie वह राजा की सत्ता के 
भीतर आया । उसे विश्वास था कि अन्याय होने पर 
राजा हमारी रक्षा करेगा । ग्रन्याय से विर जाने पर ही 
न्याय की आवश्यकता प्रतीत हुई । राज्य का न्याय 
विभाग एक प्रमुख अंग हुआ । प्राचीन काल में राजा 
न्यायकर्ता और शासक दोनों का अ्रधिष्ठाता था | राजा 
के अच्छे या बुरे होने पर न्याय बहुत कुछ अवलंबित 
था | राजा को स्वयं सत्य की खोज करने का ग्रधिकार 
था | आचार, संहिता और दंडविधान धीरे धीरे राजा के 
प्रथप्रदर्शन के लिये आए | 
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कुळ वैज्ञानिक ढंग पर है फिर भी न्याय के उद्देश्य की 


CD I 


राज न्याय विभाग स्वतंत्र है । इसका गठन बहुत 


पूर्ति नहीं हो रही है। आज भी न्यायार्थी के सामने 
कठिनाइयाँ ्रनेक हैं । जत्र तक उसके पास द्रव्य नहीं 
न्याय नहीं प्राप्त हो सकता | व्यवहार ओर आपराधिक 
मुकदमों में कठोर परिश्रम के साथ साथ उसे अधिक धन 
व्यय करना पड़ता है । साक्षियों को न्यायालय के संमुख 
प्रस्तुत करने का दायित्व न्यायार्थी पर रहता है । धन के 
अभाव में उसका वाद या प्रतिवाद समाप्त हो जाता है। 
यदि धन की कमी हुई तो वह न्यायालय में मारा मारा | 
फिरता है । इसके कुछ अपवाद हैं पर नगण्य । धनी 
पुरुषों के लिये यह श्र्थभार संभव भी होता है पर निर्धन _ 
की स्थिति श्रत्यंत भयावह हो जाती है। यो तो. 
सबके लिये सुलभ होना चाहिए ओर इसमें धन 
व्यय न करना पडे तो बहुत ही अच्छा है पर निधन 
लिये न्याय अनिवायतः निःशुल्क होना चाहिए | 
की न्यायप्रणाली में हमें देखना है कि इस उद्देश 
पूर्ति कहा तक हो सकती है और किंस श्रं 
को त्रिना ग्रथे के न्याय की प्राप्ति संभव है | 
व्यवहार ( सिविल ) वादों में निर्ध 
सूट ) की व्यवस्था है | यह व्यवस्था 
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न्याय प्रदान करने के विचार से की गई है किंतु प्रार्थी 
निर्धन है कि नहीं केवल इसी बात को प्रमाणित करना 
एक मुकदमे के faa से कम कठिन नहीं है । निधनता 
को प्रमाणित करने के लिये तहसीलदार के पास जाना 
पड़ता है श्रोर आज की दूषित न्याय पद्धति में वहाँ पैसा 
खर्च करना ही पड़ता है । तहसीलदार का wee प्राप्त 
हो जाने के बाद भी इसके लिये अनेक कार्यवाहियाँ करनी 
पड़ती हैं निर्धन व्यक्ति को न्याय सुलभ हो इसीलिए 
यह व्यवस्था है किंतु वह व्यक्ति निधन है कि नहीं इसको 
प्रमाणित करना एक प्रकार से निर्धन को दुलभ ही है । 
इस प्रकार निर्धन के लिये यह सुविधा अपर्यात ओर 
श्रसंतोष्रजनक है | 

आपराधिक ( क्रिमिनल ) मामलों में भी निधना को 
दी जानेवाली सहायता शून्य के बराबर दै । सर्वप्रथम 
यह सुविधा केवल प्राणुहृत्या के संबंध में दी जाती है | 
यदि किसी श्रभियुक्त पर प्राणहृत्या फा आरोप हो ओर 
बकील रखने की उसकी सामथ्य न हो तो न्यायकर्ता के 


लेख खंड [२ 


अनुरोध पर राज्य की ओर से उसके लिये वकील रखने 
का नियम हैं पर ऐसे वकीलों की एक सूची होती है ओर 
उसी सूची से बारी बारी से वकील इन मुकदमा के लिये 
नियुक्त किए जाते हें । इस प्रकार निधन को गोर से 
सरकार द्वारा नियुक्त जो वकील काम करते हैं वे क्षमता 
में उन वकीलों से कम होते हैं जो भारी शुल्क देकर 
व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किए जाते हँ | इस प्रकार संभव 
हे धनाभाव के कारण निर्दाष ब्यक्ति भी दंडित हो जाय | 
गर्थाभाव में निर्दोष व्यक्ति का दंड पा जाना या अ्रथ के 
बाहुल्य से दोषी व्यक्ति का दंड से बच जाना दोनों ही 
न्याय के विकृत रूप हैं श्योर इतने विक्त रूप हैं कि 
इसकी कल्पना मात्र से ही सिहरन पैदा हो जाती है | 
कंगाल दुःखी ग्रौर ग्रसद्वाय मनुष्य को भी न्याय प्राप्त 
करने का उतना ही BIH होना चाहिए जितना धनी 
ओर संपन्न व्यक्ति को होता हे । निर्धनो को सहायता 
प्राप्त करनेवाली उपयुक्त व्यवस्थाएँ नाममात्र की हें 
जिनसे कोई ठोस लाभ नहीं होता । 
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। १] अधिनियम खंड 
ने ड पि विश्व 
7 उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय 
चे गी अधिनियम १६५८ 
हे । [ ३० प्रश अधिनियम संख्या ४५, १६५८ ] 
कर | ( जैसा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित हुआ ) 
ब | उत्तर प्रदेश के लिये एक कृषि बिश्वविद्यालय स्थापित 
॥ | | तथा निगमित करने का 

ही | अधिनियम 

कि हृ इकर है कि कृषि के विकास तथा उत्तर प्रदेश 
| | की ग्रामीण जनता के लाभ के लिये एक कृषि विश्व- 
ति | बिद्यालय स्थापित aie निगमित किया जाय | 
नी । TACT भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित 
Se अधिनियम बनाया जाता है 1 

ह्‌ 


संक्षिप्त शीषनाम तथा प्रारंभ 

१--( १) यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश कृषि 
विश्वविद्यालय AARIA, १६५८ कहलाएगा | 

(२) वह तुरंत प्रचलित होगा | 
परिभाषाएँ 

२--विषय्र या प्रसंगा में किसी 
होने पर इस अधिनियम में | 

(क) “विद्वत्‌ परिषद्‌” का तात्पर्यं विश्वविद्यालय की 
विद्वत्‌ परिषद्‌ से है । 

(ख) “कृषि” का तात्पर्यं भूमि तथा जल के प्रबंध, 
फसल तथा पशुधन के उत्पादन एवं प्रबंध और ग्रामीण 
जनता के सुधार के आधारभूत तथा व्यावहारिक 
बिज्ञान से है | 

(ग) “ale” का तात्पर्यं विश्वविद्यालय के प्रबंधक 
बोड से है । 

(घ) “फेकल्टी? का तात्पयय विश्वविद्यालय की 
फेकल्टी से है | 

(ङ) “राज्यपाल? का तात्पर्यं उत्तर प्रदेश के राज्य- 
पाल से है। . 


त के प्रतिकूल न 


i ल CEOS datasets 
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(च) ( सजातीय पदों सहित ) “नियत” का तात्पर्य 
परिनियमों द्वारा नियत से है । 

(8) “पंजीकृत स्नातक” का तात्पर्य इस अधिनियम 
के उपबंधों के ्रधीन पंजीकृत किसी स्नातक से है | 

(ज) “राज्य सरकार” का तात्पय उत्तर प्रदेश फी 
सरकार से है । 

(म) “परिनियमों? तथा “विनियमो”? का तात्यय 
क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वः 
विद्यालय के परिनियमों तथा विनियमों से है । 

(ज) “विश्वविद्यालय का छात्र” का तास्थ किस 
एसे व्यक्ति से. हे जो विश्वविद्यालय में यथाविधि स्थापित 
किसी उपाधि, डिप्लोमा या शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टता 
के निमित्त किसी पाख्यक्रम के अध्ययन के प्रयोजन से 
नामांकित हो | 

(ट) “अध्यापक” का तात्पय ऐसे व्यक्ति से है जो 
TAU AAN अनुसंधान या (प्रसार कार्यक्रम के संचा- 
लन तथा पथ प्रदर्शन के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय 
द्वारा नियुक्त ग्रथवा ग्रमिज्ञात हो- और इसके sada 
ऐसा व्यक्ति भी है जो परिनियमों द्वारा श्रध्यापक घोषित 
किया जाय और | 

(5 ) “विश्वविद्यालय? का तात्पय उत्तर प्रदेश कृषि 
विश्वविद्यालय से है | 


विश्वविद्यालय 


३--( १ ) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति तथा | 
प्रथम उप-कुलपति तथा बोड और विद्वत्‌ परिषद्‌ के. 
थम सदस्य, और वे समस्त व्यक्ति, जो एतद्पश्चात्‌ ऐसे 
पदाधिकारी या सदस्य बनें, जब तक वे उक्त पद पर | 


किए जाते हैं | 


(२ ) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तरा 
A उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी, तथा 
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विश्वविद्यालय के उद्देश्य 

p ४- विश्वविद्यालय mA प्रयोजनों के साथ-साथ 

निम्नलिखित प्रयोजनों के निमित्त स्थापित तथा निगमित 
समभा जायगा : 


( क ) उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता को विभिन्न 
विषयों, विशेषकर कृषि, ग्रामीण उद्योग तथा व्यवसाय 
git wea संबंधित विषयों, में शिक्षा देने के लिये 
व्यवस्था करना ; 


; ( ख ) अनुसंधान कार्य को, विशेषकर कृषि तथा 
wen संबंधित विज्ञानों में, आगे बढ़ाना; तथा 


` (at) क्षेत्रीय तथा प्रसार कार्य-क्रम अपनाना । 
विश्वविद्यालय सभी के लिए होगा 


५--विश्वविद्यालय, इस अधिनियम तथा परिनियमो 
के उपबंधो के श्रधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों के लिये 
खुला होगा, किंतु इस धारा की किसी बात से यह श्रपे- 
fea न समझा जायगा कि विश्वविद्यालय किसी भी 
पाठ्यक्रम में निर्धारित संख्या से अधिक विद्यार्थी 
विष्ट करें | 


विज्ञानों तथा विद्या की ऐसी अन्य शाखाओं 
जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे, शिक्षा की 


श्रनुसंधान-कार्यं र ज्ञान की ग्रभिवृद्धि 
टु e + 
प्रसार-कायक्रमों के लिये व्यवस्था करना; 


अधिनियम खंड 


[3 

(क) जिन्होंने किसी पाठ्यक्रम का यथानियत 
अध्ययन किया हो; या 

(a) जिन्होंने विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय 
द्वारा तदर्थं ञ्रभिज्ञात किसी संस्था में परिनियमों में 
उल्लिखित प्रतित्रंधों के अधीन ग्रनुसंघान कार्य किया हो; 

(५ ) परिनियमो में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा 
रीति से सम्मान्य उपाधियाँ अथवा अ्रन्य विशिष्टताएँ 
प्रदान करना ; 

(६) क्षेत्र-कर्मियों तथा श्रव्य व्यक्तियों को, जो 
विश्वविद्यालय के छात्र न हों, ऐसे डिप्लोमा प्रदान करना 
तथा उनके लिये ऐसे व्याख्यानो तथा शिक्षण की व्यवस्था 
करना जो विश्वविद्यालय निर्धारित करे ; 

(७) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राविकारियाँ से 
ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के निमित्त सहयोग 
करना जो विश्वविद्यालय निर्धारित करे ; 

( ८ ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन, AT- 
संधान तथा प्रसार के पदों की स्थापना करना तथा उन 
पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करमा ; 

(६) परिनियर्मों के अनुसार परिषद्‌ बृत्तियाँ 
( जिनके अंतर्गत यात्रिक परिषद्‌ बृत्तियाँ भी है) छात्र- 
बृत्तियाँ तथा परितोषिक स्थापित रोर प्रदान करना ; 

( १० ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवासस्थानों 
की स्थापना एवं उनका अनुरक्षण ; 

( ११) ऐसे शुल्क तथा अन्य परिव्यय माँगना श्रौर 
प्राप्त करना जो नियत किए जांब ; 

es ( १२ ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास-स्थान का 
पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना तथा Sah अनुशासन को 


विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण की | | 


वृद्धि के लिये प्रबंध करना ; 
( “३ ) प्रशासकीय, कारणिक तथा अन्य आवश्यक 


पर्दो का सुजन करना और उन पर नियुक्तियाँ करना; तथा | 
( १४ ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये | 
अपेक्तित अन्य समस्त कार्य और बातें करना, चाददेवे | 


उपयुक्त अधिकारों से ग्रानुषंगिक हों या न हों | 


>>> ५ “5 
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७--( १ ) राज्य सरकार, किसी ऐसे व्यक्ति अथवा 
व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह ग्रादेश दे, विश्वविद्यालय, उसके 
भवनों, प्रयोगशालाओं तथा साजसज्जा aie विश्व- 
बिद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था का निरीक्षण करा 
सकती है ओर साथ ही विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा 
वित्त से संबंधित किसी मामले में उसी प्रकार जाँच करवा 
सकती है । 

(२) राज्य सरकार प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय 
को अपने इस ग्राशय का नोटिस देगी कि वह निरीक्षण 
BAN जाँच करवाना चाहती है और विश्वविद्यालय को 
अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का ग्रधिकार होगा 
जिसे उक्त निरीक्षण ञ्रथवा जाँच के समय उपस्थित रहने 
तथा सुनवाई का अधिकार प्राप्त होगा । 


(३) राज्य सरकार उक्त निरीक्षण और जाँच के 
फल के संबंध में बोड को ऐसे परामर्श के साथ, जो राज्य 
सरकार कार्यवाही करने के संबंध में दे, संत्रोधित कर 
सकती = | 

( ४ ) ats राज्य सरकार को ऐसी कार्यवाही की, 
यदि कोई हो, सूचना देगा जो वह ऐसे निरोक्षण अथवा 
ऐसी जांच के फल को दृष्टि मै रखकर करना चाहे या 
जो उसने की हो | 

(४ ) यदि बोर्ड उचित समय के भीतर राज्य 
सरकार के संतोपानुसार कार्यवाही न करे, तो राज्य 
सरकार उक्त बोर्ड द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण AAT 
श्रध्याचेदन पर विचार करके ऐसे निदेश प्रचारित करेगी 
जो वह उचित समझे ग्रौर Fe उनका अनुपालन करने 
के लिए वाध्य होगा | 


विश्वविद्यालय के पदाधिकारी तथा प्राधिकारी 
८--विश्वविद्यालय के पदाधिकारी ग्रौर प्राधिकारी 
निम्नलिखित होंगे : 
( क ) विश्वविद्यालय के पदाधिकारी 
( १ ) कुलपति ; 
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(२) उप-कुलपति ; 
(३ ) लेखानियंत्रक ; 
- ( ४ ) रजिस्ट्रार ; 

(५ ) छात्र-कल्याण का डीन ; 

( ६) फैकल्टियों के डीन ; 

(७) कृपि-प्रयोग-केंद्र-संचालक ; 

( = ) प्रसार-संचालक और ; 

(६ ) विश्वविद्यालय की सेवा में संलग्न ऐसे अन्य 
व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के पदाधिकारी 
घोषित किए जायं | 

( ख ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी 

( १ ) प्रबंधक बोड ; 

( २ ) विद्वत्‌ परिषद्‌ ; 

( ३ ) फेकल्टियो के बोड ; तथा 

( ४) ऐसे aa प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा 
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जायें | 
कुलपति 


६--( १ ) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय 
के कुलपति होंगे | वे पदेन विश्वविद्यालय के ग्रध्यन्ग होंगे 
श्रौर उपस्थित रहने पर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह 
को सभापतित्व करेंगे | 

( २ ) कुलपति को ऐसे श्रव्य अधिकार प्राप्त होंगे 
जो इस श्रधिनियम या परिनियमों द्वारा उन्हें दिए जायं | 


बोर्ड का संघटन तथा उसके अधिकार और कर्तव्य 


१०--(१) कुलपति इस अधिनियम के प्रारंभ होने 
के बारह महीनों के भीतर बोर्ड का संगठन करेंगे । 


(२) बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, sate 


पदेन सदस्य 
( क ) उपकुलपति ; 
(a) कृषि संचालक, उत्तर प्रदेश; | 
(ग ) शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश ; 
( घ ) पशुपालन संचालक, उत्तर प्रदेश | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar AE ळर कन र ot 


a re 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विधि पत्रिका वर्षे ३ अंक १ (१८८०) १६५८ ] 
अन्य सदस्य 


(ङ ) राज्य की विधान सभा के दो सदस्य, जो 
उक्त विधान सभा द्वारा निर्वाचित होंगे ; 


(च ) राज्य की विधान परिषद्‌ का एक सदस्य, 
जो उक्त विधान परिषद्‌ द्वारा निर्वाचित होगा; 


( छ ) कृषि की शिक्षा तथा उसके विकास में ahh 
रुचि रखनेवाले दो व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार नाम- 
निर्दिष्ट करेंगी ; 


( ज ) निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि- 

(१ ) दि स्टेट फार्स फोरम 

(2) दि इंडियन Fite ग्राफ 
एजुकेशन ; 


एग्रीकल्चरल 


(३) दि यू» पी० इज्जीनियस एसोसियेशन ; 

(४ ) राज्य समाज कल्याण बोर्ड | 

(५) दि यू पी० कोक्रापरेटिव बैंक लिः 
तथा । 


(६ ) पंजीकृत स्नातक | 


प्रतिबंध यह दै कि स्टेट फार्मस फोरम का प्रतिनिधि 
ऐसा व्यक्ति होगा जो खेती करता हो, राज्य समाज 
कल्याण are की प्रतिनिधि ऐसी स्त्री होगी जो सरकारी 
श्रधिकारी न हो, तथा Zo पी० कोश्रापरेटिव बैंक लिमिटेड 
का प्रतिनिधि ऐसा व्यक्ति होगा जो सरकारी ग्रधिकारी 
नहो। 


( ३) बोर्ड ग्रथना सभापति अपने सदस्यों में से 
निर्वाचित करेगा । ` 


(४) बोड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की 
पदावधि छ; वर्ष की होगी, परंतु बोर्ड का प्रथम संघटन 
हो जाने पर उस समय चुने हुए कुछ सदस्यों की पदावधि 
को कम करने के लिये परिनियमों में व्यवस्था की जायगी 
जिससे कि उसके पश्चात्‌ प्रत्येक दो वर्षो में एक तिहाई 
या उसके निकटतम सदस्य पदनिवृत्त हो | 


(५) अपने पूर्वाधिकारी की शेष पदावधि ही 


` अधिनियम खंड 


[ ४ 


आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये चुने गए सदस्य की 
पदावधि होगी । 


(६ ) सदस्य बिना वेतन के कार्य करेंगे; परंतु 
दैनिक भत्ता तथा यात्रिक व्यव पाने के अधिकारी होंगे, 
जो विश्वविद्यालय के श्राय व्ययक से दिए उसँग | 


aD 


(७) बोर्ड के अधिकार तथा कर्तब्य निम्नलिखित 
होंगे-- 

( क ) उप कुलपति द्वारा प्रस्तुद ग्रायव्ययक का 
अनुमोदन | 


A 


( ख ) विश्वविद्यालय के शैक्षिक तथा प्रशासकीय 
फर्मचारिवर्ग के सदस्यों को नियत रीति से नियुक्त करना | 

( ग ) विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों को 
अपने अधिकार में रखना ओर उनपर नियंत्रण रखना 
तथा इस संबंध में कोई सामान्य आदेश प्रचारित करना | 

( घ ) किसी चल श्रथवा श्रचल संपत्ति के हस्तां- 
तरण को विश्वविद्यालय की ओर से स्वीकार करना | 

( ङ ) विशिष्ट प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय के 


= नि वड 


अधिकार में दी गइ निधियों का प्रशासन | 

(a ) विश्वविद्यालय के रुपए का विनियोजन | 

(छु ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार 
तथा प्रयोग का निर्देश करना | 

(ज ) ऐसी स्थायी ग्रथवा अस्थायी समितियों की 
नियुक्ति करना जिन्हें वह अपने कृत्यो के उचित संपादन 
के लिये MIAR समझे | 

(क) धारा ११ की उपधारा ( १ ) के उपब्ंधों के 
अधीन रहते हुए, उप कुलपति को नियुक्त करना | 

(ज ) पूंजीगत सुधारों के लिये धन उधार लेना 
तथा उसकी वापसी का उपयुक्त प्रबंध करना | 

(2) ऐसे समय तथा ऐसे स्थानों में, जिसे वह 
आवश्यक समभे, बैठक करना | किंतु प्रतिबंध यह है कि 
प्रत्येक दो मास में कम से कम एक नियमित वैठक की 
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जायगी, और प्रतिबंध यह भी है कि इसकी नियमित 
बैठकों में से कम से कम at बैठकें विश्वविद्यालय में 
की जायगी; और । 

(a) इस ग्रधिनियम तथा परिनियमो के ग्रनुसार 
विश्वविद्यालय से संबंधित सभी मामलों को विनियमित 
तथा निर्धारित करना तथा ऐसे अधिकारों का प्रयोग 
करना और ऐसे कत्तव्यों का पालन करना जो इस ग्रधि- 
नियम तथा परिनियमो द्वारा उसे दिए जायें या उस पर 
आरोपित किए जाये | 
उपकुलपति 

११- १ ) उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूणं- 
कालिक पदाधिकारी होगा | प्रथम उप कुलपति, कुलपति 
द्वारा चार वषे से श्रनधिक ऐसी अवधि के लिये तथा 
ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जायगा जो कुलपति निर्धारित 
करें | agadi उप कुलपति बोर्ड द्वारा नियत रीति से 
नियुक्त किए जायेंगे । 

( २) उपकुलपति की पदावधि चार वर्ष होगी | 

( ३ ) कोई व्यक्ति दो पदावधियों से अधिक के लिये 
उपकुलपति के पद पर ग्रासीन रहने का पात्र न होगा | 

( ४ ) उपकुलपति की उपलब्धियाँ तथा सेवा की 
अन्य शर्तें वे होंगी जो नियत की sia ओर नियुक्ति के 
पश्चात्‌ उसके हितों के प्रतिकूल उनमें कोई परित्रतन नहीं 
किया जायगा | 

(a) उपकुलपति ate को संबोधित लिखित त्याग 
पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। साधारणतया 
त्याग पत्र उस दिनांक से जब कि उपकुलपति कार्यभार से 
मुक्त होना चाहता हो ६० दिन पूर्व वोर्ड के सचिव को 
दिया जायगा | 

(६) यदि छुट्टी लेने के कारण Baar पदावधि की 
समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से उपकुलपति का पद्‌ 
रिक्त हो जाय या उसके रिक्त होने की संभावना हो, तो 
रजिस्ट्रार इस बात की सूचना तुरंत बोड को देगा । ऐसी 
रिक्ति की पूर्ति यथासंभव उपधारा (१) के उपवंधो के 
अनुसार की जायगी | 
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(७) जब तक कि उपधारा (६ ) के ग्रीन रिक्ति 
की पूर्ति न हो जाय या जब तक कि बोर्ड कार्यवाहक 
उपकुलपति नाम निर्दिष्ट न करे, तत्र तक रजिस्ट्रार 
उपकुलपति के पद के सांप्रतिक कत्तव्यो का पालन 
करेगा | 


उपकुलपति के अधिकार और FRIST 


१२-- १ ) उपकुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य 
कार्यपालक तथा शैक्षिक पदाधिकारी होगा और कुलपति 
की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत 
समारोह का सभापतित्व करेगा | वह विद्वत्‌ परिषद्‌ का 
पदेन सदस्य तथा सभापति होगा ओर बोड का पदेन 
सदस्य होगा | 

( २) उपकुलपति का यह कत्तव्य होगा कि वह 
यह सुनिश्चित करे कि इस अधिनियस तथा परिनियमों 
के उपबंधों का निष्ठा के साथ पालन किया जाय ओर, 
धारा २३ के अधीन कुलपति के अधिकारों पर प्रतिकूल 
प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो 
तदथ आवश्यक हों । 


( ३ ) उपकुलपति को विद्वत्‌ परिषद्‌ की बैठक 
बुलाने का अ्रधिकार होगा ; 


प्रतिबंध यह है कि वह श्रपने अधिकार को विश्वः 
विद्याललय के किसी अन्य पदाधिकारी को प्रतिनिहित 
कर सकता है | 
(४) उपकुलपति विश्वविद्यालय के कार्यों पर 
सामान्य नियंत्रण रखेगा ओर विश्वविद्यालय में समुचित 
अनुशासन बनाए रखने के लिये उत्तरदायी होगा | 


(4) उपकुलपति बोड के समक्ष आय-व्ययक तथा 
लेखा-विवरण प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा | 


( ६ ) किसी ऐसी श्रापातिक स्थिति में, जिसमें उप- 
कुलपति के मतानुसार तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक 
हो, वह ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक समझे | 
आर को गई कायवाही का प्रतिवेदन यथाशीघ्र उस पद 
धिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को देगा, 
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द्वारा उस मामले में साधारणतया कार्यवाही की जाती, 
किंतु इस उपधारा को किसी बात से उपकुलपति को कोई 
ऐसा व्यय करने का ग्रधिकार दिया गया नहीं समझा 
जायगा, जो समुचित रूप से प्राधिकृत न हो ओर जिसकी 
व्यवस्था श्राय-व्ययक में न की गई हो | 

(७) यदि उपधारा (६) के ग्रधीन उपकुलपति 
द्वारा की गई किसी कार्यवाही से विश्वविद्यालय की सेवा 
में लगे किसी व्यक्ति पर हानिप्रद प्रभाव पड़ता हो तो 
वह व्यक्ति उस दिनांक के, जिस पर उसे कार्यवाही की 
सूचना दी गई हो, तीस दिन के भीतर बोर्ड के समक्ष 
अपील कर सकता है | 

(८) पूर्वोक्त बातों के श्रधीन रहते हुए, विश्व- 
विद्यालय के पदाधिकारियों, वृत्तिक कमचारिवग तथा 
अन्य कमंचारियों की नियुक्ति, निलंबन श्रोर पदच्युति के 
संबंध में बोड द्वारा दी गई श्राज्ञाओं को उपकुलपति 
कार्यान्वित करेगा | 

(६) उपकुलपति दीक्षांत समारोह में ऐसे व्यक्तियों को 
उपाधियाँ प्रदान करेगा जो उन्हे प्राप्त करने के अधिकारी 
हो किंतु प्रतिबंध यह हे कि यदि कुलपति उपस्थित हो तो 
वेह ही कोई या समस्त उपाधियाँ प्रदान करेगा | 


( १० ) उपकुलपति ्रध्यापन, अनुसंधान तथा 
प्रसार के प्रगाढं समन्वय तथा एकीकरण के लिये 
उत्तरदायी होगा | 


( ११ ) उपकुलपति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग 
करेगा जो नियत किए जाये | 


लेखा-नियंत्रक 


१३--( १) लेखा नियंत्रक विश्वविद्यालय का 
पूणकालिक पदाधिकारी होगा तथा उपकुलपति द्वारा, 


We के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, नियुक्त 
किया जायगा । 


et ~ 
( २) वह बोड का पदेन सचित्र होगा तथा उसको 


देय वेतन और भत्ते वे होंगे जो नियत किए जायें | 


(३) धारा ११ की उपधारा (४), (५)(६) 
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तथा ( ७ ) में उल्लिखित, उपलब्धियों से मिन्न सेवा की 
शर्तों; त्यागपत्र, श्रस्थायी रिक्तियों की पूर्ति तथा सांप्रतिक 
कतंव्यो के पालन की व्यवस्था के संबंध में उपबंध 
आवश्यक परिवर्तनों सहित लेखा-नियंत्रक के पद के संबंध 
में लागू होंगे । 

( ४ ) लेखा नियंत्रक विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा 
विनियोजित धनराशियों का प्रबंध करेगा और उसकी 
वित्तीय नीति के संबंध में परामश देगा । वह उपकुलपति 
के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के निमित्त ग्राय व्ययक तथा 
लेखा विवरण तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा | 

(a) लेखा-नियंत्रक का निम्नलिखित कर्तव्य 
होगा-- 

( क ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा, 
विनियोजन से भिन्न किसी रूप में, कोई ऐसा व्यय न 
किया जाय जो श्रायव्ययक में प्राधिकृत न किया गया 
हो, और ; 

( ख ) किसी ऐसे व्यय को अ्रस्वीकृत करना जो 
किसी परिनियम के निबंधनों का उल्लंघन करे, या जिसके 
लिये परिनियमों द्वारा व्यवस्था अपेक्षित हो, किंतु की 
न गई हो । 


रजिस्ट्रार 


१४--( १ ) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक 
पदाधिकारी होगा तथा उपकुलपति द्वारा बोर्ड के ग्रनु- 
मोदन के श्रधीन रहते हुए नियुक्त किया जायेगा | 

( २) रजिस्ट्रार को देय वेतन तथा भत्ते वे होंगे जो 
नियत किए जायें | 

( ३ ) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय के श्रभिलेखों तथा 
सामान्य मुद्रा की अनुचित ग्रमिरक्षा के लिये उत्तरदायी 
होगा | वह विद्वत्‌ परिषद्‌ का ५देन सचिव होगा और 
उसके समक्षु ऐसी समस्त सूचना रखने के लिये बाध्य 
हाँगा जा काय संपादन के लिये ग्रावश्यक हों। वह 
विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये प्रार्थनापत्रों को लेगा 
तथा समस्त पाञ्यक्रमों, पाख्यचयां ओर अन्य सूचना का, 
जिसे आवश्यक समका जाय, स्थायी अमिलेख रखेगा | 


CT LF RR WORN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अनंत गोपाल शेवरे fro Fas राज्य-सर्वो० न्या० 


ह| 
विधि पत्रिका वषं ३ (१८८०) १६४८ 
सर्वोच्च न्यायालय १ 
( नागपुर से ) 


aaa गोपाल tat 2E 
वि० 


बंबई राज्य >= 


अपीलकर्ता 


उत्तरवादी 
आपराधिक ग्रपील सं० १७८।१६५७ 


अ~~परितियमों की व्याख्या - अतीत प्रभावी 
( रिट्रास्पेक्टिव ) होना प्रक्रिया ( प्रोसीजर ) का 
परिवर्तित हो ना-- 

a—de प्रक्रिया संहिता ( १८६८), ato ३४२ 
ए० ११६ सी०-धा० ११६ सी० का प्रभाव-विचारा- 
धीन मामलों में धारा ३४२ ए० लागू होती हे । 


न्यायमूर्ति जे० एल० कपूर-- 


` 


मजिस्ट्रेट के न्यायालयमै एक मुकदमा चल रहा 
था | उस मुकदमे में अभियुक्त ने एक प्राथनापत्र दिया 
कि हमें दं० प्र० संहिता की धारा ३४२ के अनुसार साक्षी 
के रूप में सादय देने की अनुमति प्रदान की जाय | 
मजिस्ट्रेट ने इस प्राथनापत्र को श्रस्वीकार कर दिया | 
पुनरीक्षण करने पर नागपुर उच्च न्यायालय ने भी इस 
प्राथनापत्र को ग्रस्वीकार कर दिया और मजिस्ट्रेट के 
निर्णय का स्थिरीकरण किया । नागपुर उच्च न्यायालय के 
इसी निर्णय ओर आदेश के विरुद्ध यह श्रपीले निवेशित 
की गई है | 


दंड प्रक्रिया संहिता ( संशोधन ) अ्रधिनियम 
( २६।१६५५ ) २-१-१६५६ को लागू हुआ | इस 
निर्णय में इसे संशोधन श्रधिनियमं कहा जायगा ओर 
दंड प्रक्रिया संहिता को संहिता । संशोधन अधिनियम के 
लागू होने के पहले ही अ्रपीलकर्ता का -अभियोजन श्रन्य 
व्यक्तियों के साथ हो रहा था । २-१-५६ को संशोधन 
ea लागू हुआ ओर १४-१-५६ को अपीलकर्ता 
ने मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एक प्राथनापत्र दिया कि 

२ 
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संशोधन अधिनियम की धारा ३४२ ए० के अतगत हमें 
अनुमति प्रदान की जाय कि हमारे विरुद्ध लगाए Te 
श्रारोपों को निष्प्रमाणित करने के लिये हैम श्रपनी और 
से साच्ची के रूप में साच्य दें | मजिस्ट्रेट ने इस प्रार्थनापत्रै 
को ग्रस्वीकार कर दिया । नागपुर उच्च न्यायालय मैं 
पुनरीक्षण निवेशित करने पर उच्च न्यालय का विचार यह 
हुआ कि जो कार्यवाही मजिस्ट्रेट के समच चल रही है 
वह ्रसंशोधित संहिता के अनुसार होगी रं इस प्रकार 
संशोधित अधिनियम की धारा ३४२ ए० के अनुसार 
साक्षी रूप में उपस्थित होने का अधिकार श्रपीलकर्ता 
को नहीं हैं | 

श्रसंशोधिंत संहिता कें अंतर्गत काई अभियुक्त साच्ची 
रूप में उपस्थित नहीं हो सकता था इसलिए साक्ष्य 
अधिनियम की धारां ११८ इसमें लागू नहीं होती थी । 
संविधान के अनुच्छेद Yo ( ३) में है कि किसी श्रभियुक्त 
को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिये बाध्य नहीं किया 
जा सकता । संशोधनं अधिनियम द्वारा सहिता में धारा 
३४२ ए० जोड़ी गई । इस धारा में है कि कोई aioe 
आरोपों को निष्प्रमाणित करने के लिये श्रपनी बचत में 
सादय दे सकता दै | इसके परंतुक में ag भी कह दियी 
गया कि श्रभियुक्त की स्वतःलिंखित प्रार्थना के ब्रिनां वह 
साक्ष्य देने के लिए बुलाया नहीं जा सकता और यदि 
वह साक्ष्य नहीं देता है तो इससे उस पर कोई टीका 
टिप्पणी नहीं की जां सकती । दूसरे शब्दों में संशोधन 
अधिनियम द्वारा श्रभियुक्त साच्ची हो सकता है किछु वई 
साक्ष्य देने के लिये न तौ बाध्य किया जा सकता है ओर 
न बुलाया जा सकता है । वह केवल ग्रपनी लिखिते 
प्राथना से ही साची हो सकता हैं और उसके साक्ष्य न 
देने पर न्यायालय या पक्षा द्वारा उस पर टीका टिप्पणी 
नहीं की जा सकती | 

यहाँ निणंय के लिए जो प्रश्न है बह यही है कि 
विचाराधीन मामलों में संशोधने अधिनियम लागू हुआ 
है कि adil किसी भी व्यक्ति की करिसी प्रकिया 
( प्रोसीजर ) में निहित अधिकार ( वेस्टेड राइट ) नहीं 
है। उसको उस समय केवलं निर्धारित प्रकार से अभि 
योजन या बचाव का अधिकार है । यंदि संसद के किसी 
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अधिनियम द्वारा प्रक्रिया का ढंग बदल दिया जाता है 
तो उसको सिवा बदले हुए ढंग पर चलने के कोई दूसरी 
उपाय नहीं है। देखिए मैक्सवेल ma इंटरप्रेटेशन 
श्राफ CAT Jo २२५ और १६०५ To सी० 5६ | 
दूसरे शब्दों में निहित ग्रधिकार से संबंधित विधि की 
तरह केवल भविष्य प्रभावी न होकर प्रक्रिया विधि ( ला 
श्राफ प्रोसीजर ) का परिवर्तेन श्रतीत प्रभावी होता है । 
उत्तरवादी का कहना है कि संशोधन विनियम की 
घारा ११६ सी० में दिए हुए ये शब्द “ऐसी प्रत्येक ज.च 
या ग्रन्वीक्षा का निवतन उसी प्रकार होगा मानो यह 
श्रधिनियम पारित ही नहीं हुआ हैं? इस बात के द्योतक 
हैं कि इसके उपबंध विचाराधीन मामलों में लागू नहीं 
होंगे । किंतु यदि इसकी इस प्रकार व्याख्या की जायगी 
तो धारा के ग्रंतिम अंश से विरोध होगा जैसे--“उपर्युक्त 
को छोड़कर इस आ्रधिनियम के उपबंध ओर उसके द्वारा 
संशोधन इस श्रधिनियम के प्रारंभण के बाद निवेशित की 
` गई समस्त कार्यवाहियों में लागू होंगे ग्रौर उन कार्य- 
बाहियो में भी लागू होंगे जो कि ऐसे प्रारंभण के समय 
` करिसी न्यायालय में विचाराधीन थीं” | इसका अर्थ हुआ 
कि विचाराधीन मामलों में भी यह लागू होगा | यह केवल 
उन्हीं मामलों में लागू नहीं होगा जो कि स्पएख्पेण दे 
दिए गए हैं। 
` यदि उत्तरवादी के कहने के श्रनुसार व्याख्या की 
जाय तो मुख्य धारा ११६ में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यांशों 
. में विरोध होगा और व्याख्या का यह सिद्धांत है कि 
'का श्रथ इस प्रकार निकाला जाना चाहिए कि 
न पैदा हो । इस प्रकार व्याख्या करने पर यही 
; केवल डन धाराश्रों को छोड़कर जो स्पष्ट रूप 
री गई हैं संशोधन अधिनियम ऐसी कार्यवाहियों 
और प्रक्रिया संबंधी विधि के संशोधन के 


£ Se 3 
x क (६ 
¢ 


अधिनियम या संशोधित संहिता में 
| दी गई है जिससे यह पता चले 
Z आपराधिक ९. it = 

थापराधिक कार्यवाहियों में लागू 


समच विचाराधीन हे और 
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हमारे विचार से संशोधन अधिनियम की धारा ११६ 
में प्रयुक्त शब्दों का सासान्य ग्रथ यही निकलता है कि 
त्रपीलकर्ता धारा ३४२ To का लाभ उठा सकता है | 
उच्च न्यायालय ने “मानों यह अधिनियम पारित ही नहीं 
हुआ” का aA लगाने में गलती किया है। हमारे 
विचार से श्रपीलकर्ता को ग्रपनी बचत में स्वतः साज्ञी 
होने का ग्रधिकार है और इस प्रकार आरोपों को निष्प्रमा- 
शित करने के लिये श्रभिसाक्ष्य दिया जा सकता है | 

इसलिए अपील स्वीकार की जाती है, नीचे के 
न्यायालयों का आदेश निराकृत किया जाता है गौर 
निशंय दिया जाता है कि साळी होने के लिये अपीलकर्ता 
द्वारा दिया हुआ प्राथनापत्र ठीक था | 


अपील स्तो कृत 


विधि पत्रिका वर्ष ३, ( १८८० ) १६५८ 
सर्वोच्च न्यायालय २ 
( कलकत्ता से ) 
१६ सितंबर १६५८ 
जफर इमाम, एस० के दास और Ho एल० कपूर 
न्यायमूर्तिगण | 
बिपिन विहारी सरकार तथा ग्रन्य-- 
विर 
पश्चिमी बंगाल राज्य -- उत्तरवादी 
आपराधिक श्रपीलें सं १०२ MT १०३।१६५८ 
दुंड प्रक्रिया संहिता ( १८६८ ), धा० ३३६ (१)- 
घारा ३३६ (१ की प्रयोज्यता ( अण्ल्िकेत्रिल्िटी ) 


ara ३३६ (१) के sata पहले ही मान लिया _ | i 
गया रहता हे कि जो क्षमा प्रदान की गई है उसे | 


स्वीकार किया गया है-- 


श्रपीलकतागण 


| 
| 
} 
| 
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न्यायमूर्ति एस० जफर इमाम-- 


इन ग्रपीलो मै ग्रपीलकर्ताओं पर मालचंद के बघ 
का आरोप लगा था । प्रत्येक के विरुद्ध दंड संहिता की 
धारा ३०२ का आरोप था । सत्र न्यायाधीश के विचार 
के अनुसार एक ही अभिप्राय से प्रेरित होकर यह बध 
किया गया इसलिए विपिन ent सरकार की दोषसिद्धि 
धारा ३०२ के अंतर्गत हुई ओर विष्णुचरण साह की 
दोषसिद्धि धा० २०२३४ के अंतर्गत हुई । सत्र न्याया- 
धीश ने दोनों अ्रपीलकर्ताओ्रों को मृत्यु दंड दिया। 
पीलकर्ताओं ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध 
अपील निवेशित किया ओर सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड 
के आदेश के स्थिरीकरण के लिये निर्देश ( रेफरेस ) 
किया | उच्चन्यायालय ने श्रपीलकर्तागण को दं० संहिता 
की TIE ३०२।३४ के अंतर्गत दोषी पाया | तदूनुसार 
उच्चन्यायालय ने मृत्युदंड के ग्रादेश का स्थिरीकरण 
किया । 


अपियोजन के कहने के श्रनुसार ताराचंद की कपड़े 
की एक बहुत भारी दूकान थी। वह अपने दो लड़कों 
पृथ्वीराज ओर मालचंद ( मृतक ) के साथ रहकर 
व्यापार करता या | घटना के दिन ताराचंद राजस्थान 
गया था और पृथ्वीराज फलकटा हाट में feet काम से 
गया था | इस प्रकार उस दिन दूकान पर मालचंद अकेले 
था | साढ़े आठ बजे रात के लगभग जब मालचंद 
दूकान के पिछले हिस्सेवाले कमरे में बैठकर रोकइ गिन 
रहा था उस उमय वर्तमान ग्रपीलकर्तागण सनातनदास 
के साथ ( जो ग्रन्वीब्वा ( ट्रायल ) के समय छोड़ दिया 


गया ) कुछ कपड़ा खरीदने के वचार से श्राए और 


पुकारा | मालचंद रोकड़ को वहीं छोड़कर ग्राहकों के पास 
आया । ग्राहकों ने कपड़ा पसंद किया ओर तब वे सत्र 
बंडलों में बाँच दिए गए । दो कैशमेमो काटकर निकाले 
गए पर तीसरे कैशमेमो के निकालने के पहले ही अपील 
कर्तां ने मालचंद पर एक भारी तेज धारदार हथियार 
से प्रहार किया | गरदन धड़ से अलग हो गया । टीक 
उसी समय एक पड़ोसी मालचंद को दूकान पर श्रचानक 
ba पहुँचा | उसके आने से ये लोग इतना डर गए कि 


तुरत भागे । रुपया जो सेफ में खुला ही पड़ा था ज्यों 
का त्यों था, चोरी नहीं गया । सेफ से रुपया चुराने के 
विचार से मालचंद का बध किया गया । 

१८ दिसंबर की यह घटना हे । २५ दिसंबर को 
मालचंद की दूकान के पास की एक झाडी से पुलिस ने 
तलवार, गड़ासा आदि अनेक हथियारों को प्राप्त किया | 

हथियारों पर मनुष्य के रक्त के धब्बे थे । उस समय 
दूकान में २६१३ रुपया रोकड़ में था और ८) तोला 
सोना था । इस प्रकार धनराशि पर्याप्त थी और यदि वह 
पड़ोसी अचानक न श्रा पहुँचा होता तो अपीलकर्तागण 
मालचंद का बध करने के बाद उसे चुरा ले गए होते । 


Sat उच्च न्यायालय ने कहा है ग्रपीलकर्तागण की 
दोषसिद्धि पारिस्थितिक साक्ष्य पर श्रवलंबित है । उच्च- 
न्यायालय ने विष्णुचरण साह की दोष स्वीकृति 
( कनफेसन ) पर निर्भर इसलिए नहीं किया कि वह 
इच्छापूवक नहीं थी । इस पर विचार करने के पहले 
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३३७ के अंतर्गत क्षमा 
प्रदान करने के संबंध में अपीलकर्ताओं के इस कथन पर 
विचार करना है कि अ्रभियोजन ने दंड संहिता की धारा 
३३६ के उपबंधो का पालन नहीं किया है | 

अपीलकर्ताओं की ओर से कहा गया कि चूँकि 
दं० प्र० संहिता की धारा २३६ का पालन नहीं किया 
गया इसलिए सारी श्रन्वीच्चा ( ट्रायल ) दोषपूण हो 
गई | तात्यय यह कि विष्णु को च्मा प्रदान की गई थी 
इसलिए उसकी AAA बिपिन बिहारी सरकार श्रपील- 
कर्ता के साथ नहीं की जा सकती थी । इस संबंध में तथ्य 
इस प्रकार हैँ कि श्रभियोजन की ओर से एक प्राथनापत्र 
दिया गया कि विष्णु अभियुक्त को दं० प्र० संहिता की 
धारा ३३७ के ग्रंतर्गत भेदी साक्षी ( ग्रमूवर ) बना दिया 
जाय । धारा ३३६ (१) में है कि भेदी साक्षी को ay 
क्षमा प्रदान की जाय ओर अभियुक्त उसे स्वीकार कर ले 
श्रौर स्वीकार करने के बाद जब उस व्यक्ति के बारे में जन 
श्रभिश्रीजक ( पब्लिक. प्रासिक्यूटर ) प्राथनापत्र देता है 
कि वह WAH आवश्यक तत्व को छिपाता है या | 
झूठा साद्य देता हे या जिस शते पर चमा प्रदान की 
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गई थी उस शर्त का पालन नहीं करता है तो जिस 
अपराध के लिये उसे क्षमा प्रदान की गई थी या किसी 


i संबद्ध श्रव्य पराध के लिये यदि बह दोषी पाया जाय 
' तो उसकी AAN हो सकती है। इस उपधारा के 
oan (प्राविजो) में हे कि ऐसे व्यक्ति की श्रन्वीचष 
| दूसरे श्रमियुक्त के साथ नहीं की जा सकती ओर AAT 
' क्केबीच में इस व्यक्ति की यह दिखलाने का श्रधिकार है 
। | कि जिस शर्त पर क्षमा प्रदान की गई थी उस शर्त का 


पालन हमने किया È | 
इस धारा के उपबंध से यह स्पष्टरूप से प्रकट होता 
है कि इसमें यह पहले मान लिया जाता है कि जिस 
व्यक्ति को चमा प्रदान की गई हे उसने उसे स्वीकार कर 
लिया है । स्वीकार करने के बाद ही श्रन्य बातें आएँगी, 
केवल क्षमा प्रदान करना पर्याप्त नहीं है। धारा ३३६ 
लागू होने के लिये यह श्रावश्यक है कि क्षमा प्रदान की 
 गाईहो और उस व्यक्ति ने उसे स्वीकार किया । स्वीकार 
 करनेके बाद यद्रि जन ग्रभियोजक प्रमाणित करता 
` है क्रि उसके विचार से उक्त व्यक्ति ने उस पराध के 
संबंध में जानबूझकर कोई आवश्यक बात छिपाई है, 
या झूठा सादय दिया है था क्षमा प्रदान जिन शर्तों पर 
की गई हैं उनका पालन नहीं किया है तब धारा ३ 
होती दै श्रौर उस व्यक्ति की श्रन्वीक्षा उस अपराध 
बंध म॑ की जा सकती है। इस मामले में fro 


मा 


विपरीत उसने बयान दिया कि जो मैंने दोष 
वह पुलिस द्वारा पीटे जाने के कारण की, 
स्वीकृति नहीं किया । कोई प्रमाण नहीं है 
प्रदान की गई उसे विष्णु ने स्वीकार किया | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
विपिन विहारी वि० पश्चिमी बंगाल राज्य-सवाँ० न्या० | ४ 


१--यह निश्चित है कि अपीलकर्तागश स्थानीय 
व्यक्ति थे जो मालचंद की दूकान के निकट रहते और 
काम करते थे । इसलिए बे उस दिन की दूकान की स्थिति 
जानते थे ओर जानने के लिये उन्हें साधन और अवसर 
दोनों प्राप्त था । 

२--हत्या के ठीक पहले अपीलकर्ताशों का सनातन 
से मिलना | 

३--मालचंद की दूकान की ओर उनके बढ़ने के 
संबंध में साक्ष्य | 

४-+इस साक्ष्य का होता कि मालचंद की हत्या के 
ठोक पहले वे लोग उसकी दूकान में उपस्थित थे | 

५--इस साक्ष्य का होना कि मालचंद की दूकान 
की ओर से बिपिन बिहारी सरकार तेजी से भागा श्रा 
रहा था और उसके ठीक पीछे पीछे विष्णुचरण साह 
अपीलकर्ता था | 

६--अ्रपीलकर्ताओं की उँगलियों और हथेलि 
ताजे घावों के संबंध में साक्ष्य का होना | 


| पर 


रक्त के धव्त्रों के होने के संबंध में सादय ओर बिपिन 
Rant के रैपर पर जले हुए उन स्थानों पर छिद्र जहाँ 
पर रक्त पाए गए थे | 

८--विष्णु चरण साह के हस्ताक्षर के केशमेमो । 

६-मालचंद के घावों की प्रकृति से डाक्टर की राय 
कि पहले किसी ने पटक दिया र उसके बाद दूसरे 
व्यक्ति ने गरदन पर प्रहार किया | 

इन पारिस्थितिक साक्ष्यो पर विचार करने से प्रतीत 
हुआ ahamia ने इस हत्या में भाग लिया । 
संपूर्ण पारिस्थितिक साच्या पर विचार करने से aia 
कर्ताओं के दोषी होने के बारे में संदेह नहीं है | 

हमारे विचार से उच्च न्यायालय का यह निर्णय ठीक 
था कि श्रपीलकर्तागण दंड संहिता की धा० ३०२।३४ 
के अंतर्गत दोषी हैं । परिस्थिति को देखते हुए यह नहीं 
कहा जा सकता कि मृत्यु दंड का दंड अधिक है | ग्रपीलेँ 
तटूनुसार उत्सर्जित की जाती है | 


श्रपीलें उत्सर्जित | 


E Wisi ks PP =P ETRE DI PNR 
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विधि पत्रिका वर्ष ३, (१८८०) (९५८ 
सर्वोच्च न्यायालय X 
( पटना से) 


१६ सितंबर, १६५८ 
एस० जफर इमाम, एस० के० दास और Ho एल० 
कपूर न्यायमूर्ति गण | 


रतन गोंड = ग्रपीलकर्ता 


वि ० 


बिहार राज्य = उत्तरवादी 


आपराधिक अपील सं० ७६।१६५८ 


अ - साक्ष्य अधिनियम (tas), ato ३२ 
ait ३३ बह वयान जो बयान देनेवाले की मृत्यु के 
कारण क्र लबघ म नहा ह आर न्यायक कायवाही 
के बीच में अभिलिखित भी नहीं हे उसकी प्रति 
maar ( ऐडमिप्तिबिलिटी ) 


ब भारतीय संविधान अनुच्छेद “३६-तथ्यों के 
समवर्ती ( कांकरेंट ) fasat में हस्तक्षेप | 


स - साक्ष्य अधिनियम ( १८७२ ), धा० २४- 
न्यायातिरिक्त दोष स्वीकृति ( एक्स्ट्राजुडिशयल् 
कानफेशन )--इसका साक्ष्यिक महत्व | 


द-र्‍साक्ष्य अधिनियम ( १८७२), घा० २४ 
स्वेच्छा से दोष स्वीकृति | 


न्याममूर्ति एस० Fo दास-- 


यह श्रपील विशेष श्रनुमति पर निवेशित की गई 
है | रतन aig की wetter दंड संहिता की धारा ३०२ 
के अंतर्गत हुई श्रौर राँची के श्रतिरिक्त न्यायिक ग्रायुक्त 
द्वारा दोष सिद्ध होने पर उसे मृत्यु दंड का ग्रादेश दिया 
गया | विद्वान्‌ AARE न्यायिक श्रायुक्त ने मृत्यु दंड के 
श्रादेश के स्थिरीकरण के लिये दं० प्र० संहिता की धारा 
३७४ के ग्रंतर्गत इसके श्रभिलेख को पटना उच्चन्यायालय 
में भेजा ओर रतन गोंड ने भी उच्चन्यायालय में अपील 
ee किया । पटना उच्चन्यायालय के विभागीय 


[ विधि पत्रिका वर्ष ३ अंके ( १८८० ) १६१८ 


न्यायासन ने aha और निर्देश ( रेफरेंस ) की सुनवाई 
एक साथ किया और निर्देश को स्वीकार करके तथा श्रपील 
को उत्सर्जित करके अपीलकर्ता को दिए गए मृत्यु दंड के 
आदेश का स्थिरीकरण किया । ख्रपीलकता ने विशेष 
अनुमति के लिये प्राथना किया और विशेष श्रनुमति 
प्राप्त होने पर यह श्रपील निवेशित की | 


इसके तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्रपीलकर्ता राँची जिले 

के एक पहाड़ी गाँव का रहनेवाला था। उस गाँव में 
मुसम्मात ज्ञात्री नाम की एक विधवा स्त्री रहती थी | 
जात्री को दो लड़कियाँ थीं । एक का नाम वैशाखी था 
श्रोर दूसरी का अगहनी । वैशाखी की द्यु लगभग E 
वर्ष थी और श्रगहनी की लगभग ५ TT | ७ मई १६५७ 
को यें दो बहनें बैशाखी am अगहनी अपने गाँव के 
निकटवर्ती पहाड़ी जंगल में जंगली बेर तोड़ने के लिये 
गई हुई थीं | मुसम्मात जावी भी उस दिन दूसरी जगह 
जंगली वेर तोड़ने के लिये गई हुई थी । जात्री उस 
रे जत्र घर से रवाना हुई थी उस समय उसकी दोनों 
लड़कियाँ घर पर ही थीं | मुसम्मात जान्री जब दोपहर 
के समय घर पर लोटी तो उस समय श्रगहनी श्रकेले ही 
घर पर मिली | मु. जान्नी ने जब श्रगहनी से वैशाखी के 
वारे में पूछा तो उसने कुछ बयान दिया और उस दिन 
तथा दूसरे दिन भी अगहनी ने दूसरे दूसरे लोगों से इसके 
बारे में बतलाया | ग्रपीलकर्ता की ओर से इसके बारे में 
mata की गई हे कि यह बयान न तो साक्ष्य अधिनिय्रम 
की धारा ३२ और न तो साद्य अधिनियम की धारा ३३ 
के श्रंतगत ही प्रतिग्राह्य ( ऐडमिसिबुल ) हे । इस कथन 
से हम भी सहमत हैं.। इसलिए इसके बारे में श्रन्य बातें 
छोड़ दी जाती हे । शाम को भी जब्र वेशाखी नहीं लोटी 
तो go जात्री उस पहाड़ी की ओर गई पर कहीं उसका 
कुछ पता नहीं चला | रूपराम को समाचार भेजा गया 
कि वैशाखी का पता नहीं चल रहा है| रूपराम इन 
दोनो लड़कियों का चाचा था जो एक दूसरे गाँव में 
ARG बनाने के लिये गया हुआ था । रूपराम ८ मई 
को श्राया | इसी बीच दलपत साय मुखिया और गाँव | 
के सोहार चौकीदार को भी बतला दिया गया था € 
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बैशाखी का पता नहीं चल रहा है । श्रगहनी रूपराम 
sie इन गाँववालो को पहाड़ी के पास के सोते श्रोर 
कुएँ के पास ले गई । इन गाँववालों ने सोते से थोड़ी 
दूर पर एक लाश पाया जिसमें सिर नहीं था । मु० जात्री 
ने यह पहचान दाहिने हाथ की ५ लाल चूड़ियों से को 
जिसे वैशाखी पहने हुए थी तथा श्वेत सारी जिसका 
किनारा लाल था तथा बाँए हाथ की दो लाल चूड़ियाँ 
ate हाथ की पीतल की At ओर एक माला के 
कुछ दाने से जिसे वैशाखी पहने हुए थी जात्री ने पहचान 
की। दलपतसाय ने लाश को देखते रहने के लिये 
गाँचवालो को frye किया श्र वे स्वयं श्रपीलकर्ता के 
घर पर गए पर वह घर पर नहीं मिला । उन्होंने तत्र 
चौकीदार ओर रूपराम को थाने पर भेजा जो बहाँ से 
४३ मील की दूरी पर था | थाने पर रूपराम ने यह 
सूचना दिया ओर इसे पुलिस के सहायक थानेदार ने 
लिखा | इस सूचना में श्रगहनी के दिए हुए बयान की 
शरोर संकेत था ओर उस समय तक जो वस्तुएँ प्राप्त हो 
गई थीं उनकी भी चर्चा थी । उसी दिन बृहस्पतिवार को 

अपीलकर्ता अपने बहनोई के घर एक दूसरे गाँव में पकड़ा 
गया | दलपत साय मुखिया ग्राम पंचायत, कृष्णचंद सिंह 
_ सरपंच ग्राम पंचायत और पंचायत के एक सदस्य प्रदुमन 
सिंह ने उससे पूछा श्रोर कहा जाता है कि उसने न्याया- 
` तिरिक्त दोष स्वीकृति ( एक्स्ट्राजुडिशियल कनफेशन ) 
किया कि रुपए के लालच से हमने वैशाखी बच्चे का बध 


पर तिना सिर की लाश पड़ी थी | 
माला के यत्र तत्र बिखरे हुए २६ दाने 


आर उसके घर की तलाशी ली | 
तेज धारदार हथियार 
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उससे पूछे जाने पर कि वैशाखी का सिर कहाँ पर है कहा 
जाता है कि अ्पीलकर्ता सहायक थानेदार को उस स्थान 
पर लिवा ले गया जो लाश पाए जानेवाले स्थान से 
१०० गज की दूरी पर था । उस स्थान पर रक्त के धन्वे 
बाले कुछ बालों के गुच्छे मिले । सहायक थानेदार ने 
इसे ले लिया | ये बालों के गुच्छे स्त्री के सिर के बाल 
प्रतीत होते थे ओर रासायनिक परीक्ष ने कहा था कि ये 
स्री के सिर के बाल प्रतीत होते हँ । कुछ ओर छानबीन 
करने के बाद ्रपीलकर्ता ग्रन्वीक्षा के लिये भेजा गया | 
मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच करने के बाद सत्र न्यायाधीश के 
समक्ष श्रन्वीक्षा के लिये उसका उपार्पण ( कमिटल ) 
हो गया । 


रतन गोंड fro बिहार रोज्य-सवो० न्या० 


श्रपनी बचत में अपीलकता का कहना था कि वह 
कूठे ही फॅसा दिया गया हे । उसने इस बात से इनकार 
किया कि पहाड़ी जंगल में मैने वैशाखी की हत्या को है | 
उसने यह भी अस्वीकार किया फि हमने दलपत साय, 
कृष्णचंद्र सिंह ओर प्रदुमन सिंह के सामने न्यायातिरिक्त 
दोप स्वीकृति ( एशस्ट्राजुडिशियल कनफेशन ) किया है | 
उसने इनकार किया कि हमारे घर से रक्त के धब्बोवाला 
कोई हथियार प्राप्त हुआ हैं | उसने यह भी इनकार किया 
कि उस दिन में श्रपने घर पर उपस्थित नहीं था या में 
अपने बहनोई के घर से पकड़ा गया | 


विद्वान्‌ श्रतिरिक्त न्यायिक आयुक्त ओर उच्च न्याया- 
लय दोनों का निर्णय था कि अपीलकर्ता के विरूद्ध निर्णय 
दो बातों पर निर्भर करता है । १- पारिस्थितिक साक्ष्य 
ant | २--न्यायातिरिक्त दोष स्वीक्कति | निर्णय था कि 
यह दोष स्वीकृति स्वेच्छा से की गई थी किसी दबाव 
आदि से नहीं । उनका निर्णय था कि at तो दोष 


स्वीकृति से इनकार किया गया हे किंतु यह दोप स्वीकृति 


पारिस्थितिक साक्ष्य से इस प्रकार संपोपित ( करोवोरेटेड ) 


है कि सिवा इसके कि अपीलकर्ता ने वैशाखी की हत्या । 
कुछ रुपए के लालच से की कोई ओर युक्तिसंगत बात _ 


नहीं आती | 


इसमें झगडा नहीं हे कि संविधान के अनुच्छेद १३६ 


के अंतर्गत विशेष अनुमति पर निवेशित की गई 
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E | ७ ] रतन गोड़ वि० बिहार राज्य-सवों० न्या० [ विधि पत्रिका ३ श्रंक्र १ ( १८८० ) १६५८ 
स्थान अपील में at के दोनों न्यायालयों के तथ्य के प्रश्न पर संबंध नहीं रखता अथवा उसकी मृत्यु से संबंधित किसी 
नसे के समवर्ती निष्कप को कुछ प्रतिबंधों के साथ मानना परिस्थिति से संबंध नहीं रखता वरन्‌ इसके विपरीत यह 
धब्बे हमारे लिये अनिवाय | अपीलकर्ता के वकील श्री आयं- वयान उसकी बहन की मृत्यु से संबंध रखता दै । इस लिए 
रने गरने यहाँ रे बातों पर बहुत जोर दिया है कि जो कहा हमारे विचार से यह बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 
बाल alg! g enlai S खात aika तता बह दोप ३२ (१ ) के aata नहीं आता । सरकार के वकील 
के ये स्वीकृति Me म प्रीतग्राह्य नाहो ह्‌ । aS याद प्रात- नेभी मान लिया है कि धारा ३२ ( १ ) इसमें लागू 
मबीन are हो तो भी यह सत्य नही है | तीसरे, पारिस्थितिक नहीं होती । 
[या | साक्ष्य के संबंध में मी नीचे के न्यायालयों ने अगप्रतिग्राह्म ८ 
a सादय पर निर्भर किया है, जैसे यह दिखलाने के लिये कि जगही का बयान निकाल देन ए 2 
ऑल) अपीलकर्ता बैशाखी के साथ हत्या के पहले देखा गया Nes s A x pe a Sial : १ -्यायातिरिक्त 
अगहनी के बयान पर निर्भर किया गया | दूसरे शब्दों में ; aoe a e pieda 
| ञ्रपीलकर्ता के विद्वान्‌ वकील का कहना है कि पारि- Hel 3 BR Eo ge agar को प्राति, 
Te RRs साक्ष्य हारा दोष सिद्धि प्रमाणित करने के लिये ah Te ee 2a की प्राति श्रोर ग्रपील- 
Ta ' जितने सुदृढ़ साक्ष्य की आवश्यकता होती है उतना ze ea a CRNI s aus para परिस्थितियों हैं। 
a त ˆ न्यायातिरिक्त दोष स्वीकृति के संबंध में दो प्रश्‍न पैदा 
साय, | FP RR होते है_ क्या यह स्वेच्छा से थी ओर यदि यह स्वेच्छा 
रिक्त | ह वेशाखी । हत्या हुई इसमें संदेह नहीं है| हत्या से थी तो क्या यह सत्य थी ? अपीलकर्ता ने इनकार किया 
Și । होने की बात अनेक महत्वपूण्‌ साहयों द्वारा अच्छी तरह था कि हमने कोई दोप स्वीकृति की किंतु यहाँ पर हमें 
pe | में प्रार्थी का हाथ था वह ठीक था | z ह e ee : क . a = ae I 
1 भै । इस पर दोष सिद्धि हो सकती है कि नहीं । यहाँ इतना 
| इस संबंध में अपीलकर्ता के विद्वान्‌ वकील की ही कहना पर्याप्त हे कि प्रायः ओर सावधानी के लिये 
। उपयुक्त आपत्तियों पर विचार करना है । इस संबंध में ऐसी दोप स्वीकृति के लिये न्यायालय oes संपोषण 
wa यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हम श्रपीलकर्ता के ( फरोबोरेशन ) की माँग करता हे । यह संपोप्रण ऐसा 
नेणय | इस कथन से सहमत हैं कि श्रगहनी का बयान जो होना चाहिए जो अपराधी का संबंध प्रश्नगत्‌ अपराध से 
साह्य । amed कि घटना के कुछ ही महीने बाद मर गई और स्थापित कर दे । यहाँ वास्तविक प्रश्‍न एकमात्र यही है 
1 किं उसका बयान किसी न्यायिक कार्यवाही में नहीं लिखा जा कि दोष स्वीकृति यदि स्वेच्छा से की गई और सत्य पाई 
दबाव ' सका साक्ष्य में प्रतिग्राह्म नहीं है | यह साक्ष्य निश्चय ही जाती है तो अपराधी के विरुद्ध प्रमाणित पारिस्थितिक 
दोष । साक्ष्य श्रधिनियम की धारा ३३ के अतर्गत नहीं त्रा साक्ष्य इसका पर्याप्त संपोषण करते हे कि नहीं | 3 
[कृति | सकता क्योंकि यह किसी न्यायिक कार्यवाही में नहीं था | हमें पहले देखना है कि दोष स्वीकृति स्वेच्छा से की 
टेड) केवल धारा ३२ ( १) इसमें लागू हो सकती है किंतु यह गई थी कि नहीं | साक्ष्य अधिनियम की. धारा २४ में है 
हत्या | उपबंध भी उस बयान से संबंध रखता है जो बयान कि आपराधिक कार्यवाही में अभियुक्त द्वारा दोष स्वीकृति 
बात l देनेवाले व्यक्ति की मृत्यु के कारण के वे संबंध में हो या उस समय असंबद्ध ( इरेलवेंट ) समझी जाती है जब कि 
| उन व्यबहारो की किसी ऐसी परिस्थिति से संबंधित हो न्यायालय फो यह प्रतीत होता है कि यह दोष स्वीकृति 
१३६. | जितके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो । यहाँ इस अ्रभियुक्त के विरुद्ध आरोप के संबंध मै अधिकारी व्यक्ति 
इस | मामले में ग्रगहनी का बयान उसकी मृत्यु के कारण से की ओर से किसी साम-दाम-दंड के कारण की गई है | 
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विधि पत्रिका वर्ष ३ श्रंक १ ( १८८० ) १६५८ J 


श्रौर न्यायालय को जब यह प्रतीत होता है कि यह 
साम-दाम-दंड ऐसा है कि इससे श्रभियुक्त के सन में यह 
मान लेने का युक्तिसंगत आधार हो जाता है कि दोष 
स्वीकृति द्वारा उसके विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में उसे 
कोई लाभ होगा या उससे कोई सांसारिक ढंग की बुराई 
दूर होगी तो ऐसी स्थिति में दोष स्वीकृति श्रसंबद्ध 
(Rai ) होती है । 


इसके लिये ्रपीलकतां के विद्वान्‌ वकील के इस 
कथन से में सहमत होता हूँ कि दलपत साथ, कृष्णचंद सिंह 
am agaa सिंह fa पंचायत राज अधिनियम के 
श्रंतगत धारा २८ के अंतर्गत ञ्रविकारी व्यक्ति ( परसन 
इन श्रथारिटी ) में ग्राते हैं | किंतु प्रश्न यह हे कि क्या 
बह दोष स्वीकृति इनकी ओर से साम-दाम-दंड के फल 
स्वरूप की गई दै श्रोर वह आरोप के संबंध में है ओर 
न्यायालय का उसे असंबद्ध पाने के लिये क्या उपर्युक्त परि- 
स्थितियाँ हैं ? नीचे के न्यायालयों ने इसका स्पष्ट नका- 
रात्मक उत्तर दिया है | हमने उपयुक्त तीनों साच्षियों के 
साक्ष्य का परीक्षण किया दै | दलपतसाय के बयान में है 
कि उससे लगभग २ घंटे तक प्रश्न किया गया परंतु प्रश्न 
लगातार adi किया गया । उसे भोजन दिया गया और 
तब उससे प्रश्न किया गया तो वह थोड़ी देर तक मौन 
रहा OR तव कहा कि हमने उस लड़की की हत्या की है 
क्योंकि उक्त ठेकेदार ने मनुष्य के सिर के लिये 
८० ३० देने को कहा था । न्वायातिरिक्त दोप स्वीकृति 
को प्रमाणित करने के लिये हमने उपयुक्त तीनों साक्षियों 
के साक्ष्य का जब परीक्षण किया तो नीचे के न्यायालयों 
के निर्णय से भिन्न मत प्रकट करने के लिये कोई आधार 
नहीं मिला | श्री ्रायंगर ने १८६३ २ क्वीस बेंच १२ 
फो दिखलाया | यह एक गवन का मुकदमा था | इसमें 
कंपनी के अध्यक्ष ने श्रमियुक्त के भाई से कहा था कि 
“तुम्हारे भाई के लिये यही श्रच्छा होना कि बयान दे दें |? 
दोष स्वीकृति के समय अभियुक्त जानता था कि हमारे 
भाई से इस संबंध में उपयुक्त बात कही गई हे । इसी 
लिए इसमें न्यायमूर्ति केव ने कहा था कि श्रभियोजन ने 
यह प्रमाणित नहीं किया है कि दोष स्वीकृति स्वेच्छा से 
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की गई है तथा स्वतंत्र है उन्होंने यह भी कहा था कि 
उस दोष स्वीकृति पर संदेह करने के लिये पर्यात कारण 
है जो पश्चाताप के कारण तो समकी जाती दै पर बाद में 
अभियुक्त उससे हट जाता है । यह सत्य हैं कि इस मामले 
में अ्रभियुक्त पहलेवाली दोप स्वीकृति से हट गया किंतु 
उपयुक्त रुलिंग में जो परिस्थिति थी वह इसमे नहीं है | 
ग्रामीण स्वयं सेवक दल द्वारा उपर्युक्त अपने बहनोई के 
घर से पकड़कर लाया गया ओर गाँव के श्रधिकारियों के 
समक्ष उसने दोष स्वीकृति को | केवल एक बाते पर 
बहस की गई हे कि अभियुक्त जब अधिकारियों के समक्ष 
लाया गया श्रौर जब उसने दोप स्वीकृति की उस बीच 
२ घंटा समय बीत चुका था । इसके लिए भी श्राथंगर 
ने To Aiko Ao १६४० मद्रास १३६ पर निर्भर 
किया | इसमें पुलिस के अधीक्षक सुपरिटेंडेंट ने ञ्रभियुक्त 
से ४ घंटे तक रात्रि में प्रश्न किया था और २ घंके तक 
सवेरे | इस संबंध में निणय हुआ था कि इसमें स्पष्ट रूपेण 
पुलिस विनियमन का उल्लंघन किया गया । इतनी 
अधिक देर तक लगातार इस मामले में प्रश्‍न नहीं पूछा 
गया था । दूसरा निर्णय जिसपर थी आयंगर ने ध्यान 
दिलाया है वह Co mo Mo १६३४ लाहोर ४१७ 
है । किंतु उसके तथ्य इससे भिन्न थे । इस प्रकार उक्त 
न्यावातिरिक्त दोष स्वीकृति के संबंध में साम-दाम-दंड 
का तनिक भी आभास नहीं मिलता | 


रतन गोंड़ fro विहार राज्य-सर्बो० ao 


दोष स्वीकृति की सत्यता के संबंध में कोई बात ऐसी 
नहीं बतलाई गई जिससे यह प्रतीत हो कि इसमें कुछ 
असत्य बयान था | यों तो श्रभियोजन ने यह प्रमाण नहीं 
दिया कि जो ठेकेदार लुर्की नदी पर पुल बनवा रहा है 
उसने मनुष्य के सिर के लिए ८० Go देने को कहा था 
किंतु यह बात ऐसी है कि कोई ठेकेदार इसे स्वीकार 
नहीं करेगा किं हमने ऐसा कहा था चाहे उसने कहा 
भले ही हो। साधारणतया कोई न तो मनुष्य के सिंर 
की माँग करता दै ओर न तो कोई ऐसी माँग स्वीकार 
करता है, यह वात हम मानते हैं किंतु हमें यह मी नह! 
भूलना चाहिए कि इस मामले में आदिम निवासी हँ 
जिनमें श्रमी भी अंधविश्वास की भावना भरी पड़ी दै | इस 
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A 


विधि पत्रिका, बर्ष ३ ( १८८० ) १९५८ 
इल्ला० उच्च न्या० १ 
न्यायमूर्ति बी० Ao जेम्स 
व्यवहार प्रकीर्णक लेख सं० Waele 
१३ नवंबर १६५८ 
कुमारी ्राशालता = 
Tyo 
MAMI मेरठ कालेज, मेरठ--- 


५८-- 


( प्रार्थी ) 


विपक्षी 

आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम तथा अध्यादेश 
( आडिनेंस ) अध्याय २०, नियमांवज्ञी--शिक्षा 
संस्था में कोई बिद्यार्थी अधिकार के वल पर प्रवेश 
नहीं पा सकता 
न्यायमूर्ति जेम्स - 

भारतीय संविधान के श्रनुच्छेद २२६ के अंतर्गत 
यह लेख प्रार्थनापत्र निवेशित किया गया है | यों तो 
सभी की यह इच्छा होती है कि देश में सभी लड़कों 
ओर लड़कियों को जैसा वे चाहते हैं शिक्षा प्रदान करने 
की व्यवस्था हो किंतु यहाँ प्रमुख प्रश्‍न केवल यही है कि 
जिस कक्षा में वह लड़की या लड़का प्रवेश पाना चाहता 
है उसमें भर्ती करने के लिये क्या उस विद्यालय को बाध्य 
किया जा सकता है? 

तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कुमारी ्राशालता मेरठ 
के श्री ओमप्रकाश गुप्त की पुत्री है । कुमारी ग्राशालता 
मेरठ कालेज को छात्रा थी | मेरठ कालेज ग्रागरा विश्व- 
विद्यालय से संबंधित है । उसने १६५७ में बी० एस 
सी० परीक्षा उत्तीर्ण किया । १९५८ की एम० एस सी० 
प्रथम वपं की परीक्षा में वह सफल नहीं हुई | १९५८-५९ 
के सत्र के लिये उसी कक्षा में पुनः प्रवेश पाने के लिये 
उसने प्रार्थनापत्र दिया तो प्राधिकारियों ने उसे भर्ती नहीं 
किया | इसका कारण यह था कि विज्ञान की कक्षाओं में 
व्यावहारिक शिक्षा का महत्व उतना ही होता है जितना 
सैद्धांतिक का ओर विज्ञान की प्रयोगशाला में केवल ८ 


` विद्यार्थियों के लिये सामान था | इसलिए अधिकारियों ने 


उपयुक्त विद्यार्थी की भर्ती कर ली श्रोर प्रार्थी कुमारी 
३ 
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आशालता को बतलाया गया कि अब उसकी भर्ती के 
लिये स्थान रिक्त नहीं है । कुमारी आशालता के पिता 
ने कालेज के आचाय को कई पत्र लिखा पर जत्र उन्होंने 
उसकी भर्ती नहीं की तो कुमारी ग्राशालता ने इस 
न्यायालय में परमादेश लेख (रिट ग्राफ मेंडमस ) 
जारी करने की प्रार्थना की है कि आचार्य को आदेश 
दिया जाय कि वे उसे एम० एस d. प्रथम वर्ष के 
चालू सत्र में भर्ती कर लें | 

इसमें प्रार्थी तभी सफल हो सकती है जब दो बातें 
प्रमाणित हो जाँय, एक यह कि जिस कक्षा में बह 
चाहती थी उस कच्चा में प्रवेश पाने का उसे अधिकार था 
ओर दूसरा यह कि आचार्य का यह विधिक कर्तव्य 
( लीगल ड्यूटी ) था कि उसे उस कक्षा में भती करें | 

उसके विद्वान्‌ वकील एक भी शत पूरी करनेवाला 
प्रमाण नहीं दे सके | उसके कथनानुसार यदि इस प्रकार 
का कोई अधिकार और कतव्य था तो बह आगरा विश्वः 
विद्यालय अधिनियम या adata निर्मित परिनियम, 
अध्यादेश या विनियम ( रेगुलेशंस ) में ही हो सकता 
है। श्रधिनियम में ऐसी कोई बात नहीं दी गई है। 
विद्वान्‌ वकील ने अध्यादेश का अध्याय २० नियम ३ 
दिखलाया fa उसके WANT वह कालेज का मान्य 
सद्स्य तब होती जब वह MAA द्वारा “स्वीकार? 
( ऐक्सेप्ट ) की गई होती | वह स्वीकार नहीं की गई है 
इसलिए उपबंध के AGI वह कालेज का मान्य सदस्य 
नहीं है । विद्वान्‌ वकील ने भ्रध्यादेश का अध्याय १६ 
ato नि २ ( २) दिखलाया पर नियम ५ के पढ्ने से 
पता चलता है कि यह भूतपूर्व विद्यार्थियों के लिये है | 
इस नियम के अनुसार प्रार्थी वार्षिक परीक्षा में बैठ 
सकती है किंतु चूँकि वह कक्षा में नियमित रूप से भर्ती 
होकर पढ़ना चाहती है इसलिए वह उपबंध यहाँ लागू 
नहीं होगा | ु 

इससे यह स्पष्ट हे कि कोई नियम ऐसा adi हे. 
जिससे आचाय को बाध्य किया जाय कि प्रार्थी को भर्ती | 
कर ल | : 
श्राचाय की ओर से बिद्वान्‌ वकील ने बतला: 


विधि पत्रिका वर्ष ३ ग्रंक १ ( १८८० ) १६५८ ] 


नियम ६ के ्रनुसार बी एस सी० के सफल विद्यार्थी 
ही एम० एस सी में प्रवेश पावेंगे । चूँकि प्रार्थी सफल 
नहीं है इसलिए वह इस नियम का भी लाभ नहीं उठा 
सकती । 
प्रार्थी के विद्वान्‌ वकील का दूसरा तक है कि जत्र प्रार्थी 
प्रथम सत्र ( सेशन ) में विद्यार्थी रही है तो उसे अधिकार 
है कि दूसरे सत्र में भी विद्यार्थी रहे । वे इस सिद्धांत पर 
निर्णय चाहते हैं कि “जो एक बार सदस्य हो चुका हो वह 
सर्वदा सदस्य हे |” में इस बात को मानने के लिये 
तैयार नहीं हॅ | एक तो नियमावली में कहीं ऐसी बातें 
नहीं हैं दूसरे ओमप्रकाश के शपथपत्र से पता चलता 
है कि प्रार्थी की भर्ती सत्र से सत्र तक थी । 


प्राथी के विद्वान्‌ वकील ने एक दूसरे प्रकार का तक 
रखा है । उनका कहना हे कि प्रथम वर्ष और श्रंतिम 
में कुल १६ लड़कों के लिये स्थान है, ८ प्रथम वर्ष 


मिलाकर १५ लड़के हैं। इसलिए यदि प्रार्थी की 
थम वर्ष में हो जाय तो भी श्रध्यापक अच्छी तरह 
+ ऐसी व्यत्रस्था हे | दूसरे शब्दों में इस कथन 
रिणाम है कि ग्राचार्य को अपने विवेक (डिस्क्रीशन) 

योग करने के लिये कहा जाय | परमादेश लेख 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कामता प्रसाद वि० Fo पार्वती-इला० Jo AT 


- कामता प्रसाद तथा अन्य 


[२ 


अधिक ्राशंका हे । आचार्य की ओर से दिए गए इस 
तक में अधिक बल दीखता हे । इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने 
जत्र न्यायालय में आना निश्चय किया तो उसे अपनी 
साँग को विधिक अधिकारों,पर अ्वलंबित करना चाहिए, 
भावुकता पर नहीं । 
यह स्पष्ट है कि आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम 
और तद्अंतगत निर्मित नियमावली में कोई ऐसा stia 
हीं है जिसके आधार पर प्रार्थी की भर्ती की जा सके। 
दूसरे, विद्वान्‌ वकील ने कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं दिया 
जिसमें किसी विद्यालय को बाध्य किया गया हो कि किसी 
विद्यार्थी की भर्ती करे । यह मामला विश्वविद्यालय का 
भीतरी मामला है इसलिए यह अधिकारियों पर छोड़ 


दिया गया हे | इसका निर्णय आचाय ही कर सकते थे।, | 


प्रार्थी को!इस न्यायालय में आने की राय गलत दी गई 
है। कुछ भी हो प्रार्थी नें अधिकार ओर कतंब्य को 
प्रमाणित नहीं किया ओर बिना इसको प्रमाणित किए 
वह सफल हो नहीं सकती । परिणामतः प्राथनापत्र ग्रस- 
फल होता है ग्रोर परिव्यय के साथ उत्सर्जित किया जाता 
है | प्राथनापत्र-न्यायाधीश का दिनांक १२-८-१६४८ 
का अंतरिम आदेश एतद्द्रारा प्रभावशूम्य किया जाता È | 
प्राथनापत्र उत्सर्जित 


विधि पत्रिका, वर्षे ३ ( (८८० ) १६४५८ 
इला - उच्च न्यायालय २ 
न्यायमूर्ति एस ० एल० चतुवेदी 
एफ ए Fo ५४३ ओर ५५४।१६४५- 
१२ अगस्त १६५८ 
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६६।१६४४ में दिए गए निर्णय दिनांक २१-१५-१६४५ 
के विरुद्ध प्रथम ग्रपील-- 

अव्याज sare अधिनियम ( यूजूरियस लॉस 
Ree) १६१८, धारा ३- व्याज कम करते समय 
gag की परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए | 

ब~-हिंदू fafa—aragaa’ का नियम उत्तर 
प्रदेश में लागू नहीं होता--ऋण लिए हुए घन का 
दूना यदि ऋणी को देना पड़ता है तो इसमें कोई 
अनोचित्य नहीं हे | 
न्यायमूर्ति चतुर्वेदी-- 

ये दो संबद्ध अपीलें हैं जो वादी--उत्तरवादी 
पारबती बीबी द्वारा निवेशित किए हुए दो मुकदमों 
से आई हैं। 

दोनों मुकदमें सामान्य बंधक बंधपत्र पर आधारित 
हैं | इलाहाबाद शहर में खलीफा मंडी में का हिस्सा बंधक 
में दिया गया है। ये बंधक पहले के एक बंधक के स्थान 
पर दिए गए । पहला बंधक १६१६ में दिया गया था | 
प्रतिवादियों का प्रतिवाद में प्रमुख कथन यही है व्याज 
की दर बहुत ग्रधिक है और वह कम की जानी चाहिए | 
विद्वान्‌ व्यवहार न्यायाधीश ने इसकी परिस्थितियों पर 
विचार क्रिया ओर इस निष्कृष पर पहुँचे कि व्याज की 
दर बहुत अधिक नहीं दे और इसके कस करने का कोई 
कारण नहीं है । तद्नुसार मुकदमो में पूर्ण रूपेण डिग्री 
दे दी गई | 

व्याज उधार अधिनियम ( युजूरियस लोंस ऐक्ट ) 
१६१८ के संबद्ध उपबंध के विषय में कानूनी स्थिति यह 
है कि जहाँ तक इस राज्य ( स्टेट ) का संबंध हे विधान 
isa ने उन परिस्थितियों को वतला दिया है जिनमें 
व्याज को बहुत अधिक समझना चाहिए AK उन TR- 
जिनमें व्याज को बहुत 
अधिक नहीं समझना चाहिए | इन दोनों स्थितियों के 
बीच में जगह बहुत ही धिक है श्योर ये मामले उस 
डते हैं | ये मामले निचली 
सीमा के ग्रधिक निकट हैं ग्रपेक्षाकत ऊँची सीसा के, 
क्योंकि उक्त उपबंध में जब ७% व्याज की दर है तो 
इसमें ७२% व्याज की दर तय हुइ है | 
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विद्वान्‌ वकील ने व्याज कम करनेवाली जो परि- 
स्थिति वतलाया है उसकी झोर उन विद्वान्‌ व्यबहार 
न्यायाधीश का भी ध्यान आकृष्ट किया गया था जिन्होंने 
इसका निर्णय किया | उनसे भिन्न विचार व्यक्त करने का 
में कोई कारण नहीं देखता । यह बात कि न्यायालय 
व्याज की दर कम कर सकता है, है अवश्य पर इसका 
श्रथ यह नहीं हे कि न्यायालय को वास्तव में ऐसा करना 
चाहिए | मुकदमे की परिस्थितियों पर बिचार करना 
चाहिए | इस मामले में कोई परिस्थिति ऐसी नहीं दिख- 
लाई पड़ती | पचो के बीच जो संविदा हुई है उसमें 
हस्तक्षेप करने का में कोई कारण नहीं देखता | 


इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि पहले के बंधक 
की व्याज की दर कम थी । इस तथ्य से भी कोई सहायता 
नहीं मिल सकती कारण कि पहले बंधक की धनराशि 
२८-०० २० थी और वतमान प्रत्येक बंधक की धनराशि 
केवल २००० रुपया है । यह सर्वविदित है कि उधार 
लिए हए ऋण की धनराशि यदि श्रधिक हे तो व्याज दर 
कस होगी और धनराशि यदि कम हें तो व्याज दर 
अधिक होगी | इस प्रकार व्याज दर कम करने का कोई 
आधार नहीं है | 


> 


विद्वान्‌ वकील का कहना है कि “दामदुपद' का 
सिद्धांत इसमें लागू होता है और मूलधन के दूने से 
अधिक धनराशि के बारे में डिग्री पारित नहीं करनी 
चाहिए | मुझे एक भी प्रमाण ऐसा नहीं दिखलाया गया 
जिसमें “दामदुपद'का सिद्धांत न्याय, समता और सद्विचार 
के आधार पर लागू किया गया हो । इस मामले की जेपी 
परिस्थिति है उसके अनुसार ऋणी' को यदि मूलधन के 
दूने से अधिक देने को वाध्य किया जाता है तो उसमें 
कोई अनोचित्य नहीं है क्योंकि ऋणी ने भी उचित समय 
पर रुपया नहीं दिया और देर किंवा । “दामढुपद्‌? का 
सिद्धांत हिंदू विधि में हे परंतु इस राज्य के किती अधि- 
नियम द्वारा ag इस प्रदेश में लागू नहीं किया गया है | 
इसलिए उपयुक्त सिद्धांत केवल न्याय, समता और 
सद्विचार के आधार पर ही प्रयुक्त हो सकता है और | 
इसके लिये उपयुक्त परिस्थिति हे नहीं । र 


श्रौर परिव्यय के साथ उत्सर्जित की जाती है । 
अपीले उत्सर्जित 


विधि पत्रिका, वर्षे ३ ( १८८० ) १६५८ 
इला० उच्च न्यायालय ४ 
न्यायमूति बी० sito ओक 


श्रीमती बलवंत कुँवर तथा ग्रन्य-- प्रार्थीगण 
कि० 
` कतिरिक्त मुंसिफ, देहरादून तथा ग्रन्य--  विपक्षीगश 


व्यवहार प्रकीर्णक लेख सं० ११२०।१६६६ दिनांक 
३०-४-१९५८ 


= हिंदू विवाह अधिनियम ( १९५५) धारा ६-- 
त्य अधिकार की पुनस्थापना के लिये वाद (सूट) 
बिषय में मुंसिफ और व्यवहार न्यायाधीश के 


यह प्राथनापत्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद २२६ 
७ के ग्रंतगत निवेशित किया गया है । इसमें 
हिंदू विवाह अधिनियम १६५५ ( जिसे 
धिनियम कहा जायगा ) के लागू होने पर 
हिंदू हैं तो मुंसिफ को दांपत्य अधिकार 


रावून के मुंसिफ के न्यायालय में 
समे प्रतिबादी गण सं० १ 


उपयुक्त कारणों से ये दोनों श्रपीलें श्रसफल होती हैं 
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| a डट 
कि वह उसके साथ रहे ओर दांपत्य अधिकार का प्रयोग 
करने दे । 


j 
i 
| 


ब--प्रतिवादी to २ ओर ३ को निपेधाज्ञा द्वारा 
मना किया जाय कि प्रतिवादी सं० १ को वादी के घर 
आने में रुकावट न डालें | 

प्रतिवाद में aga सी बातें कही गई” जिनमें से एक 
यह थी कि न्यायालय को मुकदमे की सुनवाई का श्रधिल्षेत्र 
नहीं है । मुंसिफ ने इसको आरंभिक वादपद माना और 
निर्णय दिया कि न्यायालय को सुनवाई का अधिकार है | 


प्रतिवादीगण इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हें । उनका 
कहना है कि हिंदू विवाह अधिनियम १६५५ के लागू 
होने पर यह वाद संधाय , मेनटेनेबुल ) न aa 
अनुच्छेद २२६ AR २२७ के अंतगत यह प्राथनापत्र 
निवेशित किया गया हे | 
प्राथी का कहना हे कि ग्रधिनियम की धारा ६ के 
अंतर्गत वादी केवल प्राथनापत्र निवेशित कर सकता था, 
मुकदमा नहीं । 


यहाँ पर उभत्रपक्ष सिक्ख हें । अधिनियम की धारा 


२ उपधारा १ उपवाक्य बी० के Baa यह अधिनियम 
इसलिए उम्रयपक्ष हिंदू | 


सिक्‍खों के लिये भी लागू होता है 
विवाह ग्रधिनियम १६५५ से शासित हैं | 


व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ६ व्यवहार प्रक्रिया | 
संहिता के सामान्य अधिक्षेत्र से संबंध रखती हैं । उसमें 
दिया हुआ है कि न्यायालयों को व्यवहार ( सिविल ) 
AFIA क समस्त मुकद्मी की सुनवाई का अधिकार होग 
बशत स्पष्ट रूप से या ध्वनिताथ से सुनवाई मना न गई 
हो । यहाँ देखना दै कि १६५५ के अ्धिनिय्रम से व्यवः 
हार न्यायालय द्वारा इस मामले की सुनवाई मना की 
गई है कि नहीं। wo त्राई० me १६५५ सर्वोच्च 
न्यायलय ५७६ में निर्णय हुआ कि देखने में यदि प्रतीत 
होता हो कि व्यवहार न्यायालय को इसकी सुनवाई 
अधिकार हे परंतु कहा यह जाता है कि न्यायालय 
उसकी सुनवाई का ग्रधिकार नहीं है तो इसके लिये 
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२: 
होने की बात प्रकट होनी चाहिए | व्यवहार प्रक्रिया 
संहिता के चिय्ले द्वारा लिखित भाष्य मै है कि यदि किसी 
अधिनियम द्वारा अन्य उपाय है या सरसरी तौर पर 
सहायता पाने के लिये उपबंध है तो यह आवश्यक नहीं 
व्यवहार न्यायालय की सुनवाई में यह बाधक है; पूरे 
मुकदमे की सुनवाई का अधिकार जत्र व्यवहार 
न्यायालय को नहीं होता तभी भ्रविक्ेत्र में बाधा पडती 
अन्यथा नहीं | यदि serdar (क्लेम) के एक भाग की 
सुनवाई का अधिकार व्यवहार न्यायालय को नहीं है ओर 
दूसरे का है तो जिस भाग के सुनवाई का अधिकार 
है उसकी सुनवाई व्यवहार न्यायालय कर सकता है" ' “यदि 
संदेह हो कि सुनवाई का अधिकार है कि नहीं तो न्याय- 
लय का झुकाव उसी व्याख्या की ओर होगा जिसके 
द्वारा सुनवाई का अधिकार होता हे | Fo WA पर यह 
भी दिया gat है कि यह भी एक सामान्य सिद्धांत है 
कि जहाँ विधि में दो कार्यवाह्दियाँ या दो उपाय उपलब्ध 
हों वहाँ एक का प्रयोग दूसरे को कम करने के लिये नहीं 
होना चाहिए । अधिनियम को धारा ४ ग्रधिमावी 
( ओवरराइडिंग ) प्रभाव की है हे 


ह्‌, 
सुनः 


जिसमें दिया हुआ है 
कि इसके उपबंध से aana उपबंध लागू नहीं होंगे | 

१६५५ से पहले सामान्यतः कोई हिंदू , मुंधिफ के 
न्यायालय में न्यायिक cara ( जुडिशियल सेपेरेशन ) 
के लिये वाद निवेशित नहीं कर सकता था । अधिनियम 
में कोई बात ऐसी नहीं दी गई है जिससे पता चलें कि 
१६५५ के बाद मुंतिक न्यायिक पाथक्र्य के मुकदमे की 
सुनवाई कर सकते हैं | सुंपिफ यदि न्यायिक पार्थक्र्य के 
मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते तो कोई विशेष कारण 
नहीं है कि मुंसिफ को दांपत्य अधिकार की पुनर्स्थापना के 
मुकदमे की सुनवाई का अधिकार क्यों होना चाहिए | 

इस बात पर ध्यान रहना चाहिए कि धारा श्रौर 
धारा १६ दोनों इस बात पर जोर देती हैं कि दांपत्य 
अधिकार की पुनर्स्थापना के लिये प्राथपनपत्र जिला 
न्यायालय सं निवेशित करना चाहिए | 


सितति बृजलाल गुप्त का कहना है कि श्रधिनियम की 
धारा ६ केवल सरसरी उपाय के लिये हे। धारा २१ के 


श्रीमती बलवंत कुँवर Fo मुंसिफ-इला० Fo न्या० 
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श्रनुसार व्यवहार प्रक्रिया संहिता इसमें लागू होती है 
ओर सरसरी तोर पर जो उपाय उपलब्ध है उसके 
अतिरिक्त भी नियमित वाद ( रेगुलर सूट ) निवेशित 
किया जा सकता है । 

धारा ६ में दिया हुआ है कि प्रार्थी यदि अपनी बात 
प्रमाणित कर देता हे तो जिला न्यायालय दांपत्य 
अधिकार की पुनर्स्थापना के लिये डिग्री पारित कर सकता 
हे | धारा २८ में इस डिग्री के विरुद्ध श्रपील करने का 
विधान है | इस प्रकार धारा ६ के ग्रंतगत की कार्यवाही 
ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार नियमित वाद में 
कार्यवाही की जाती है । इसलिए धारा ६ के ग्रंतर्गत 
दिए हुए प्राथनापत्र को सरसरी तोर की कार्यवाही नहीं 
कहा जा सकता । 


श्री बृजलाल ga का कहना है कि ्रधिनियम की 
धारा & ( २ ) के अनुसार प्रतिवाद ( डिफेंस ) में केवल 
भ्रभिकथन ( प्ली ) विशेष ही लिया जा सकता है उसके 
अतिरिक्त यदि अन्य अभिकथनों का आश्रय लेना हो 
तो नियमित वाद निवेशित करके लिया जा सकता है | 


धारा ६ के ग्रंतगंत दिए गए प्राथनापत्र को सरसरी 
कार्यवाही समझने का परिणाम यह होगा कि इसके अति- 
रिक्त भी नियमित वाद निवेशित किया जा सकता है | 
इस प्रकार ऐसा नियमित वाद मुंसिफ के न्यायालय में 
निवेशित होगा और सुंसिफ इसमें जो आदेश देंगे हो 
सकता है कि वह उस ग्रादेश के विरुद्ध हो जिसे जिला 
न्यायालय ने धारा & के अंतगत प्राथनापत्र में पारित 
किया था । ऐसी परिस्थिति में दो विरोधी निर्णय होने 
की संभावना है । में सोचता हू कि संसद ( पार्लियामेंट ) 
ने इस प्रकार दो विरोधी निशय होने की परिस्थिति के 
लिये विधायन नहीं किया हैं 


संसद का श्रभिप्राय हिंदू विवाह को संहिता बद्ध 
करना था ओर इस संबंध में हिंदू विवाह और तत्संबद्ध 
बातों पर ही एकमात्र विचार किया गया हे | श्रतः संसद्‌ 
भे सोचा कि दांपत्य अधिकार की पुनर्स्थापना, विवाह 
को प्रमावशून्यता ग्रादि गंभीर विषयों पर निर्णय देने 
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a का काम कनिष्ठ ( जूनियर ) ग्रधिकारियो को न सौंपा 
जाय । जिला न्यायालय में प्राथनापत्र देने का विधान 
इसीलिए हे । विद्वान्‌ वकील के कथन से में सहमत हूँ 
| कि इसमें ऐसे स्पष्ट शब्द नहीं हें जिनसे पता चले कि 
| व्यवहार न्यायाधीश गोर सुंसिफ का अधिक्षेत्र ( aft 
डिक्शन ) ले लिया गया हे फिर भी ्रविनियम की 
योजना से यह प्रकट होता है कि एकमात्र जिला न्यायालय 
को ही इस मामले की सुनवाई का अधिकार हे। एक- 


मात्र जिला न्यायालय को दांपत्य भ्रधिकार की पुनर्स्थापना, | 


न्यायिक पार्थक्य, विवाह शून्यता और विवाह विच्छेद के 
मामलों की सुनबाई का अधिकार हे । 'ध्वनिताथ से 
मुंसिफ को दांपत्य अधिकार की पुनर्स्थापना के मामले 

| की सुनवाई का अधिकार नहीं होता | 
{ वादपत्र में दो सहावता के लिये प्राथना की गई 
है | एक तो दांपत्य अधिकार की पुनर्स्थापना के लिये हे 
श्रोर दूसरी हे कि प्रतिवादो सं० २ श्रौर ३ को मना 
' किया जाय कि प्रतिवादी सं० १ को वादी के घर आने 
 सेरोकेंन। कद्दा गया दै कि पहली सहायता तो धारा & 
के श्रंतगत आती हे इसलिए सुंसिफ को इसकी सुनवाई 
का श्रधिकार नहीं है किंतु दूसरी प्रार्थना के संबंध में 
` मुंसिफ को श्रविकार हे । ऐसी बात नहीं हे । धारा ६ 
अथ यहद नहीं हे कि तदतर्गत पति केबल पत्नी के 
विरुद्ध प्राथनापत्र दे सकता "प्रतिवादी सं० २ 
और ३ के विरुद्ध भी प्रार्थना कर सकता है कि उन्हें 
मना किया जाय कि उसकी पत्नी को आने से रोके न | 
की दूसरी सहायता पहली की प्रासंगिक ( इंसि- 
डेंटल ) दै। वादी को ग्रधिकार है कि इन दो स पयता 
) को मिला कर धारा & के अंतर्गत प्रार्थनापत्र 

क्रें | 


डक - 
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जारी किया जा सकता है । अधिक्षेत्र का प्रश्‍न कठिनाई 
से खाली नहीं है इसलिए उमयपक्ष अपने अपने परिव्यय 
को सहन करें | 
प्राथनापत्र स्वीकार किया जाता है । विद्वान्‌ मुंसिफ 
के न्यायालय की उपयुक्त कार्यवाही ग्रमिखंडित की जाती 
हे | उभयपक्ष अपने अपने परिव्यय को सहन करेंगे | 
प्राथनापत्र स्वीकृत 


विधि पत्रिक्रा, वषे ३ ( (८८० ) १६४८ 
इला० उच्च न्यायालय ६ 
मुख्य न्यायाधिपति ओ० एच० मूथम ओर न्यायमूर्ति 
Ko पी० श्रीवास्तव 


देवकीनंदन 2 प्रार्थी 
विर 

So Ho राज्य तथा अन्य -- बिपच्चीगण 

सर्वोच्च न्यायालय अपील सं० १०४) १९५७ दिनांक 


१२-१-१६५८ 


भारतीय संविधान अनुच्छेद १३३ (१) “ठीक 
नीचे का न्यायालय?--उच्च न्यायालय के अतिरिक्त 
कोई दूसरा न्यायालय होना चाहिए 

मुख्य न्यायाधिपति ओ० एच० मूथम-- 

इस न्यायालय के ्रपील के न्यायासन ने श्रारंभिक 
पक्ष ( ओरिजिनल साइड ) के न्यायालय के ग्रादेश के 
विरुद्ध निवेशित की गई एक अपील को उत्सर्जित कर 
दिया था | इसमं भारतीय संविधान के अनुच्छेद २२६ के 
amid निवेशित किए गए एक प्रार्थनापत्र को उत्सर्जित 
कर दिया गया था | यह मान्य है कि इस न्यायालय के 

श द्वारा प्रत्यक्षया परोक्ष से २०००० रुपए से 
श्रावक मूल्य को संपत्ति प्रभावित है इसलिए, प्रार्थी का 


कहना हे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद १३३ (2) bi 


के ग्रतगत प्रमाशुपत्र प्राप्त करने का हमारा ग्राधकार है | 


वि 


य. SY AL ay a, व, sy yy Zp 
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प्रार्थी की इस बात का विरोध उत्तस्वादी ने किवा 
है कि अपील के पक्ष के न्यायालय ने जब mi- 
भिक पन्च ( ग्रोरिजिनल साइड ) के निर्णय का स्थिरी- 
करण किया है तो इसके आगे इसको भी प्रमाणित करने 
की आवश्यकता दे कि अपील में मूलभूत विधि का प्रश्न 
है । उत्तरवादी का कहना है कि इसमें बिधि का कोई 
मूलभूत प्रश्न उठा नहीं है । 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद १३३ ( १ ) के श्रनु- 
सार यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का प्रसाण कि ate में 
विधि का मोलिक प्रश्न दै तभी ग्रावश्यक होता हे जब कि 
जिस “निर्णय, डिग्री या तिम आदेश के विरुद्ध”? 
अपील निवेशित की जानेवाली है उसके द्वारा ठीक नीचे 
के न्यायालय के निर्णय का स्थिरीकरण हुआ हो । इसमें 
जो “निर्णय, डिग्री या afta आदेश” हे बह निश्चय 
ही उच्च न्यायालय का निर्णय, डिग्री या ग्रंतिम आदेश 


है इसलिए इससे यह निष्क निकलता है कि “ठीक 
नीचे का न्यायालय” वह न्यायालय हे जो उच्च न्यायालय 


के नीचे है । wa: इस मामले में धारा १३३ ( १) के 
श्रंतवाले शब्द लागू नहीं होते | 

संविधान के अनुच्छेद १३३ ( १) का उपबंध व्यव- 
हार प्रक्रिया संहिता को धारा १०६ और ११० से लिया 
गया है| इस संहिता में यह माना गया हे कि af- 
नियमों के आधार पर न्याभालयाँ की उद्योच्च परंपरा है, 
जैसे बंगाल, ्रासाम और ्रागरा व्यवहार न्यायालय 
अधिनियम | इस sata परंपरा में उच्च न्यायालय एक 
न्यायालय है जिसका काम एक न्यायाधीश या कई 
न्यायाधीशों का न्यावासन करता है | ग्राई० एल» AT 
२६ मद्रास १३८ में स्पष्ट कहा गया है कि उच्च न्यायालय 
एक है किंतु यह अपील या श्रारंभिक दोनों अविक्षेत्रों का 
प्रयोग करता है । 


उच्च न्यायालय की अपील उच्च न्यायालय में ही 
ऊरने का नियम संहिता में नहीं है किंतु इसके ग्रध्याय 
या इसको नियमावली में है और उन अवस्थाओं में 
0) ee अपील निवेशित करने की अनुसति दी गई दै, 
Wa कहा गया हे कि उच्च न्यायालय के एक 
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न्यायाधीश के निर्णय से | ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय 
जत्र अपने श्रपील के अधिन्षेत्र का प्रयोग करता हैं तो 
जिस न्यावाधीशा का निर्णय अपील में है वह इसके 
afta न्यायालय नहीं है ओर उनके निर्णय का पुन- 
राक्ष्ण संहिता की धारा ११५ के ्रंतगत नहीं किया जा 
सकता ( ए ग्राई» ARo १६१६ कलकत्ता ६७३ ) | 


To श्राई० Ao “६१६ कलकत्ता ६७३ में ग्रन्वीक्षा 
न्यायालय ने तथा नीचे के श्रपील के न्यायालय ने प्रार्थी 
के विरुद्ध निर्णय दिया था | उच्च न्यायालय में सर्प 
न्यायालय के एकाकी न्यायाधीश ने नीचे के ऋ 
न्यायालय की डिग्री उलट दिया | इस निर्णय के विरुद्ध 
अध्याय के उपवाक्य १५ के ग्रंतगत उच्च न्यायालय में 
अपील निवेशित की गई रोर दो न्यायाधीशों के न्यावासन 
द्वारा एकाकी न्यायाधीश का निर्णय उलट दिया गया | 
इस प्रसंग में मुख्य न्यायाधिपति ने कहा था कि उच्च 
न्यायालय के पहले निशात द्वारा ठीक नीचे के न्यायालय 
की डिग्री उलट दी गई थी परंतु यह निर्णय भी इसके 
वाद्‌ निराक्कत कर दिया गया और इसका परिणाम EAT 
कि उच्च न्यायालय का जो प्रभाव पूर्ण निर्णय था उसके 
द्वारा ठीक नीचे के न्यायालय के निर्णय का 
स्थिरीकरण ही किया गया | 

इसके पश्चात्‌ लाहोर उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायासन 
के ए+ आई० Wo “६४४ लाहोर (४५८) के मुकदमे 
में कहा गया कि उच्च न्यायालय के एकाकी न्यायाधीश 
जत्र श्रपील के न्यायालय के धिकार का प्रयोग करते हैं 
श्रौर जब वे अकेले बैठकर आरंभिक ( ओरिजिनल ) 
AAA का प्रयोग करते हैं तत्र इन दोनों अवस्थाओं में 
अंतर होता दै । पहली अवस्था में अर्थात्‌ जब वे अपील 
के अ्रधिकार कां प्रयोग करते हैं तो वह न्यायालय 
“ठीक नीचे. का न्यायालय” ( कोट इमेडिए<ली 
बीलो ) नहीं होता; दूसरी अवस्था में जब वे आरंभिक | 
AARI का प्रयोग करते हैं तो वह न्यायालय “ठीक 
नीचे का न्यायालय? होता है 

न्यायमूर्ति ब्लैकर उपयुक्त दोनों श्रवस्थाश्रों में 
अंतर नहीं समझते थे और Wo Algo Biko १६१६ 


विधि पत्रिका वर्ष ३ ग्रंक १ ( १८८० ) १६५८ ] 


. कलकत्ता ६७३ के ही सिद्धांत को मानते किंतु Also 
एल० आर० २३ कलकत्ता ६१८ में प्रिवी काँसिल ने 
निर्णय दिया था कि वे न्यायाधीश जो श्रकेले-बैठते हैं 

; और जत्र वे अपील के न्यायासन के अधिकार का प्रयोग 

करते हैं तो ये दो विभिन्न न्यायालय होते हँ । ४५ कल- 
कत्ता वीक्ली नोट्स १००२ में कहा गया था कि ारं- 
भिक पक्त में ग्रकेले बैठे हुए न्यायाधीश का न्यायालय 
श्रपील के न्यायासन के नीचे का न्यायालय होता है | 
किंतु इस मामले म॑ १६१६ कलकत्ता ६७३ की रुलिंग 
नहीं दिखलाई गई थी | 
० एल० Ako २३ कलकत्ता ६१८ में प्रिवी 
कं[सिल में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निशय की अपील 
की गई थी जिसमें उच्च न्यायालय के ग्रारंभिक पक्ष के 
एकाकी न्यायाधीश के निर्णय का स्थिरीकरण हुआ था | 
कि श्राधार पर प्रिवी काँसिल में अपील करने की ग्रनु- 
मति प्रदान की गई थी यह प्रतिवेदन ( रिपोर्ट ) से 
मालूम नहीं होता परंतु लाड डेवी ने निर्णय देते समय 

. कहां था कि “उच्च न्यायालय के निर्णाय पर विधि का 
ओ- कोई प्रश्न नहीं उठता है श्रोर नोचे के दोनों न्यायालयों 

 केसमचजो'''साक्ष्य दिए गए उनके आधार पर दोनों 

न्यायालय एक ही निष्कप पर पहुँचे हैं। ऐसी बात है 
इसलिए. यह श्रपील नहीं ली ( एंटरटेंड ) जा सकती ।” 


i 


इसमें हम समभते हैं कि “नहीं ली जा सकती” का 
ये स्वीकृत ( श्रलाऊ ) होने से 


ती निर्णय के आधार पर न्यायमूर्ति ब्लेकर ने ए० 


कि उच्च न्यायालय के आरंभिक पक्ष के 
t न्यायाधीश का न्यायालय उसी उच्च न्यायालय 
के न्यायालय से भिन्न और श्रलग न्यायालय 


अत्यंत संमा न के साथ हम सोचते हैं कि 
कौंसिल 


EEE .......... 
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gate न्यायालय ओर अपील के न्यायासन के निर्णय 
एक समान थे | 
हमारे विचार से Wo ्राई० Bo १६१६ कलकत्ता 
६७३ में व्यक्त किया हुश्रा विचार सही है र आरंभिक 
ata ( ओरिजिनल जुरिडिक्शन ) का प्रयोग करते 
हुए एकाकी न्यायावीश के न्यायालय और अपील के 
न्यायासन के न्यायालय में कोई अंतर adi है; दोनों 
अवस्थाओं में वे वही काम करते हैं जो ऊच्च 
न्यायालय को सौंपा गया हे | 
यह तक मन में नहीं बैठता कि उच्च न्यायालय 
एक न्यायालय नहीं है । श्रत; संविधान के अनुच्छेद १३३ 
(१) मं प्रयुक्त “ठीक नीचे का न्यायालय” ( कोट 
इमेडिएट्ली बिलो ) उच्च न्यायालय न होकर कोई mA 
न्यायालय होना चाहिए । इस प्रकार हमारा निष्कर्ष है 
कि उपयुक्त अनुच्छेद के अंतर्गत प्रार्थी को ganas 
प्रात करने का ्रविकार हे तथा उसके साथ इस 
अतिरिक्त प्रमाणपत्र की ग्राश्यकता नहीं हे कि इसमें 
विधि का मौलिक प्रश्‍नदै | तद्नुसार आवश्यक प्रमाणपत्र 
जारी क्रिया जाय | 
आदेश तदूनुसार 


विधि पत्रिका, वर्ष ३ ( १५८० ) १९४५८ 
इला० उच्च न्यायालय ८ 
न्यायमूर्ति Co पी० श्रीवास्तव 


राम नंदन तथा yey -- प्राथीगण 
fo 
राज्य == विपक्षी 


वाराणसी के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के 
आदेश दिनांक २०-६-५७ के आपराधिक पुनरीक्षण 
Fo १७२७।१६५७, दिनांक २०-१६-१६५८ 

दंड प्रक्रिया संहिता ( १८९८ ) धारा ४०३, 
२०, ५३० उपवाक्य ( जी? ) - समर्थं अधिकषेत्र 
( कंपीटेंट जुरिडिकशन ) का न्यायालय अपराध की 


गण 
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adar नियसित ढंग पर होनी चाहिए थी कितु 
सरसरी तार पर हुई आर अभियुक्त छोड़ दिया 
गया--उसी अपराध के लिये पुनः अन्वीक्षा (ट्रायल) 
में सकावट नहीं हे | 


आदेशा -- 
इस पुनरीक्षण प्राथनापत्र में विधि का एक महत्व- 
रूलिंग सीधे नहीं हे | रासनंदन, 
छेदी श्रोर संकठा सिंह की श्रन्वीक्षा प्रथम श्रेणी के मजि- 
स्ट्रेट ने की । यह श्रन्बीच्षा आवश्यक पदार्थ अधिनियम 


( एशंसल कमोडिटीज ऐक्ट) के अंतर्गत उ० प्र, कोयला 
के उल्लंघन करने 


नियंत्रण आदेश (६५५ की धारा ३ 
के संबंध में थी aea ( ट्रायल ) सरसरी तौर पर 


0 


हुई थी । 


© An 
पूणा प्रश्न ह जिसपर का 


S 


श्रन्वीक्षा जब समाप्त हो गई तत्र अभियुक्तों की ओर 
से बतलाया गया कि सरसरी तौर पर अन्वीक्षा ग्रनुमित 
नहीं है। मजिस्ट्रेट ने इस तक को मान लिया किंतु 
उन्होंने कहा कि aa इस अवस्था में कार्यवाही पुनः 
आरंभ करके नियमित रूप से अभियुक्तों की wate 
नहीं की जा सकती इसलिए, उन्होंने अ्रभियुक्तो को छोड़ 
दिया | इसके बाद इसी अपराध के लिये अभियुक्तों की 
चालान फिर को गई श्रोर इस बार उनकी भ्रन्वीक्षा 
नियमित ढंग पर होने को 


` अभियुक्तों की ओर से ग्रापत्ति उठाई गई कि चूँकि 
उसी अपराध के संबंध में वे पहले छोड़ दिए गए हैं 
इसलिए So Fo संहिता की धारा ४०३ के अनुसार पुनः 
अभिवोजन नदीं हो सकता | मजिस्ट्रेट ने इस आपत्ति 
को नहीं माना । उन्होंने सत्र न्यायाधीश के यहाँ पुन- 
रीक्षण किया और उन्होंने मी विद्वान्‌ मजिस्ट्रेट की वात 
मान ली ओर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। वे 
अब इस न्यायालय में पुनरीक्षण में आए हैं और उनका 
कहना हे कि Fo To. संहिता को धारा ४०३ के अनुसार 
दूसरी बार उनकी ग्रन्वीक्षा नहीं हो सकती | 


0.) जा Fo संहिता की धारा ४० 


गर, ग्रन्वीक्षा नहीं की जा सकती | 
% 


अनुसार दूसरी 
इसके लिये 


रासनंदन वि० राज्य-इला० उच्च न्यायालय 
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प्रमाणित करना पड़ता है कि पहले समथ न्यायालय 
द्वारा उनकी श्रन्वीच्षा हुई थी ओर छोड़ दिए गए थे । 
प्रार्थी के विद्वान्‌ वकील का कहना है कि पहले जिस 
मजिस्ट्रेट ने श्रन्वीक्षा की थी वह समर्थ न्यायालय की 
अन्वीज्ञा थी ओर मजिस्ट्रेट ने यदि सरसरी तौर पर 
areata को तो यह केवल प्रक्रिया ( प्रोसीजर ) की 
अनियमितता है और केवल इसी कारण यह नहीं कहा 
जा सकता कि मजिस्ट्रेट का न्यायालय समर्थ न्यायालय 
( कंपीटेंट कोर्ट ) नहीं था | प्रार्थी का कहना है कि ऐसे 
समथ न्यायालय ने जत्र अभियुक्तों को एक बार छोड़ 
दिया तो पुनः Ata में धारा ४०३ बाधक है । 


इस मामले की परिस्थिति पर कोई रुलिंग सीधे नहीं 
ons A ~ o 

हुई हे | सत्र न्यायाधीश के समक्ष Co ग्राई० ग्रार० 

$ 


६२३ इलाहाबाद ३६० पर fade किया गया था किंतु 
यहाँ उसे नहीं दिखलाया गया क्योंकि इसमें वह लागू 
नहीं होती । उस रुलिंग में परिस्थिति यह थी कि परि- 


वादी ( कंप्लेनेंट ) उपस्थित नहीं था इसलिए ग्रभियुक्तो 
को छोड़ दिया गया । परिवादी ने जत्र दूसरा परिवाद 
( कंप्लेंट ) निवेशित किया तो निणय हुआ कि यह परि- 
बाद नहीं लिया जा सकता | 


` 


विद्वान्‌ सत्र न्यायाधीश ने इस बात के समर्थन Ñ 
कि पहले के न्यायालय को ARAA नहीं था wo आई 
Biko १९४८ वंबई १५३ पर निभर किया | ऐसी कई 
रूलिंगूस हो चुकी हे कि जिस अपराध की ग्रन्वीक्षा के लिये 
संमोदन ( सेक्शन ) की आवश्यकता है और बिना 
संमोदन लिए ही श्रन्वीक्षा की गई और अभियुक्त को 
छोड़ दिया गया तो उसकी ग्रन्वीक्षा पुन; हो सकती है । 
To lke ARo १६५७ सर्वोच न्यायालय ४६४ में यह 
सिद्धांत अंतिम रूप से निश्चित हो चुका हें-प्रशन अज्र 
यही रह जाता है जिस सिद्धांत पर उपर्युक्त मामलों का 
Aqa हुआ था उसकी व्याप्ति में वतमान मामला wT 
सकता है कि न 


प्रार्थी के विद्वान्‌ वकील ने उन रूलिंगस और इस 
मुकदमे की परिस्थिति में अंतर दिखलाने का प्रयत्न किया 
है। उनका कहना है 


कि संमोदन न रहने से उन अब- २ 


विधि पत्रिका वष ३ ग्रंक १ ( १८८० ) १६५८ | 


 स्थाश्रों में न्यायालय के अधिक्षेत्र ( जुरिडिक्शन ) पर 

a प्रभाव पड़ा किंतु यह बात कि मजिस्ट्रेट ने tte निय- 

E मित ढंग पर किया या सरसरी तौर पर, केवल प्रक्रिया 

ह ( प्रोसीजर ) की श्रनियभितता है और इसका प्रभाव 
मजिस्ट्रेट के श्रधिचत्र के मूल पर नहीं पड़ता | 


यह कथन मान्य नहीं हो सकता । जिन मामलों में 
मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि चाहें तो वे 
सरसरी तोर पर ग्रन्वीच्षा करें या चाहें तो नियमित ढंग 
पर वे स्पष्ट रूप से do प्रश संहिता की धारा ६६० में 
गिना दिए गए हैं। उसके अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ग्रधि- 
कार नहीं है | हससे यही ग्राता है कि जो श्रपराध उस 
धारा में नहीं दिए गए हैं उसके बारे में सरसरी तोर पर 
श्रन्वीक्षा करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को नहीं है। ऐसी 
अन्वीक्षा बिना श्रधिच्षेत्र की समभी जानी चाहिए | 


 श्राबश्यक पदार्थ ग्रधिनियम में पहले था कि यदि 
सरकार की श्रोर से प्राथना की जाय कि ग्रन्वीक्षा सरसरी 
तौर पर हो, तो हो सकती है किंतु श्रव यह उपबंध भी 
हटा दिया गया है | 


यह श्रपराध दं० To संहिता की धारा २६० के 

तगत नहीं श्राता ओर धारा ५३० to To संहिता के 
देखने से प्रतीत होता हे सरसरी तौर पर की गई यह्‌ 
श्रन्वीच्षा ऐसी श्रनियमितता है जो ठीक नहीं की जा 
सकती । यह केबल प्रक्रिया संत्रंथी गलती नहीं है वरन्‌ 
ARAT È मूल पर प्रभाव डालनेवाली = 
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जत. _ ( पोजेशन ) दिला दिया जाय | इसके विवरण के बारे 


रघुवीर वि० राजस्व Soe Bo To [ १० 
विधि पत्रिका, बघ ३ ( (८८० ) १६४८ eae 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय Yo oft 
एम० Uso चठुबंदी तथा डी० एन० राय न्यायमूतिंगशु उर 
रघुवीर माथी | (` 
विरुद्ध सह्‌ 

राजस्व मंडल उ०प्रर इलाहाबाद तथा अन्य . विपक्षीगश 
व्यवहार प्रकीर्णक लेख सं० १६२८1१६९५८ | ५३ 
दिनांक ६-५-१६५८ की 
ape जमींदारी विनाश तथा भूमि सुधार इस 
अधिनियम १. १६९४१--घारा ३३१ और ३४१-घारा माः 


३१ (४) के aante द्वितीय अपील - व्यवहार 
क्रिया संहिता धारा १०० 


ब--भारतीय संविधान अनुच्छेद २२६ और होने 
२२७--विधि (ला) ओर तथ्य ( फैक्ट ) के मिश्रित राः 
प्रशन के बारे में नया अभिकथन- यदि ऐसा अभि- दिए 
कथन नीचे के न्यायालय में नहीं उठाया गया है तो विद्व 
z नुच्छेद २२६ और २२७ के अंतर्गत की कार्यवाद्दी कि; 
में इस नहा उठाया जा सकता श्सः 
न्यावमूर्ति एम» एल० चतुवेदी-- 
निवे 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद २२६ और २२७के | हीर 
अंतर्गत यह प्रार्थनापत्र निवेशित किया गया है। इसमें | क्यों 


प्राथना की गई है कि अतिरिक्त ग्रायुक्त का दिनांक या: 


२६-११-१६५७ का और राजस्व मंडल का दिनांक ' गई 
१५-४-६६५८ का निर्णय अभिखंडित किया जाय। / व्यव 
प्राथना है कि न्यायिक श्रधिकारी (जुडिशियल आफिसर) | 
का भी निर्णय इसी प्रकार अभिखंडित किया जाय || कि! 
प्राथा ने So yo जमींदारी विनाश तथा भूमि की: 
सुधार अधिनियम की ato १७३, २२६ सी० और २०६ | १०८ 
के अंतर्गत वाद निवेशित किया था । उसकी प्रार्थना | BA 
कि उसे चतुथ उत्तरवादी के साथ विवादग्रस्त खेतों का है । 


सहृकृप्रक ( कोटेनेंट ) घोषित किया जाय और यदि 
आवश्यक हो तो उसे अपने हिस्से के खेत का धारण 


१० | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११ ] रघुबीर वि० राजस्वं मंडल-इला० उ० न्या० 
मं प्रार्थी का कहना था कि पहले में इन खेतों के कृषक 
श्रीराम के साथ सहकृषक हो गया ओर इसके बाद 
उत्तरवादी संख्या ४ के साथ में सहकृषक हुआ | राजस्व 
( रेवेन्यू ) के तीनों न्यायालयों ने निर्णय दिया कि प्रार्थी 
सहायता ( रिलीफ ) नहीं पा सकता । 

आयुक्त ( कमिश्नर ) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 
१६५० में प्रार्थी ant उत्तरवादी सं० ४ में समझौता 
हुआ अर उस समझौता के अनुसार प्रार्थी ने इन खेतों 
से संबंधित ait समस्त अधिकार को छोड़ दिया ओर 
इसलिए तभी से उत्तरवादी do ४ उन खेतों का एक 
मात्र कृषक ( सोल टेनेंट ) रह गया है | 


0 


प्रार्थी के विद्वान्‌ वकील ने वहस की है कि राजस्व 
मंडल ने यह ससझकर कि द्वितीय अपील का न्यायालय 
होने के कारण वह तथ्य के. प्रश्न पर विद्वान्‌ अतिरिक्त 
आयुक्त का निष्कर्ष मानने के लिये बाध्य हे जो उसने 
दिए हुए साहयों पर विचार नहीं किया है वह गलत है । 
विद्वान्‌ वकील के कथन का ग्रर्थ दूसरे शब्दों में य 
कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा १०० का उपबंध 
इसम लागू नहीं होता | उनका कहना है कि यह द्वितीय 
अपील So go जमींदारी विनाश ग्रधिनियम के अंतर्गत 
निवेशित की गई हे इसलिए इसमें एकमात्र धारा ३३१ 
ही लागू हो सकती है | यह बात मानी नहीं जा सकती 
क्योंकि धारा ३४१ में हे कि यदि इस अधिनियम द्वारा 
या इसके BAT स्पष्ट रूप से कोई अन्य बात नहीं कही 

है तो इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही में 
व्यवहार प्रक्रिया संहिता के उपबंध लागू होंगे । 


धारा ३३१ (४) में केवल इतना ही दिया ear 
कि किन किन परिस्थितियों में द्वितीय अपील निवेशित 
की जा सकती है, इसके आगे इसमें कुछ नहीं धारा 
१०० का कहना है कि aria में पारित की गई समस्त 
डिग्रियो के विरुद्ध द्वितीय अपील निवेशित को जा सकती 
है | इसके लिये केवल यही कहा जा सकता है कि केवल 
इस सीमा तक व्य० To संर की वाशा १०० का उपयुक्त 
AL ae २२१ (४) के स्पष्ट उपबंधों द्वारा संशोधित है | 
To Ao संहिता की धारा १०० में जो यह दिया gat 
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Dann E ~ ~ 
हैं कि किन किन ग्राधारों पर द्वितीय अपील की जा सकती 
हे वह उपबंध इस द्वितीय अपील में भी लागू होगा | 


जमींदारी विनाश ञ्रधिनियम की धारा ३३१ के अंतगत इस 
विषय पर कोई उपबंध नहीं हे इसलिए जमींदारी विनाशा 
अधिनियम को धारा २४१ के अनुसार व्यवहार प्रक्रिया 
संहिता की धारा १०० का उपर्युक्त ग्रंश इसमें लागू होता 
हे। इसका परिणाम यह होता है कि राजस्व मंडल 
द्वितीय अपील की सुनवाई केवल धारा १०० में दिए हुए 
श्राधारों पर ही कर सकता है । राजस्व मंडल के नीचे 
का न्यायालय जिस तथ्य के निष्कष पर पहुँचा है उस 
निष्कप की सत्यता पर राजस्व मंडल विचार नहीं कर 
सकता । 


~ A 


दूसरा प्रश्न यह है कि जिस संविद्‌ ( अ्रग्रीमेंट ) के 
वारे में कहा जाता है कि उसके द्वारा प्रार्थी ने अपना 
अधिकार छोड़ दिया था उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है 
और रजिस्टर्ड न होने से वह साक्ष्य में प्रतिग्राह्म ( ऐड- 
मिसिबुल ) नहीं है । प्रथम न्यायालय का विचार यही 
था पर अ्रतिरिक्त ग्रायुक्त ओर राजस्व मंडल ने इस 
प्रश्न पर विचार ही नहीं किया | 


इसका कारण यह था कि भूधारण संविदा ( कंट्रेक्ट 
फार टेनेंसी ) की रजिस्ट्री भूधारण अधिनियम के stata 
भी उस समय हो सकती थी | ऐसी रजिस्ट्री कानूनगो के 
समक्ष होती थी । सब रजिस्ट्रार के समक्ष इसकी रजिस्ट्री 
नहीं हुई थी केवल इसी से यह नहीं कहा जा सकता 
कि साक्ष्य में वह प्रतिग्राह्म नहीं है । प्रार्थी ने पहले कभी 
यह प्रश्न नहीं उठाया कि यह संविद्‌ (श्रग्रीमंट) wary 


अधिनियम के Bana रजिस्टड हे कि नहीं | 


A 


प्रार्थी की इस बहस को यदि मान लिया जाय तो 


ग्रन्वीक्षा ( ट्रायल ) न्यायालय में फिर से इस बात पर 


साक्ष्य लेने के लिये इसे लोटाने की आवश्यकता पड़ेगी 
कि कानून गो के समच इसकी रजिस्ट्री हुई थी कि नहीं | 
प्राथी का यह प्रश्न विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्‍न है 
इसलिए संविधान के अनुच्छेद २२६ और २२७ के अंत 
गंत कार्यवाही में इस प्रश्न को उठाने का अधिकार 
नहीं है। 


विधि पत्रिका वर्ष ३ शंक १ ( १८८० ) १६५८ ] 


इस प्रार्थनापत्र मै बल नहीं है। तद्नुसार यह 
ग्रस्वीकृत होता है | 


--प्राथनापत्र ग्रस्वीकृत 


विधि पत्रिका, वषं ३ ( १८८० ) १९५८ 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय १२ 


न्यायमूर्ति वी० जी» ओक 


i मुनेश्‍वरानंद त्यागी -- प्रार्थी 
1 fro 

i उ० Ho राज्य तथा ग्रन्न्य — विपक्षीगण 
र आपराधिक लेख सं० ८२६।१६५७ दिनांक २२-४- 


१६५८ | 


अभारतीय संबिधान अनुच्छेद २२६-सत्र 
न्यायाधीश के समक्ष कायवाही चल रही है इसलिए 
इन्हें भी पक्ष बनाना चाहिए | 


go To संहिता (१८६८) धारा ६८-ब्री० 

ओर १९८ का क्षेत्र ओर उद्देश्य-बैधता--युक्तिसंगत 

वर्गीकरण-भारतीय संविधान अ० १४--( दंड 
` संद्विता १५६०) घा० ४६६-५०० ) 


o झादेश- 
. भारतीय संविधान के अनुच्छेद २२६ के ग्रंतर्गत इस 


थनापत्र में go प्रक्रिया संहिता की धारा १६८ ato 
की वैधता पर प्रश्‍न उठाया गया है | मुनेश्‍वरानंद त्यागी 


इसमें 


' पता चलता हे क्रि प्रार्थ! बिज्ञनौर से 
रात होनेवाली “चिनयारी” साप्ताहिक पत्रिका का 
और संपादक हे | १२-३-५६ के रंक में 


मुनेश्वरानंद वि० Fo To राज्य-इला० Fo न्या [ १२ 
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अभियोजक ( पब्लिक प्रासिक्यूटर ) ने प्रार्थी के विरुद्ध 
एक परिवाद ( कंप्लेंट ) निवेशित किया कि पार्थी ने 
दंड संहिता की धारा ५०० के sana मानहानि का 
अपराध किया हे । प्रार्थी का कहना है कि दंड प्रक्रिया 
संहिता की धारा १६८ बीर श्रसंवेधानिक है ओर इसलिए 
प्रार्थी के विरुद्ध की कार्यवाही waa है । विद्वान्‌ सत्र 
न्यायाधीश ने इस बात को नहीं माना । ग्रत; प्रार्थी ने 
इस लेख प्रार्थनापत्र द्वारा कार्यवाही को अभिखंडित करने | 
की प्रार्थना की दै | | 

इस संबंध में एक बात पर ध्यान देना है कि मामला 
विजनोर के सत्र न्यायाधीश के समच चल रहा है परंतु | 
सत्र न्यायाधीश को पक्ष नहीं बनाया गया हे । इस लेख 
प्राथनापत्र में बिजनौर के सत्र न्यायाधीश को पक्ष बनाना 
चाहिए था | 

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १६८ Ñ जिस नियम 
का विधायन किया गया है धारा १६८ बी० उसके AT 
वाद स्वरूप है । जत्र कहा जाता है कि किसी लोकसेवक 
( पब्लिक waz.) की मानहानि हुई है तो उस दशा में 


धारा १६८ बी० के श्रनुसार जिस लोकसेवक की ara- 
हानि हुई हे. उसके द्वारा परिवाद ( कंप्लेट ) निवेशित 
न किए जाने पर भी मानहानि के लिये मुकदमा चलाया 
जा सकता है । प्रार्थी का कहना है कि भारतीय संविधान 
के अनुच्छेद १४ द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को विधि ( ला) 
का समान संरक्षण दिया जाना चाहिए परंतु धारा १६८ 
बी० द्वारा समान संरक्षण न देकर विभेदकरण किया 
जाता है इसलिए यह धारा संविधान विरुद्ध है | 


न्यायालयों ने यह माना है कि युक्तिसंगत वर्गीकरण 
द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद १४ का उल्लंघन 
नहीं होता | धारा १६८ बी+ द्वारा लोकसेवकों को कुछ | 
विशेष संरक्षण दिया जाता है और यह संरक्षण केवल | 
तव दिया जाता हे जब कि वे लोकसेवा संबंधी कार्य 
कर R हो । ऐसे लोकसेवक लोकसेवा संबंधी आवश्यक 
काय करते हैं । मानहानि का मुकदमा महीनों चल 
रहता है ओर यदि लोकसेवक को मानहानि के लिये परि 
वाद निवेशित करने का नियम हो तो इस नियम से 


a. a) A, av 
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सेवा में बहुत बाधा पडेगी । इसी सिद्धांत पर लोकसेवकों 
को धारा १६८ वीर द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान किया 


जाता है। अत; इस संबंध में जो वर्गीकरण है वह युक्ति- 
संगत है । यह वर्गीकरण जाति और धर्म आदि पर 
ग्राधारित नहीं हे । धारा १६८ बी० का जो सिद्धांत 


A 


- वह इतना ही है कि लोकसेवक का समय मुकदमेत्राजी में 


Za at | 


साधारणतया मानहानि के मुकदमें की सुनवाई 
मजिस्ट्रेट अधिपत्र वाद ( वारंट केस ) के रूप में करते 
हैं। धारा १६८ बी» के अंतर्गत के मुकदमे की घुनवाई 
सत्र न्यायाधीश अधिपत्रवाद की तरह करते हँ | दोनों ही 
अवस्थाओं में प्रक्रिया ( प्रोसीजर) एक ही है। ऐसे 
अभियुक्त की स्थिति उस अ्रमियुक्त से बुरी नहीं है जिसके 
मुकदमे की सुनवाई साधारण मानहानि के मुकदमे के 
ढंग पर होती है। इसलिए धारा १६८ बी० में दी गई 
प्रक्रिया विशेष द्वारा अभियुक्त को कोई कठिनाई नहीं R| 

दे० प्रश संहिता की धारा १६८ बी० भारतीय संवि- 
धान के ग्रनुच्छेद १४ का उल्लंघन नहीं करती | प्रश्नगत्‌ 
उपवंध वैध है | प्रार्थी की श्रन्वीक्षा में आगे की कार्य- 
वाही जारी रहनी चाहिए | 

प्राथनापत्र परिव्यय के साथ उत्सर्जित किया जाता 
है | दिनांक १५-४-१६५७ का स्थगित करनेवाला MT 
हटा लिया जाता हैं | 


प्राथनापत्र उत्सर्जित 


विधि पत्रिका, वर्ष ३ ( १८८० ) १६४८ 
इलाहाब्राद्‌ उच्च न्यायालय १३ 
न्यायमूर्ति वी० डी भार्गव 
सत्यनारायण पांडे = वादी श्रपीलकर्ता 
वि० 


35 >> नारायण = प्रतिवादी उत्तरवादी 


बस्ती के जिला न्यायाधीश की डिग्री दिनांक १४-१० 
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१९५० के विरुद्ध द्वितीय अ्रपील संख्या १६६।१६५.१ 
दिनांक २१-३-१६१८ 

अ -व्यवह्वार प्रक्रिया संहिता ( १६०८ ), धारा 
६६ ( ३) ओर आ० २३-नि० ३--कुछ अभिकथनों 
को छोड़ देने पर केवल एक वादपद (इशू ) के 
निण्य द्वारा डिग्री पारित की गई--ऐसी डिग्री की 
प्रकृति अपील 


ब--व्य० To संहिता (१६०८) धारा २०० और 
१०१ “नीचे के अपील के न्यायालय द्वारा तथ्य के 
प्रश्न के निर्णय का बंधन द्वितीय अपील में होता है 

स--प्ताक्ष्य अधिनियम ( १८७२ ) घा० १०१ से 
१०४ जत्र दोनों पक्ष साक्ष्य उपस्थित करते हों तो 
प्रमाण के भार का महत्व समाप्त हो जाता है-- 

q हिंदू विधि-संयुक्त परिवार--संयुक्तता की 
अभिधारणा-( साक्ष्य अधिनियम ( १८७२ ) धारा 
११४ ) 
निर्णय-- 

वादी ने कुछ जमींदारी संपत्ति के संबंध में घोषणा 
के लिये एक वाद निवेशित किया था और विकल्पतः 
उसकी प्राथना थी कि धारण (पोजेशन) भी दिला दिया 
जाय | 

वादपत्र ( प्लेंट ) के अनुसार वादी का पिता बेनी 
प्रसाद और जमुना प्रसाद पांडे सगे भाई थे और एक में 
रहते थे । जमुना प्रसाद की मृत्यु २३-११-१६४२ को 
हुई उनकी एक विधवा श्रीमती रामसंजी प्रतिवादी wo 
२ ओर एक लड़की छुबिराजी प्रतिवादी do १ जीवित 
बची थीं पर वाद में उन दोनों की भी मृत्यु हो गई । 
छुबिराजी का दत्तक पुत्र इस मुकदसे में उत्तरवादी है | 

वादी का कहना है कि हिंदू स्त्रियों के संपत्ति के 
अधिकार श्रधिनियम के अंतर्गत विधवा को केवल सीमित 
संपदा का श्रधिकार था किंतु उसने इसे ३११-४४५ को 
एक विलेख द्वारा हमारे पक्ष में अ्रध्यपण ( सरेंडर ) कर 


` दिया ओर इस प्रकार हम उसके पूर्ण स्वामी हो गए और | 


विधि पत्रिका बर्ष ३ अंक १ ( १८८० ) १६५८ | 


इसलिए हमें इस घोषणा का श्रधिकार है ओर यदि 
हमारा धारण न पाया जाय तो धारण दिला दिया 
जाय | 

gagy ( सरेंडर ) होने के वाद प्रार्थी ने अपने 
पक्ष में दाखिल खारिज कराने के लिये प्राथनापत्र दिया 
किंतु इसमें जत्र छुविराजी प्रतिवादी सं० १ ने आपत्ति कर 
दी तो नाम नहीं चढ़ा ओर इस प्रकार इस वाद को 
निवेशित करने की श्रावश्यकता पड़ी | प्रतिवादी सं० १ ने 
इनकार किया कि रामराजी के पति जमुनाप्रसाद एक में 
रहते थे । उसने BMY करनेवाली बात से भी इनकार 
किया | उसने यह भी कहा कि जमुना प्रसाद की विधवा 
रामराजी नहीं है श्रोर उसकी स्री पहले ही मर चुकी 
थी । प्रतिवादी सं १ ने कहा कि रामराजी द्वारा जिस 
श्रध्यर्पण विलेख का लिखा जाना कहा जाता है उसका 
बंधन हम पर नहीं दै श्रोर वह एक GA व्यवहार था | 

श्रभिवचन ( प्लींडिंगूस ) के आधार पर कई वाद 
पद्‌ बने थे किंतु दोनों पन्ना के वकीलों ने बयान दिया कि 
इसमें केवल वाद पद सं» १ पर निर्णय दिया जाय और 
बह यदि वादी के पतन में हो तो श्रम्य वादपदों का 
निणय दिए बिना ही वादी के पक्ष में डिग्री दी जाय 
aie यदि उसके विरुद्ध निशंय हो तो वादी का बाद 
उत्सजित किया जाय | 
_ वाद पद ( ईशू ) Ho १ इस प्रकार था--१६४३ 
म जब जमुना प्रसाद की मृत्यु हुई थी उस समव क्या वे 
हिंदू श्रविभक्त परिवार के सदस्य थे १ 
et aaa ( ट्रायल ) न्यायालय सादयों के परीक्षण 
` करने के पश्चात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जमुना प्रसाद 

एक H रहते थे श्रोर इस प्रकार इस वाद पद का निर्णय 
वादी के पक्ष में दिया र वाद्‌ में डिग्री देदी गई | 
सक विरुद अपील करने पर निर्णय हुआ कि जमुना- 
साद श्रलग रहते थ श्रौर इसलिए वाद उत्सर्जित कर 
1 | इसी निणय के विरुद्ध वादी ने इस न्याया- 
ः में श्रपील निवेशित किया = | 

3 

क कील ने बहस में कहा हे कि अन्वीक्षा 
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संमति डिग्री ( कंसेंट डिग्री ) है इसलिए उसके विरुद्ध 
अपील नहीं हो सकती थी ओर इस प्रकार अपील के 
न्यायालय ने जो Sat पारित की है वह विना aAA 
का हैं | यह बात न तो नीचे के ्रपील के न्यायालय में 
कही गई है ओर न तो इस न्यायालय में अपील करते 
समय अपील के आधारों में कही गई है । ्रपील के कुल 
१६ आधार हैं पर इस बात की कहीं चर्चा नही है । कुछ 
भी हो में सोचता हूँ कि इस बहस में बल नहीं है | 


विद्वान्‌ वकील ने कतिपय प्रमाशों पर निर्भर करते 
हुए कहा है कि जत्र कभी न्यायालय किती प्रक्रिया 
( प्रोसीजर ) विशेष को ग्रपनाता है अ्रथवा निशुय के 
लिये जत्र कोई मामला किसी न्यायालय के समक्ष या 
किसी व्यक्ति के पास भेजा जाता है तो उस ग्रवस्था में 
जो निणंय होता है वह संमति डिग्री होती है ओर उसके 
विरुद्ध श्रपील निवेशित नहीं की जा सकती । में मानता 
हूँ कि यह वात ठीक है। किंतु यहाँ प्रश्न है कि न्याया- 
लय ने इस मामले में क्या प्रक्रिया विशेष अपनाया था 
श्रौर यदि अपनाया था तो क्या यह प्रक्रिया ऐसी थी कि 
उसे संमति डिग्री कहा जा सकता है । इस प्रश्न पर विचार 
प्रत्येक मुकदमे की परिस्थिति को देखते हुए करना 
चाहिए; कोई एक सामान्य सिद्धांत निर्धारित नहीं किया 
जा सकता । 

Wo आई० Mo १६३६ मद्रास ८५६ में निर्णय 
हुआ था कि जत्र कोई पक्ष न्यायालय से किसी ऐसी 
प्रक्रिया विशेष को अपनाने का अनुरोध करता है जो 
व्यवहार प्रक्रिया संहिता के उपबंध से परे होता है तो 
बाद में बदलकर वह यह नहीं कह सकता कि इसके 
लिये न्यायालय दोषी है कि उसने उस प्रक्रिया को 
अपनाया | इसमें प्रतिष्टंम ( इस्टापेल ) का सिद्धांत लागू 
होता है। न्यायालय का निर्णय पंच के daia के 
समान होता दै र सामान्य नियमानुसार इसके विरुद्ध 
afia निवेशित नहीं की जा सकती | 

उस मुकदमे में उभय पन्न राजी हुए कि न्यायालय 
किसी आयुक्त ( कमिश्नर ) को भेजे और प्रतिबादी सं० 


२ जिस कुंजी को देता है उससे यदि दरवाजा खुल | 


| 
| 
| 
| 
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जाता है तो वाद उत्सर्जित कर दिया जाय और यदि नहीं 
खुलता है तो वाद में डिग्री दे दी जाय | उस मुकदमे का 
निर्णय केवल इसी एक तथ्य के निश्चय पर निर्भर करता 
था; तत्व पर निर्णय देने की श्रावश्यकता नहीं थी | इस 
मामले में परिस्थिति दूसरी है | इसमें दोनों पक्ष इस बात 
पर राजी हुए थे कि केवल एक वादपद का निशंय तत्व 
( मेरिट ) पर किया जाय, मनसाने ढंग पर नहीं। या 
इसमें यह भी तय नहीं हुआ था कि न्यायालय किसी 
प्रक्रिया विशेष को अपनावे | इसमें न्यायालय को केवल 
उसी प्रकार कार्यवाही करनी थी जो वह श्रन्य मामलों 
में करता है । जो बात तय हुई थी उससे उत्तरवादी कभी 
हटा नहीं श्र साथ ही साथ यहद भी है कि तय की हुई 
शते के वारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह पंच- 
निर्णय के लिये तय हुआ था । इसलिए न्यायालय का 
Ra पंच के पंचनिणंय (wars) के समान भी नहीं है | 


श्रपीलकर्ता के विद्वान्‌ वकील ने एक दूसरी रूलिंग 
(Ko Biko आर० १६३० इलाहावाद,१२७) दिखलाया 
है। इसमें दोनों पक्ष राजी हुए थे कि मुंसिफ निरीक्षण 
करके fray दें | उस निर्णय से ही प्रतीत होता है कि 
मुंसिफ को निरीक्षण करना श्रनिवार्य नहीं था | किंतु जत्र 
उभयपन्षों ने तय किया था कि मुंसिफ निरीक्षण करके 
जो निर्णय देंगे वह हमें मान्य होगा तो मुंसिफ की स्थिति 
पंच ( ग्रार्बिट्रेटर ) की हो गई और पंच के पंचनिर्णाय 
का जो महत्व होता है बही महत्व मुंसिफ के इस निर्णय 
को भी प्राप्त है | यहाँ इस मामले में तत्व ( मेरिट ) का 
ध्यान न रखते हुए किसी को उस प्रश्‍न का एकमात्र 
निर्णायक नियुक्त adi किया गया था इसलिए वह सिद्धांत 
इसमें लागू नहीं होता । 

उपयुक्त सभी प्रमाणो में मुंसिफ की स्थिति एक प्रकार 
से पंच को थी ओर उन्हें निर्णय के लिये साक्ष्यों पर 
निभर नहीं करना था | इस मुकदमे में स्थिति यह थी कि 
Tat ने तय किया कि aq वादपदों-( aus) पर 
निशंय न देकर केबल एक वादपद के निशय के आधार 
पर पूरे मुकदमे का निर्णय किया जाय | इसमें साक्ष्यों का 
D an करना था, यह बात नहीं थी कि किसी व्यक्ति 
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द्वारा मनमाने ढंग पर निर्णय देने की माँग की 
गई थी | 


Qe ग्राई० ARo १६२० प्रिवी कौंसिल १३६ पर 
भी निर्भर किया गया । इस रुलिंग में भी कुछ वादपदों 
पर निशय देना छोड़ दिया गया था | यहाँ तक तो वह 
इसके समान था किंतु किस भाँति शेष वादपदो का निर्णय 
किया जाय यह दोनों मुकदमों में सर्वथा भिन्न था | 
उपयुक्त रुलिंग में वादी ने कुछ रुपए के लिये एक वाद 
निवेशित किया था | यह वाद कालबाधित (टाइमवार्ड) 
था फिर भी प्रतिवादी ने कहा कि यदि वादी रुपया 
प्रमाणित कर दे तो में सब रुपया दे हूँ । प्रतिवादी ने 
कालवाधित होने के ग्रभिवचन (प्ली ) को छोड़ दिया 
था | वादी ने जिस धनराशि को प्रमाणित किया उसे 
प्रतिवादी ने स्वीकार किया और इस प्रकार संमति डिग्री 
पर जव आपत्ति करना चाहा तो निर्णय हुआ कि ऐसी डिग्री 
पर पुन; विचार नहीं किया जा सकता | उस रुलिंग में 
जिस धनराशि के बारे में डिग्री दी जानेवाली थी उसके 
बारे में संमति ( कंसेंट ) थी यहाँ इस मामले में डिग्री 
पारित करने के लिये कोई संमति नहीं दी गई हैं | संमति 
डिग्री में जब पक्षों के बीच शर्त तय हो जाती हे तो सम- 
झौते या संमति की शर्तों के अनुसार डिग्री पारित की जा 
सकती है | 


— 


यहाँ इस मामले में यदि न्यायालय को छान बीन किए 
विना ही डिग्री पारित करना हो तो वह संभव नहीं 
हैं इसलिए, इस डिग्री को संमति डिग्री ( कंसेट डिक्री ) 
कहना ठीक नहीं है । यह डिग्री वह डिग्री है जो कुछ 
अभिवचनों ( प्लीज़ ) को छोड़ देने के वाद तत्व (मेरिट) 
AR एकमात्र तत्व पर ही पारित की गई है। इसलिए 
नीचे के न्यायालय में अपील करना ठीक था | 


वादपद से स्पष्ट है कि यह प्रश्न तथ्य का प्रश्न है और 

ऐसे प्रश्‍न पर नीचे के न्यायालय के निर्णय काबंधन हम 
पर है पर विद्वान्‌ वकील ने आपत्ति की है कि संयुक्त परि- 
वार रहनेवाली बात के प्रमाण का भार जो वादी पर रखा | 
गया यह गलत था क्योंकि अभिधारणा होती है कि चाचा | 


ae ear 
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aie भतीजा एक में रहते हैं ग्रोर अलग रहने का प्रमाण 
प्रतिवादी को देना चाहिए था | 


at तो कुछ अंश तक वादी पर इसका भार रखने में 
न्यायालय की गलती है पर एक तो प्रमाण के मार के प्रश्न 
पर इसका निर्णत हुआ नहीं वरच्‌ इसका निर्णय उभय- 
पत्तों द्वारा उपस्थित किए हुए साक्ष्यो के परीक्षण द्वारा 
हश्रा है और उस अवस्था में जत्र कि दोनों पक्ष साक्ष्य 
उपस्थित करते हैं श्रोर साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद AUA 
दिया जाता है तत्र प्रमाण के भार ( वडेन आफ प्रूफ ) 
का महत्व समाप्त हो जाता है ओर दूसरे, चाचा और 
भतीजा के एक में रहने की जो ग्रमिधारणा ( प्रेजंप्शन ) 
आज से २५-३० वष पहले हो सकती थी वह आज नई 
हो सकती क्योंकि ग्रनेक परिस्थितियाँ ऐसी उपस्थित होती 
जा रही हैं कि संयुक्त परिवार टूटता जा रहा है। इस 
समय ऐसे संयुक्त परिवार की ग्रभिघारणा ( प्रेज॑प्शन ) 
को समाप्त करने के लिये बहुत ही कम साक्ष्यों की ग्राव- 
श्यकता है । इसलिए अभिधारणा के ग्राधार पर बहत 
श्रधिक निभर. नहीं किया जा सकता | 


तथ्य का दूसरा निष्कर्ष जिसपर आपत्ति की जा रही 
है वह है कि ग्रलग रहने के संबंध में प्रतिवादी ने जो 
सादय दिया है वह पर्याप्त नहीं हे । ग्रलग रहने के संबंध 
में प्रतिवादी ने पारिस्थितिक, लेख्य संबंधी ओर मौखिक 
साक्ष्य दिया दे जिस पर विश्वास किया जा सकता है | 

नीचे के न्यायालय का यह निष्कर्ष ठीक है कि वें 
लोग श्रलग श्रलग रहते थे। यह तथ्य के प्रश्‍न का 
अपील में हमारे लिये 
सार श्रपील परिव्यय के 


o.. 


निष्कष है इसलिए इस द्विती 
इसे मानना ्रनिवाये है । तदनु 
साथ उत्सजित की जाती हे । 

विशेष ग्रपील निवेशित करने की अनुमति माँगी गई 
है किंतु उसे श्रस्वीकार किया जाता है | 


अपील उत्सर्जित 
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय १६ 
न्यायमूर्ति एम० सी ० देसाई 


आपराधिक पुनरीक्षण सं० १४१६।१६५६ 
( १७ सितंबर १६.५८ ) 


कारे उपनाम काले खाँ. — पार्थी 


Ue = विपक्षी 


दंड प्रक्रिया संहिता, aie ११०--इप संदेह पर 
कि कोई व्यक्ति अभ्यस्त Gage या चोर हे उसे 
पात्रंदू ( बाउंड डाउन ) नहीं क्रिया जा सकता | 
न्यायमूर्ति देताई-- 

प्रार्थी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ११० के अंतर्गत 
इस आधार पर पाबंद (बाउंड डाउन) किया गया है कि 
वह एक श्रभ्यस्त चोर ओर Fame है। प्रार्थी के विरुद्ध 
साक्ष्य देने के लिये दो प्रकार के साक्षी आए हैं। एक 
तो वे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हमारे घरों में जो चोरी 

था उसस हमारा संदेह ह कि प्राथी ने चोरो की | 
दूसरे वे लोग हूँ जो या तो प्रार्थी के गाँव के रहनेवाले हैं 
आर पड़ोस के निवासी हैं ओर इनका बयान है कि प्रार्थी 
को चालचलन खराब हे | प्रार्थी ने सवसाधारण के इः 
विचार संबंधी साक्ष्य से इनकार किया हे । प्रार्थी की 
A से प्रतिवाद ( डिफेंस ) में भी साक्षी आए हैं और 
इन्होने साक्ष्य दिया हे कि प्रार्थी की चालचलन अच्छी 
AR वह तागा चलाकर जीवन निर्वाह करता है | 


पहले प्रकार का साच्य जो संदेह पर हैं अ्रप्रतिग्राह्म 
( इनऐडमिसिबुल ) है। ग्रमियोजन को प्रमाणित यह 
करना चाहिए कि प्रार्थी अभ्यस्त सेंधमार और चोर दै | 
इसको प्रमाणित करने के लिये यह दिखलाना चाहिए 
कि माथां ने इतनी GF मारी हैं या उसने चोरी इस 
सीमा तक किया है कि उसे sea Same या चोर 
कहा जा सकता हे अथवा यह प्रमाणित करना चाहिए 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


भार 


चक्र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साधो सिंह वि० बाबूराम-इला० (राजस्व ) 
विधि पत्रिका ( १८८० ) १६४८ इला० (राजस्व) ९ 
न्यायमूर्ति एम» एल० चतुर्वेदी 
( उच्च न्यायालय ) 
व्यवहार THUG लेख Go ३३२।१६५८ 
२१ मार्च १६५८ 


साधो सिंह प्रार्थी 
वि० 


बाबूराम तथा ग्रन्य-- उत्तरवादी गणु 


उ० प्र पंचायत राज नियमावली-नि० २५ 
( १ Jaiga ( प्राविज्ञो ) ( ५ )- व्यवहार प्रक्रिया 
संहिता, १९०८ sro ४७ नि० १ (ato )—ga- 
बिचार ( रेव्यू ) प्रार्थनापत्र पर gao डी० Blo के 
पद्‌ का उत्तराधिकारी विचार कर सकता है | 
न्यायमूर्ति चतुर्वेदी 

एस० Sto ओ० के एक आदेश के संबंध में 
उत्प्रेषण लेख ( रिट श्राफ सेटियोरेरी ) और प्रतिमेध 
लेख ( रिट ग्राफ प्राहिविशन ) जारी करने के लिये 
भारतीय संविधान के अनुच्छेद २२६ के अंतर्गत यह 
प्राथनापत्र निवेशित किया गया है | 

थोड़े में मुकदमे के तथ्य इस प्रकार हैं--प्रश्नगत 
गाँव सभा के प्रधान के पद के लिये एक चुनाव हुआ | 
उस चुनाव में प्रार्थी निर्वाचित घोषित हुआ । द्वितीय 
उचरवादी बावूराम ने प्रधान के इस चुनाव को चुनौती 
देने के लिये एस० sto श्रो० के न्यायालय में चुनाव 
याचिका ( एलेक्शन पेटिशन ) निवेशित किया । यह 
चुनाव याचिका २७ जनवरी को उत्सर्जित हो गई | उसी 
के दूसरे दिन उत्तरबादी ने पुनर्विचार ( रेव्यू ) मार्थना- 
पत्र निवेशित किया | एस० sto श्रो० ने यह पुनर्विचार 
पाथनापन्न स्वीकार कर लिया और प्रार्थियों को तत्व पर 


सुनवाई करने के लिये नोटिसें जारी कीं । इस आदेश के 


या लेख प्राथनापत्र निवेशित किया गया और उस 
कल पाथनापत्र में विद्वान्‌ एकाकी न्यायाधीश ने विद्वान्‌ ` 
b डी० sito का वह आदेश निराकृत कर दिया 


जिसके द्वारा उन्होंने प्रार्थियो को नोटिस दिए बिना ही 
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पुनर्विचार पाथनापत्र स्वीकार कर लिया था । विद्वान्‌ 
एकाकी न्यायाधीश ने एस० Sto alo को निदेश दिया 
कि प्रार्थियों को नोटिस जारी करके पुनर्विचार ( रेव्यू ) 
प्राथनापत्र पर विचार किया जाय । प्रार्थनापत्र जब 
विचाराधीन था उसी बीच उक्त एस० डी० ो० का 
स्थानांतरण हो गया ओर उनके पद के उत्तराधिकारी 
एस० डी० ग्रो० ने प्रार्थियों को नोटिस जारी की और 
सुनवाई के बाद तत्व पर निर्णय करने का निश्चय 
किया । यह आदेश उन्होंने १४ दिसंबर १६५७ को 
पारित किया कि पुनर्विचार प्रार्थनापत्र स्वीकार होता है 
और पक्ष अपने अपने सादय to जनवरी १६५८ को 
प्रस्तुत करें । 

प्रार्थियो के विद्वान्‌ वकील ने केवल एक बात पर 
जोर दिया है कि परवर्ती अधिकारी उ० प्र० पंचायत राज 
नियमावली नि० २५ (१) के परंतुक ८ के अंतर्गत 
अपने पूर्ववर्ती श्रधिकारी के ्रादेश पर पुनर्विचार नहीं 
कर सकता | उनका कहना है कि उपर्युक्त उपबंध में हे 
कि प्रार्थनापत्र देने पर एस» Sto ओ० अपने आदेश 
पर पुनर्विचार ( रिव्यू ) कर सकते हैं । “अपने? ( हिज) 
शब्द के प्रयोग से विद्वान्‌ वकील का कहना है कि वही 
अधिकारी उस आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है 
जिसने उसे पारित किया था | उस श्रधिकारी का परवर्ती 
अधिकारी नहीं । इस संबंध में उन्होंने ato ४७ नि० 
(१) सी० पर ध्यान दिलाया जिसमें दिया हुआ है 
कि पुनर्विचार प्रार्थनापत्र उसी न्यायालय में दियो 
जायगा जिसने डिग्री दी है या आदेश पारित किया है | 
हम विद्वान्‌ वकील के इस कथन से सहमत नहीं होते 
हैं कि न्यायालय का अधिकारी विशेष ही पुनर्विचार कर 
सकता है । Mo ४७ के उपयुक्त उपबंध में न्यायालय 
है न कि अधिकारी विशेष | न्यायालय वर्तमान रहता है 
जब कि उसके अधिकारी बदलते रहते हैं। आ० ४७ 
ति० २ में यह अवश्य दिया हुआ है कि उत्तराधिकारी 
अधिकारी कुछ विशेष आधारों पर पुनर्विचार कर सकते | 
हैं| श्रर्थात्‌ पुनर्विचार के मामले में परवर्ती को उतना 
अधिकार नहीं रहता जितना पूर्ववर्ती अधिकारी को था । | 
इस नियम से कभी कभी बड़ा अन्याय हो जाता था 
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इसीलिए विधानमंडल ने अधिनियम KAREAR द्वारा 
यह नियम हटा दिया ओर अब परवर्ती अधिकारी को 
पुनर्विचार के मामले में सीमित अधिकार नहीं 
इस मुकदमे का जन प्रतिप्रेषण ( रिमांड ) हुआ था उस 
समय अधिनियम ६६।१६५६ लागू हो चुका था | 
पंचायतराज नियमावली के उपयुक्त waa के 
अंतर्गत निवेशित पुनर्विचार प्रार्थनापत्र में व्यवहार 
प्रक्रिया संहिता लागू होती है कि नहीं इस प्रश्न पर हमें 
यहाँ बिचार नहीं करना है क्योंकि यदि लागू होती है तव 
भी परवर्ती श्रधिकारी को पुनर्विचार प्राथनापत्र के निर्णय 
में कोई रुकावट नहीं है | 
पंचायतराज ग्रधिनियम की नियमावली का जहाँ 
तक संबंध है उससे भी कोई कठिनाई नहीं पैदा होती । 
'एस० sto ato वह व्यक्ति है जो जिले के राजस्व 
(<q) प्रभाग का अधिकारी होता है । यइ पद वर्त- 
मान रहता है जब कि पदाधिकारी समय समय पर 
` बदलते रहते हैं। एस० डी० ato के पद के अधिकारी 
। की पुनर्विचार प्रार्थनापत्र का निर्णय करना चाहिए, | 
 तदूनुसार प्राथनापत्र उत्सर्जित किया जाता है | 


SEA प्राथनापत्र उत्सर्जित 


fat (१८८०) १६४८ gato (uae ) २ 
( राजस्व मंडल ) 
Ss रामकेर सिंह न्यायिक सदस्य 


५४६ 


a वर १९५६ के विरुद्ध पुनरीक्षण प्राथनापत्र 


[es 


नियमावली परिच्छेद ६११-६१२--आरंभिक आदेश 
का आधार ही यदि न्यायिक्रेतर ( नान जुडिशियल) 
हो तो इसको संशोधित या निराकृत करनेवाला 
देश भी न्यायिकेतर हे--आयुक्त के यहाँ अपील 
ait राजस्वमंडल में पुनरीक्षण --संधार्यता ( aa 
टेनेबिलिटी ) 
रामकेर सिंह--न्यायिक सदस्य 
वाराणसी के अतिरिक्त आयुक्त के आदेश दिनांक 
२६ अक्टूबर १६५६ के विरुद्ध यह पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र 
। प्रश्नगत्‌ यादेश द्वारा विद्वान्‌ अतिरिक्त आयुक्त 
ने ग्रपील स्वीकार कर लिया था ओर नीचे के न्यायालय 
के आदेश दिनांक २८ अप्रैल १६५६ ओर ३१ अगस्त 
१६५५ को निराकृत कर दिया था | 
मुकदमे के तथ्य इस प्रकार हैं कि विद्वान्‌ एस० डी० 
Bo के न्यायालय में एक प्राथनापत्र दिया गया जो 
दुक्खी के नाम से था ओर उसमें दुक्खी की ओर से कहा 
गया था कि विवादग्रस्त खेतों पर हमारा ( gA का) 
नाम शिकमी में गलत लिखा हुआ है इसलिए काट 
दिया जाय । विद्वान्‌ एस० डी० ओ० ने उसी दिन | 
दुक्खी का बयान लेकर उसका नाम काट देने का आदेश | 
दिया | यह आदेश ३१ अगस्त १६५५ को दिया गया | 
११ नवंबर १६५५ को दुक्खी के नाम से एक प्रार्थना- | 
पत्र फिर दिया गया और इसमें दुक्खी का कहना था | 
कि हमने अपना नाम काटने का कोई प्रार्थनापत्र नहीं 
दिया था । और ३१ दिसंबरवाला आदेश न्यायालय | 
को धोखा देकर प्राप्त किया गया है । दुक्खी की प्रार्थना 
थी कि ३१ दिसंबर का आदेश निराक्गत किया जाय 
एस० eto Bio ने अपने आदेश दिनांक २८ Bie 
१६५६ द्वारा यह प्रार्थतापत्र उत्सर्जित कर दिया । श्रपी 
करने पर विद्वान्‌ आयुक्त ने अपील स्वीकार किया 
और ३१ अगस्त १६५५. और २८ अप्रैल १६५६ 


Sat का कहना दै कि मजिस्ट्रेट ने जल्दी से पई | 


हे 


Ay a asl 


ap apy खु 


y SY “० 40 
हट ean ee लकत 


(नाक 
गापत्र 
युक्त 
लय 
[गस्त 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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आदेश पारित कर दिया है। मजिस्ट्रेट ने प्रार्थनापत्र 
इस श्राधार पर ग्रस्वीकार कर दिया था कि sect की 
पहचान इस न्यायालय के एक बहुत पुराने वकील ने की 
है | किंतु इस वात का महत्व इसलिए घट जाता है कि 
इसी वकील ने ढुक्खी के विपत्ती की भी पहचान की हे । 
प्रार्थी के विद्वान वकील का कहना है कि ढुक्खीका 
दूसरा प्रार्थनापत्र कालवाधित था | किंतु ऐसी बात नहीं 
है । grat ने परिनियसित ६० दिन की अवधि के भीतर 
ही प्रा्थनापत्र निवेशित किया है क्योंकि ३१ अगस्त 
१६५५ को मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित किया था और 
११ नवंबर १६५५ को ही दुक्खी ने उसे निराकृत करने 
के लिये प्रार्थनापत्र दे दिया । ढुक्खी के विद्वान्‌ वकील 
ने ग्राई० एल० Wo ३५ इलाहाबाद ३३१ और To 
ग्राई० श्रार० १६३२ ATT २६३ पर निर्भर किया | 
पहली रुलिंग में निर्णय हुआ था कि व्य» प्रण संर 
धारा १५१ के अतिरिक्त भी न्यायालय को ग्रपनी गलती 
शुद्ध करने का ग्रंतमूंत अधिकार है तथा दूसरी रुलिंग में 
म निशुय हुआ था कि व्यवहार प्रक्रिया की संहिता 
Sa संहिता नहीं है और न्यायिक न्यायाधिकरण मे 
सवदा यह मानकर काम किया है कि पक्षों के बीच 
वास्तविक भयाय होना ही प्रमुख उद्देश्य है । 

इन रुलिंगस के आधार पर विपक्षी के विद्वान्‌ वकील 

की कहना है कि विद्वान्‌ अतिरिक्त ग्रायुक्त को यह श्रधिक्रार 
था कि वास्तविक न्याय के लिये गलतियों को टीक क्र दें | 
मुकदमे की परिस्थिति को देखते हुए was डी० sito के 
आदेश को निराक्कत करने का ग्रधिकार अतिरिक्त श्रायुक्त 
को था | एस? gto ओ० ने ३१ श्रगस्तवाले आदेश 
में विचार नहीं किया और वह आदेश न्यायिक ढंग पर 
नहीं दिया गया । विपक्षी का कहना है कि विद्वान्‌ अति- 
रिक्त आयुक्त के दिनांक २६ अक्टूबर १६५६ के आदेश 
के विरुद्ध पुनरीक्षण नहीं हो सकता कारण कि एस० 
Slo Alo का आदेश और विद्वान अतिरिक्त आयुक्त 
फा आदेश सभी न्यायिकेतर (नान जुडिशियल) था और 
न्यायिकेतर आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण निवेशित करने 
` आ नियम नहीं हे । विपक्षी के विद्वान्‌ वकील ने राजस्व 
नमावली के परिच्छेद ६११ और ६१२ फा श्रमिदेश 
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किया कि इस मामले की कार्यवाही न्यायिकेतर कार्यवाही 
है। १६५५ mo डी ११७ में निर्णय हुआ था कि 
चूँकि विद्वान्‌ अतिरिक्त श्रायुक्त के आदेश का संबंध न 
न तो बंदोबस्त से है ओर न न्यायिक मामले से इसलिए 
राजस्व मंडल में द्वितीय अपील नहीं निवेशित की जा 
सकती | १६५६ श्रार० डी» २३४ (पूण न्यायोसन, राजस्व 
[डल ) में निणंय हुआ था कि भूराजस्व अधिनियम 
की धारा २१६ के अंतर्गत राजस्व मंडल केवल न्यायिक 
मामलों में ही पुनरीक्षण कर सकता Èl इस मामले 
में एस» sto Bho का ्रादेश न्यायिकेतर था इसलिए 
इसके विरुद्ध भू राजस्व श्रधिनियम की धारा २१० के 
अंतर्गत तो अपील हो सकती है पर इसके संबंध में 
अतिरिक्त आयुक्त के आदेश के विरुद्ध धारा २१६ के 
ग्रंतगत राजस्व मंडल में पुनरीक्षण नहीं हो सकता 
क्योंकि सारी कार्यवाही न्यायिकेतर प्रकृति की हुई | 
इस प्रकार हमारा निणय है कि विद्वान्‌ श्तिरिक्त 
आयुक्त का आदेश ठीक था और इस AM को उन्होंने 
भू राजस्व अधिनियम की धारा २१० के अंतर्गत अपने 
अधिक्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित किया था | विद्वान्‌ 
एस० So Alo का आदेश गलत था तथा न्यायिकेतर 
( नान जुडिशियल ) था श्रत; राजस्व मंडल में पुनरीक्षण 
नहीं हो सकता | तत्व पर विचार करने पर भी इस 
पुनरीक्षण में बल नहीं दीखता आर परिव्यय के साथ 
उत्सर्जित किया जाता है | 
पुनरीक्षण उत्सर्जित 
विधि पत्रिका ( १८८० ) १९५८ इला० (राजस्व) ३ 
एस० Udo मित्रा न्यायिक .स दस्य 
( राजस्व मंडल ) 
लखनऊ फेजाबाद प्रभाग के ग्रतिरिक्त श्रायुक्त के 
आदेश दिनांक २० जून, १६५७ के विरुद्ध पुनरीक्षण 
सं० ११६।१९५६-५७ 
३० अगस्त, १६५८ 
राधाशरण साहु गार्था 
विर 
रामसेवक उपाध्याय विपक्षी 
Sono IAR विनाश तथा भूमि सुधार 
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अधिनियम, १६५१, धा० २३२. ३४१--व्यवहार 
प्रक्रिया संहिता, १६०८, धारा (४१ की व्याप्ति और 
जमींदारी विनाश अधिनियम की घारा २३९-- 
न्यायिक सदस्य एस० एन० मित्रा-- 

फैजाबाद के श्रतिरिक्त आयुक्त के अपील सं० ४१८। 
१६५६-५७ में दिए हुए आदेश के विरुद्ध यह पुनरीक्षण 
प्राथनापत्र दै । 

रामसेवक प्रार्थी ने जमींदारी विनाश अधिनियम की 
धारा २३२ के श्रंतगंत प्राथनापत्र दिया था कि में १३५६ 
फ० के खसरा ग्रोर खतीनी में ग्रध्यासी ( ग्राकूपेंट ) 
लिखा हुआ हूँ ्रोर ग्रधिवासी था किंतु राधाशरण ने 
.३ जनवरी १६.५० को दखलदिहानी के sama हमारा 
धारण ( पोजेशन ) हटा दिया | उसकी प्राथना है किं 
धारण ( पोजेशन ) वापस मिलना चाहिए | 


राधाशरण्‌ साहु ने एक प्राथनापत्र दिया कि इसी 
प्रश्न पर एक मामला व्यववहार ( सिविल ) न्यायालय में 
विचाराधीन हे इसलिए जब तब उसका निर्णय नहीं हो 
जाता तब तक इस मामले की कार्यवाही रोक रखी जाय | 
चूँफि श्रधिवासी ्रधिकार के प्रश्‍न पर केवल राजस्व 
न्यायालय ही निर्णय दे सकता है । इसलिए यह प्रार्थना 
पत्र AER कर दिया गया | 
दी श्रन्वीच्ा न्यायालय ने चार वाद पद ( ईशज ) 
बनाया ओर निर्णय दिया कि प्रार्थी को श्रधिवासी का 
` श्रकषिकार प्राप्त हो गया है, धारा २३२ के अंतर्गत धारण 
` वापस पाने का उसे श्रधिकार है, प्रतिवादियों को मूसि- 
| धरी श्रधिकार प्राप्त है और इससे पार्थी के अधिवासी 
ae अधिकार पर कोई रुकावट नहीं पड़ती । प्रार्थनापत्र स्वी- 
कृत हुआ | विद्वान ग्रतिरिक्त आयुक्त ने निर्णय मान 
गया और श्रपील श्रस्वीकार कर दिया गस्तु यह पुन- 
चण ( Rsa ) निवेशित किया गया है | 
: विद्वान वकील का कहना है कि so प्रण 
टेनँसी ) अधिनियम की धारा १८० के zia- 
दमा चल रहा था उसमें डिग्री हुई और 
५० को दखल? ले लिया; इसकी 
ई परंतु उसमें कह दिया गया 


> 
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कि जो मामला व्यवहार ( सिविल ) न्यायालय में इस 
प्रशन पर चल रहा है कि अधिवासी अधिकार प्राप्त है कि 
नहीं उसका जब तक ग्रंतिम निर्णय न हो जाय जब तक 
धारण वापस. पाने की कार्यवाही रुकी रहे | पार्थी के | 
विद्वान्‌ वकील का कहना है कि उस निर्णय के ae | 
सार प्रार्थी ( रामसेवक ) केवल व्य० प्र० संहिता की धारा 
११४ के अंतर्गत ही धारण वापस पाने की कार्यवाही कर 
सकता था ओर वह भी व्यवहार न्यायालय के उक्त | 
विचाराधीन मुकदमे के अंतिम निर्णय के वाद । १६५५ 
aie डी ० ६४ के निर्णय के सिद्धांत के अनुसार धारा १४४ 
के अंतर्गत धारण वापस पाने में ३ महीने की अवधि | 
( लिमिटेशन ) लागू नहीं होती ओर इस प्रकार व्यवहार 
न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने से रामसेवक को 
कोई हानि नहीं थी । इस प्रकार कहा गया कि धारा 
२३२ के अंतर्गत प्राथनापत्र नहीं दिया जा सकता था ' 
और चूँकि धारा २३२ के अंतर्गत जो प्रार्थनापत्र दिया 
गया हे उसमें हे कि में ( रामसेवक ) गत १४ वर्षो से 
धारण में हूँ पर उसमें कहीं नहीं है कि हमसे जबरदस्ती 
धारण ( पोजेशन ) छुड़ाया गया इसलिए लालजी 
तिवारी fro सीताराम तिवारी के निर्णय के अनुसार 
बिना यह दिखलाए कि धारण जबरदस्ती छुड़ाया गया 


> 
> 


यह प्रार्थनापत्र संधार्यं ( मेनटेनेत्रल ) नहीं हे । विद्वान्‌ 
वकील का कहना है कि नीचे के दोनों न्यायालयों ने 
जो धारा २३२ के अंतर्गत प्राथनापत्र स्वीकार किया वह 
गलत था | 

विपक्षी के विद्वान्‌ वकील का कहना है कि धारा 
१८० के अंतर्गत उपयुक्त मुकदमे में राजस्व मंडल ने जो 
यह कह दिया कि दखल वापस लेने की कार्यवाही तव 
तक रुकी रहे जब तक व्यवहार न्यायालय के विचाराधीन | 
मामले में ग्रधिवासी अधिकार का अंतिम निर्णय | 
न हो जाय वह इसलिए कहा था कि जब राजस्वमंडल ने | 
निर्णय दिवा उस समय .अधिवासी अधिकार पर निर्णय | 
केवल व्यवहार ( सिविल ) न्यायालय दे सकता था परंतु 
६ श्रगस्त १६५४ के बाद ग्रधिवासी के प्रश्‍न पर निर्णय । 
देना एकमात्र राजस्व (रेवेन्यू) न्यायालय का अधिकार 
गया इसलिए श्र व्यवहार न्यायालय के निर्णय की. 
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प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई | विद्वान्‌ 
वकील का कहना है कि उस मामले सें '“ग्रधिवासी' के 
अधिकार पर निर्णय देने के लिये व्यवहार न्यायालय ने 
इसे राजस्व न्यायालय में भेजा था ओर राजस्व न्याया- 
लय ने भी निर्णय दे दिया है कि प्रार्थी ( राम सेवक ) 
ग्रधिवासी हें | विद्वान्‌ वकील का कहना है कि रामसेवक 
( प्रार्थी ) यह कह कर न्यायालय में आया था कि ३ 
जनवरी १६५० की दखल दिहानी के आधार पर हमको 
धारण ( पोजेशन ) छोड़ना पड़ा इसलिए यदि उसने 
कह ही दिया कि हमारा धारण गत १४ वर्षो से है तो 
इससे यह तथ्य नहीं समझा जा सकता कि उसका धारण 
जबरदस्ती नहीं छुड़ाया गया | 


विपक्षी के विद्वान्‌ वकील के कथन से मैं सहमत हुँ । 
So वि० अधिनियम की धारा ३४१ में यह दिया हुआ 
है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता जमींदारी विनाश a- 
नियम में वहीं लागू होगी जहाँ जमींदारी विनाश अधि: 
नियम में कोई उपबंध न हों | इसलिए जमींदारी विनाश 
अधिनियम की धारा २३२ में जब यह उपवंध स्पष्ट दिया 
गया है कि निश्चित waft के भीतर ग्रबिवासी धारण 
वापस पाने के लिये मार्थनापत्र दे सकते हैं ओर इस 
प्रकार अवधि के भीतर जत्र राससेवक ( प्रार्थी ) ने ज० 
वि० ग्रधिनियम की घारा २३२ के अंतर्गत धारण वापस 
पाने के लिये प्राथनापत्र दिया तो यह सवथा ठीक था 
ओर व्य० To संहिता की धारा १४४ ( २ ) के अ्रंतर्गत 
वाला प्रतिबंध इसमें लागू नहीं होगा कारण कि जमीदारी 
विनाश के अंतर्गत स्पष्ट उपबंध के स्थान पर व्यवहार 
प्रक्रिया संहिता का उपबंध लागू नहीं होगा । 


नीचे के दोनों न्यायालयों का धारा २३२ के अंतर्गत 
याथनापत्र स्वीकार करना ठीक था । पुनरीक्षण असफल 
SS. dX Oy 2. ~ on A > 
हाता हं A परिव्यय के साथ उत्सर्जित किया जाता है | 


पुनरीक्षण उत्सर्जित 
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विधि पत्रिका ( १८८० ) १६४८ इला० ( राजस्व ) ५ 
न्यायमूर्ति ato डी० भार्गव 
( उच्च न्यायालय ) 
बनारस के सुंसिफ श्री ग्रोम्‌ प्रकाश श्रीवास्तव के 
निर्णय दिनांक १६ ग्रगस्त १६५४ के विरुद्ध व्यवहार 
पुनरीक्षण Fo ६२२।१६५४ 


२६ AIT १६५७ 


परसिद्धन सिंह तथा अन्य --- प्रार्थीगण 


वि० 


गयाप्रसाद — विपक्षी 


अ--3० प्र जमींदारी विनाश तथा भूमिसुधार 
(संशोधन) अध्पादेश १६५४-अध्यादेश (आर्डिनेंस) 
संशोधन अध्यादेश था विखंडन अध्यादेश ( रिपीलिंग 
आडडिनेंस ) नहीं--सामान्य वाक्यांश अधिनियम 
( जेनरल क्लाजेज ऐक्ट ) की धारा ६ लागू नहीं 
होती-- 

ब--व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८, धारा 
११४--मुकदमें का fata किसको कहते हैं-- 


स--३० प्र० जमींदारी विनाश तथा भूमिसुधार 
अधिनियम १६५०, धारा ३३२, ३० To To बिनाश 
( संशोधन ) अध्यादेश १६५४, धारा ६ द्वारा 
संशोधित-अधिवासी अधिकार के संबंध में व्यवहार 
न्यायालय ओर राजस्व न्यायालय के अविक्षेत्र-- 
अध्यादेश की धारा ६ विखंडन अध्यादेश ( रिपीलिग 
आाडिनेंस ) नहीं है वरन्‌ संशोधन अध्यादेश है | 


न्यायमूर्ति भागव 


व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ११६ के अंतर्गत 
मुंसिफ के उस आदेश के विरुद्ध यह पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र 
है जिसके द्वारा उन्होंने एक वाद पद ( ईशू ) को राजस्व 
न्यायालय में लौटा दिया था | ऐसा उन्होंने उत्तर प्रदेश 
जमींदारी विनाश तथा भूमिसुधार ( संशोधन ) ग्रध्यादेश 
१६५४ के उपबंध के Haare किया था | 


तथ्य इस प्रकार हैं कि इस मुकदमें में वादी ने कहा 
था कि हमें अधिवासी अ्रधिकार प्राप्त हो चुका है ओर 
प्रतिवादी ने इसे इनकार किया था । जब यह वाद निवे- 
शित हुआ तो समका यह गया कि इसमें स्वत्व (टाइटिल) 
का प्रश्न हैं इसलिए इसी विश्वास पर एक वाद पद 
( ईशू ) को व्यवहार न्यायालय में निर्णय के लिये भेज 
दिया गया | इस पर व्यवहार न्यायालय के!निशय देने 
के पहले ही उ० प्र० जमीदारी विनाश ( संशोधन ) 
अध्यादेश ६ अगस्त १६५४ को लागू हो गया | 

इस संशोधन के ग्रनुसार मुंसिफ ने आदेश पारित 
किया कि अब इसके निर्णय का श्रधिकार राजस्व न्याया- 
लय का हो गया है इसलिए श्रागे की कार्यवाही के लिये 
इसे राजस्व न्यायालय में भेज दिया जाय । इसी आदेश 
के विरुद्ध पुनरीक्षण प्राथनापत्र निवेशित किया गया È | 

इस संबंध में पहला प्रश्न है कि मुंसिफ ने कोई 
faa नहीं किया, उन्होंने केवल राजस्व न्यायालय में 
लोटा दिया । इस प्रकार लोटाना मुकदमा का निर्णय 
करना नहीं हो सकता श्रोर इसलिए व्यवहार प्रक्रिया 
संहिता की धारा ११५ के ग्रंतगंत इस ग्रादेश के विरुद्ध 
J पुनरीक्षण ( Raise) प्रार्थनापत्र निवेशित नहीं किया 
जा सकता | 

तत्व पर भी हम विद्वान्‌ मुंसिफ के विचार से सहमत 
है । ६ अगस्त १९५४ को धारा ३३२ का संशोधन a 
गया । ६ श्रगस्त १९५४ के पहले इस प्रश्‍न पर निर्णय 
। दिया जा सकता था; इस तिथि के बाद यदि स्वत्व 
| (टाइटिल ) का प्रश्‍न नहीं है तो व्यबहार न्यायालय 
निणय नहीं कर सकता | अतः इस मामले में केवल 
राजस्व न्यायालय ही निणय कर सकता था | 
। प्रार्थीके विद्वान्‌ वकील का कहना है कि धारा 
३३२ का संशोधन श्रतीत प्रभावी ( रिद्रास्पेक्टिव ) नहीं 
इसलिए जब निर्णय के लिये वादपत्र पहले ही भेज 

TR तो उसमें संशोधन का प्रभाव नहीं पडेगा | 

प्रक्रिया ( प्रोसीजर ) का प्रश्न है और प्रक्रिया में 
होता है उसी परिवर्तन के श्रनुसार काम 
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ने ६ अगस्त १९५४ के पहले निशय दे दिया होता तो 
बात दूसरी होती किंठु जव कोई निर्णय adi हुआ तो 
व्यवहार न्यायालय का ग्रघिल्षेत्र समाप्त हो गया | 
विद्वान्‌ वकील ने सामान्य वाक्यांश अधिनियम की 
धारा ६ के अनुसार कहा हे कि जब किसी श्रधिनियम 
का;विखंडन, होता है तो इस संबंध में यदि कोई दूसरी 
बात नहीं कह दी गई है तो इस विखंडन से पहले के 
प्रात्त अधिकार, विशेषाधिकार ग्रादि पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ेगा | किंतु १६५४ का अध्यादेश विखंडन अ्रध्यादेश 
(RAR श्रार्डिनेंस ) नहीं दे वरन्‌ संशोधन श्रध्यादेश 
है इसलिए यह उक्त बात का समर्थन नहीं करता | 
इसके अतिरिक्त यह प्रश्‍न सर्वथा प्रक्रिया ( प्रोसीजर ) 
का प्रश्‍न है कि श्रसुक वाद पद का निर्णय व्यवहार 
न्यायालय में हो कि राजस्व न्यायालय में; वह कोई 
अधिकार या विशेषधिकार इत्यादि नहीं है जिसके लिये 
सामान्य वाक्यांश अधिनियम की धारा ६ लागू होती 
है | इसलिए यदि मान भी लिया जाय कि यह विखंडन 
श्रध्यादेश हे तव भी धारा ६ इसमें लागू नहीं होगी | 
एक प्रतर्क यह मी है कि यह श्रधिनियम राष्ट्रपति की 
स्वीकृति के लिये संरक्षित था इसलिए, भारतीय संविधान 
के अनुच्छेद २१३ के alana अध्यादेश इस अधिनियम 
के संबंध में जारी नहीं हो सकता था | में इस प्रश्न के 
विस्तार में, नहीं जाना चाहता परंतु इस अध्यादेश का 
स्थान So To भूमि सुधार ( अनुपूरक ( सम्लिमेंटरी ) 
अधिनियम १६५२ ले लिया है ओर तत्संबंधी समस्त 
प्रतिबंधो का पालन हो चुका है | किंतु तर्क के लिये यदि 
यह मान मी लिया जाय कि ग्रध्यादेश अवैध था तो 
वर्तमान अधिनियम सुंसिफ के कार्य के पक्ष में हे कारण 
कि यदि इस मामले को मुंसिफ के पास लौटा दिया 
जाय तव मी उन्हें इसके निशंय का अधिकार नहीं होगा | 
अतः में हस्तक्षेप करने योग्य कोई कारण नहीं 
देखता | पुनरीक्षण प्राथनापत्र उत्सर्जित किया जाता दै 
परंतु परिव्यय के लिये कोई आदेश नहीं दिया जाता | 
प्राथनापत्र उत्सर्जित 
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[तो | विधि पत्रिका ( १८८० ) १६४८ इला० (राजस्व) ७ हो गया इसलिए हमें धारण ( पोजेशन ) वापस पाने 
तो | एम० एम० fet न्यायिक सदस्य का अधिकार है | विपक्षी का कहना है कि प्रार्थी प्यारे- 
| ( राजस्व मंडल ) लाल का कभी धारण नहीं था इसलिए उसके अधि- 
की | शेखपुर, swat, वदायूँ निष्कासन का प्रश्न नहीं पदा होता । १३५६ फसली की 
= | ee 2 छ > ee UR ) को फर्जी कहा गया ओऑर कहा गया कि 
सर Seu के a a H आदेश दिनांक ऐसी फर्जी प्रविष्टि के आधार पर अधिवासी का अधिकार 
कः | १७ mia १६५७ के विरुद्ध द्वितीय अपील ( प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हो सकता | 
गै कै | सं० १०३।१६५६-५७ क : 
नह perk oie प्रार्थी ने इसके पहले उत्तर प्रदेश भूधारण (टेनेसी) 
देश | LR ARTA की धारा १८०।१८३ के अंतर्गत यह कहकर 
देश | TIRT ददर ह ANTEN मुकदमा चलाया था कि १३५६ फसली में विपच्षी द्वारा 
Th | वि हमारा धारणा ( पोजेशन ) हटा दिया गया । इस 
रि AT Ss उत्तरवादी मामले में निर्णय हुआ कि प्रार्थी कभी धारण में नहीं 
हार अ -ड० प्र० जमींदारी विनाश तथा भूमिसुधार था इसलिए धारण च्युत भी नहीं किया गया । विपक्षी 
कोई | अधिनियम १।१६४१ ato २०, २१२- प्रयोज्यता-- का कहना है धारणच्युति के प्रश्न पर यह निर्णय 
लिये | ऐसा अधिकार प्राप्त होने के लिये यह Rama प्राइन्याय ( रेस जुडिकेटा ) होगा | रागे यह भी कहा 
रोती । आवश्यक नहीं है फि अधिनिष्कासन ( एविक्शन ) गया कि धारणब्युति जब्र प्रमाणित नहीं हुई तो जमीं- 
डन जपरद्स्ती हुआ था--अधिनिष्काघन संबंधी पहला दारी विनाश अधिनियम की धारा २० की व्याख्या १ 
| |. निर्णय ओर प्राङन्याय ( रेस जुडिकेटा ) के अनुसार धारा २३२ के ग्रंतगंत ऐसा प्रार्थनापत्र नहीं 
की ब sogo जमींदारी विनाश अधिनियम १, दिया जा सकता | 
पान (६४१ घा० २०--अधिवासी का अधिकार कब्र पदा हमारे विचार से इस आपत्ति में बल नहीं है | धारा 
यम होता है--प्रविष्टि (Get) यदि भूराजस्व अधिनियम २० (ate) (१) स्वतः पूर्ण दे। इस धारा के 
[के (लेंड रेवेन्यू ऐक्ट) की धा० २८ के अनुसार नहीं है अनुसार श्रधिवासी के ्रधिकार की प्राप्ति के लिये 
का तो ऐसी प्रविष्टि के आधार पर अधिवासी अधिकार जो शतं है वह इतनी ही हे कि वह व्यक्ति १३५६ 
it) | नहीं पेदा हो सकता | Go के खसरा या खतौनी में उस खेत का अध्यासी(आकू- 
पस्त एम० एम? सिदिक्की न्यायिक सदस्य पेंट ) ्रभिलिखित हो । केवल इस शत का पालन हो 
पदि | र क कल वित्त गण पकार टि. जाने पर उसको अधिवासी का अधिकार प्राप्त हो जाता 
ती नियम की धारा २०।२३२ के अंतर्गत यह प्रार्थनापत्र था | £ | femal के: विद्वान बोल ता हता 
रण | 2 3 R = २० (बी०) (१) पर उस धारा की व्याख्या १ 
री | श्रादेश को मान लिया । ee, क्त के आदेश के k pee : प का. oe 
ही ee nes AS भी दिखलाना ग्रावश्यक है कि उसका अधिनिष्कासन 
3 है ladia अपील R | ( एविक्शन ) २० जून १६४८ के बाद हुआ | 
र । प्रार्थी प्यारे लाल का कहना था कि १३५६ फसली विपक्षी के विद्वान वकील का कहना हैं कि जो व्यक्ति 
त के खसरा में मेरा नाम श्रध्यासी ( ग्राकूपैंट ) लिखा था धारा २० बी० (१) की शर्तों का पालन करते हुए 


किंतु १३५६ फसली में हमारा अधिनिष्कासन (एविक्शन) 


- व्याख्या १ की भी शते का पालन करेगा केवल बही . 
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व्यक्ति धारा २३२ के अंतर्गत धारण वापस पाने के लिये 

2 प्राथनापत्र दे सकता है । व्याख्या १ का श्रभिप्राय यह 
a नहीं दै | व्याख्या १ का wa केवल इतना ही कि 
4 जिस व्यक्तिका अ्रधिनिष्कासन ३० जून १६४८ के बाद 
हथा है वह व्यक्ति मी धारा २३२ के श्रंतगत प्राथनापत्र 
दे सकता है शोर उसे धारण वापस पाने का अ्रधिकार 
है | मेरे विचार से धारा २६२ में प्राथनापत्र देने के लिये 
पहले यह प्रमाणित करना आवश्यक नहीं दै कि अधिनिष्का- 
सन ह्मा हे | विपक्षी के विद्वान्‌ वकील ने बसावन वि० 
कादिर AST १६५८ आर० डी० ६५ पर निभर किया 
है | इसमें निर्णय हुआ था कि केवल धारा २३२ पर ही 
0 विचार नहीं किया जा सकता वरन्‌ धारा २० की व्याख्या 
१ के साथ इस पर विचार करना चाहिए AR इसलिए 
जहाँ जबरदस्ती श्रधिनिष्कासन की बात नहीं कही गई 
है बहा धारा २३२ के श्रंतगत प्राथनापत्र उत्सजित हो 
जाना चाहिए । अत्यंत संमान के साथ में इस विचार 


के लिये इतना ही पर्याप्त है कि प्रार्थी १३४६ Go के 
या खतोनी में ग्रध्यासी ( ग्राकूपैट ) अभिलिखित 
र प्राथनापत्र देने की तिथि को धारण में न हो | 
लिए, प्रार्थ को इस मामले में धारा २३२ के अंतर्गत 
देने का श्रधिकार था यद्यपि धारा १८० 
के मामले में दिया हुआ निणंय जबरदस्ती af- 
निष्कासन ( फोर्सिबुल एविक्शन ) के प्रश्न पर प्राइन्याय 


' में खसरा की १३५६ To की जिस 
_श्रधिवासी श्रधिकार का होना कहा 
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अनुसार नहीं की गई है | एक तो प्रविष्टि गलत ढंग पर 


की गई है और दूसरे अलादीन पटवारी ने बयान दिया हा 
था कि यह प्रविष्टि हमने नहीं की है अतः इन दोनों 
से इतना तो स्पष्ट है कि प्रविशि So To भू राजस्य 
अधिनियम की धारा २८ के अनुसार नहीं की गई हे का 
श्रौर इससे प्रार्थी को अधिवासी ग्रधिकार नहीं प्राप्त हो A 
सकता | १६४७ Alo डी० ५६ ओर १६५७ आर० H 
डी० २४७ में क्रम से ऐसी ही वात कही गई है कि H 
प्रविष्टि विधि के अनुसार होनी चाहिए या दूसरे शब्दों 
में ऐसी प्रविष्टि पटवारी द्वारा अपने काम के सामान्य H 
क्रम में होनी चाहिए तथा यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण m 
हे कि प्रविष्टि का झाधार ठीक है कि नहीं | यदि इसका H: 
आधार गलत माना जाता हे तो इस आधार पर की 
गई प्रविष्टि के वल पर ग्रधिवासी श्रधिकार नहीं प्राप्त H 
किया जा सकता । इन दोनों रूलिंग्स को मैं मानता हूँ | 
प्रार्थी के विद्वान्‌ वकील का कहना है कि जो प्रविष्टि Ia 
इस समय वतमान हे वह निहित होने की तिथि के v 
हले कमी शुद्ध नहीं की गई थी इसलिए इस ग्रवस्था lis. 
में धारा २० व्याख्या २ के अनुसार इस पर आपत्ति It 
नहीं की जा सकती | यह कथन मान्य adi हो सकता। | 1! 
यहाँ प्रविष्टि की शुद्धि का प्रश्न नहीं है । यदि ae प्रविष्टि ५ 
भू श्रमिल्रेख नियमावली के परिच्छेद ८७ के ग्रनुसार It 
की गई होती और व्याख्या २ में दिए गए प्रकारसे घ 
शुद्ध न की गई होती तो निश्चय ही यह प्रविष्टि सही r 
होती | किंतु यह प्रविष्टि भू राजस्व ग्रधिनियम की घारा | ie 
२८ के श्रनुसार नहीं है इसलिए इसके ग्राधार पर . | 
श्रधिवासी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता । यह शुद्ध की | Uk 
गई हे कि नहों यह तथ्य महत्व का नहीं है । 8; 
AG प्रार्थी को ग्रधिवासी अधिकार प्राप्त नहीं 
हुआ । wit सफल होती है और परिव्यय के साथ 10९ 


स्वीकार की जाती है | 


अपील AE 
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Hurt उपहत, चोट 
Husband पति 
» गत wife पति और पत्नी 
Hnsbandman कृषक 
Husbandry कृषिकर्म 
Hush नीरव, शांत 
Hypothec उपप्राधि 
Hypothecary उपप्राधीय 
ह action उपप्राधीय वाद 
Hypothecate उपप्राधीयन, उपप्राधीथित करना 
Hypothecated उपप्राधीयित 
Hypothecation उपप्राधीयन, उपप्राधि 
र ठ bond उपप्राधीयन बंध 
ypothecatory उपप्राधीय 


I am desired मुझे कहा गया है कि 
» » directed मुझे निदेश दिया गया है कि 
1. 8, 8 भार To से० ( भारतीय प्रशासन सेवा ) 
I beg to remain, sir भवप्रार्थी 
1 beg to remain, sir, your most obe- प्रार्थी परमाज्ञाकर 
cient servant 
I beg to report में सविनय प्रतिवेदन करता हूँ, सविनय प्रतिवेदन है कि 
est मूर्तिमंजक (२) उन्मूलनवादी 
० (% S, भा० जा» से० ( भारतीय जानपद सेवा ) 
Idea 


विचार, कल्पना 


Ideal z आदश, ध्येय 
११ Justice श्रादशं न्याय 
Identical एक समान; एकात्मक 
Identification पहचान, अभिज्ञान 
oe mark पहचान चिह्न 
1 पहचान करनेवाला, श्रभिज्ञाता 
ndentity पहचान, ऐकात्म्य 
| » card ८ अभिज्ञान पत्रक, पहचान पत्रक ; 
cology विचार पद्धति, विचार धारा (२) वैचारिकी 
Idiocy मूढ़ता 
Idiot मूढ 


z ५ 
ड ie: 
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1001 


If agreed the draft will be put up 


If any 
If a person applies 


„ free from disability 


» he should die 
„ it be conceded 


Ignorance of law is no excuse 
१, the judge is the misfor- 
tune of the innocent 


” 


il 
» advised 
Illegal 
Tllegality 
Illegalize 
Illegal possession 
» practice 
» transaction 
Illegitimate 

” child 
Ilegitimation 
Ill-fame 
„gotten 
Illicit 
११ cohabitation 
११ connection 
» emigration 
११ intercourse 
Uliquid 
Ill-judged 
Illogical 
Til-treat 
Iltreatment 


: : Ill-use 
Illusory 


Ilustrate 
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मूर्ति 


यदि संमत gat तो प्रारूप प्रस्तुत किया जायगा 


यदि कोई 

यदि कोई व्यक्ति आवेदन करे 
यदि निर्योग्य न हो 

यदि वह सर जाए 

यदि यह मान लिया जाए 


विधि की श्रनभिज्ञता क्षम्य नहीं 


मिड जा 


[ १४८ 


न्यायाधीश की ्रनभिज्ञता निरपराध का दुर्भाग्य है 


gÈ २-दुर्भाग्य 
कुमंत्रित 

अवैध 

अवैधता 

अवैध फरना 
अवैध धारण 
अवैध आचरण 
अवैध व्यवहार 
अवैध जारज 
जारज 
जारजावस्था 
sata 
अन्यायाजित 
अवैध, निषिद्ध २. अनुचित 
अवैध सहवास 
अवैध संबंध 
अवैध उत्प्रवास 
अवैध मैथुन 
अस्पष्ट 
श्रपनिर्णीत 
तर्कविरुद्ध 
TATE करना 
दुर्व्यवहार 
ठुष्प्रयोग 

भ्रामक 

निदशन करना 
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In 


In 


lr 


Im 
Im 
Im 


Im 
Im 
Im 


Im 
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Illustration निदशन, उदाहरण 
Illustrative निदशनात्मक 
Illustrious ख्यातनामा 
Ulwill द्वेष 
Imaginary damages काल्पनिक हानिपूर्ति 
Imbecile चीणवल, चीणबुद्धि 
Imbroglio जटिलता 
Immaterial सारहीन, ्रनावश्यक 
य allegation AUN अ्भिकथन 
5 averment असार दृढ़ोक्ति 
| Immediate तत्काल, तात्कालिक, निकटतम 
| z; action ata कार्यवाही 
| न death तत्काल मृत्यु 
| Immediate descent TATE वंशा नुक्रम 
| F enforcement ata प्रवर्तन 
l 9 family निकटतम कुटुंब 
Immediately after ठीक पश्चात्‌ 
| १३ before ठीक पहले 
| 2 commencement प्रारंभ होने के ठीक पहले 
| 5 below ठीक नीचे : 
| 9 preceding ठीक पहले 
| Immediate measures तत्काल उपाय 
| » occupation तात्कालिक श्रमिधारण 
| » physical pssession तत्काल वास्तविक धारण 
| release तुरंत छोड़ना 
Immemorial possession स्मरणातीत धारण 
| ” use स्मरणातीत उपयोग 
| Immigrant आप्रवासी 
| Immigration श्राप्रवासन) MANA 
| Imminent सन्निकट, समुपस्थित 
| १) danger समुपस्थितभय 
| Immodesty अशालीनता 
| Immoral ग्रनैतिक 
| Immoveable अचल 
| » property अचल संपत्ति 
। Immune 


१ प्रतीकारी २ प्रतिरक्षित 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विधि पत्रिका वर्ष ३ श्रंक १ (१८८०) १६४८ ] 


Immunity 
Impact 
Impair the obligations of contracts 
Impartial enquiry 
Impartible estate 
» property 
Impeach 
Impeachment 
y of annuities 
» „ waste 
D 1) witness 
Impediment 
||) in law 
Impel 
Impending 
» danger 
Imperative 
» orders 
११ statute 
Imperfect 
१) delegation 
» obligation 
» ownership 
» partition 
92 right 
99 state 
» title 
” trust 
Imperial 
Impersonation 
Implead 
Impleader 
Implement 
Implementation 


Implements of husbandry 


Implicate 
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उन्मुक्ति i 


आघात 

संविदा के दायित्व को परिक्षीण करना 

frig जाँच 

अविभाज्य संपदा 

अविभाज्य संपत्ति 

( क्रि» ) महाभियोग लगाना 

महामियोग 

वार्षिकी पर बाधा 

क्षय बाधा 

साक्षी का अ्रभिशंसन 

अवबाधा | 
वैध ग्रवबाधा | 
बाध्य करना | 
आसन्न | 
आसन्न मय । 
१--आज्ञापक २--अनिवार्य, अलंघनीय 
अलंघनीय आदेश 

श्राज्ञापक परिनियम 

श्प्रवत्यं 

अपरिपूर्णा प्रत्यायुक्ति | 
अपरिपूर्ण दायित्व | 
ग्रपरिपूर स्वामित्व 

श्रपरिपूण विभाजन, अपूर्ण बँटवारा 
अपरिपूर्ण अधिकार 

अपूर्णावस्था ) 
श्रपरिपूर स्वत्व | 
श्रनिधादित न्यास | 
साम्राजिक | 
अन्यपुरुषायण | 
वाद चलाना, श्रनुशस्त करना | 
अनुशंसिता } 
साधन, उपकरण--(क्रि०)>परिपालन, कार्यान्वित करना | 
परिपालन | 
कृषि उपकरण | 
( क्रि ) Sarat, फाँसना | 


Ih 
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Implication 
Implication of law 
Implied 
i ae, abrogation 
| » acceptance 
छ agreement 
जं assumpsit, 
F authority 
oF) condition 
P confession 
of consent 
Implied contract 
T covenant 
0) dedication 
0 easement 
3 invitation 
D licence 
: malice 
A j notice 
4 29 pledge 
9) powers 
0) proimse 
H ratification 
१) release 
» revocation 
» term 
१) trust 
” waiver 


warranty 


mport and Export ( Control ) Act. 


[ विधि पत्रिका वर्षे ३ अंक १ (१८८०) १६५८ 


१ ध्वनिताथ २ हु 
विधिक ध्वनिताथ 
ध्वनित 
ध्वनित निराकरण 
ध्वनित स्वीकृति 
ध्वनित संविद्‌ 
ध्वनित ्राश्राव 
ध्वनित प्राधिकार 
ध्वनित प्रतिबंध 
ध्वनित दोपस्वी कृति 
ध्वनित संमति 

११ संविदा 
ध्वनित संश्राव 
ध्वनित समर्पण बड़ 
ध्वनित सुविधा 
ध्वनित प्ररोचन 
ध्वनित अनुज्ञप्ति 
ध्वनित दुर्भावना 
ध्वनित सूचना 
ध्वनित प्राधि 
ध्वनित शक्तियाँ 
ध्वनित प्रतिज्ञा 
ध्वनित अनुसमथन be 
ध्वनित मोचन es 
ध्वनित प्रतिसंहरण 
थ्वनित निबंधन ८ के 
ध्वनित न्यास स 
ध्वनित ग्रधित्याग E 
ध्वनित अध्याभूति | 
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Impose a fine 
Imposed conditions 
Imposition assessement and collection 
of taxes 
Imposition of costs 
» 9 disability 
„ fetters 
handcuffs 
new taxation 
क » Penalty 
Impossibility of performance 
Impossible contract 
Impost 
Impound 
% document 
Impounded, documeuts 
Impracticable 
Imprescriptiblejrights 
Impress 
Impressed court fee stamp 
s document 
5 non-judicial stamp paper 
F stamp 
Impression of the thumb 
Imprest 
Imprimatur 
Imprison 
Imprisoned 
Imprisonment 
” as well as fine 
|] for, debt 
Improper discharge 
Improperly rejected 


Improvement 
9? Trust 
Impugn 


विधिक द्रंग्रेजी-हिदी-शब्दसंग्रह 


दंड लगाना 
आरोपित प्रतिबंध 
करों का ्रारोपण निर्धारण ओर संग्रहण 


व्ययारोपण 
निर्योज्ञता ग्रारोपण 
बेड़ी डालना 
हथकड़ी लगाना 
नए कर लगाना 
शास्ति ग्रारोपण 
पालन की ANFIA 
अशक्य संविदा 
कर, शुल्क 
अवरुद्ध करना, अवरोधन 
लेख्य अवरुद्ध करना 
अवरुद्ध लेख्य 
अव्यवहाय 
चिरकालिकी ग्रप्राप्प अधिकार 
निमुद्रण 
निमुद्रित न्यायालय शुल्क मुद्रांक 
निमुद्रित लेख्य 

हैनिसुद्रित न्यायिकेतर मुद्रांक पत्र 
निमुद्रित मुद्रांक 
ATS पद, अंगूठे की छाप 
अग्रदाय 
सुद्रणानुज्ञप्ति 
कारावास देना, कारावासन 
कारावासित 
कारावास 
कारावास ओर दंड 
BU के लिये कारावास 
अनुचित उन्मोचन 
अनुचित रूप से श्रस्वीकृत 
सुधार 
सुधार प्रन्यास 
खंडन करना, विरोध करना 
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Im pute 
Inability to sue 
In a body 


In absolute disregard 

In accordance with law 

In accordance with rule 

the form 
procedure 


» ” ” 
22 99 22 99 
” ” 18 29 99 1810 
down 
Inaccurate 
In a confidential capacity 
Inadmissible 
नं evidence 
Inadvertently 
Inalienable 
In any capacity 
११ » case 
» 393 cause or matter 
form 
particular case 
» ११ Special case 
११ 38 much as 
Inaugurate 
Tn bank 


7) 99 


22 १9 


» between 

» blunt words 

» broad outline 

» camera 

Incapacit y 

In capita ( per capita ) 
११ case 

» 99 it shall appear 
=) » Of default 
» » disagreement 
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श्रम्यारोपण 

वाद लाने की श्रयोज्ञता, वाद न कर सकना 

इकट्ठे 

की ओर सर्वथा ध्यान न देते हुए 

विध्यनुसार, विधि के श्रनुसार | 
नियमानुसार 

रूपानुसार 

प्रक्रियानुसार 

दी गई प्रक्रिया के श्रनुसार 


TAMA, श्रपरिशुद्ध ` 

गुप्त रूप से 

अप्रतिग्राह्म 

अप्रतिग्राह्म साक्ष्य 

असावधानी से 

अनन्यक्राम्य 

किसी भी रूप में 

किसी अवस्था में भी 

किसी वाद अथवा विषय में 

किसी भी रूप में 

किसी विशिष्ट अ्रवस्था में 

किसी विशेष स्थिति में 

जहाँ तक कि 

उद्घाटन करना 

( न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की बैठक में ) पूण 
न्यायालय में 

aaa, बीच में 

स्पष्ट शब्दों में 

स्थूल रूप में 

एकांत में 

श्रसमर्थता, श्रसासथ्यं 

प्रतिव्यक्ति 

यदि, अवस्था में, स्थिति में 

यदि यह प्रतीत हो En 

न चुकाने पर coe 

मतभेद होने पर 
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In case of doubt 

4 » 9 need 

99 39 22 urgency 

» cash 

3 „ or kind 
Incestuous adultery 
bastardy 
fornication 


22 


22 
In charge 


In - chief 
Inchoate 
3 instrument 
» interest 
Incidence 
5 of taxation 
Incidental 
११ costs 
Incident of a contract 
» an easement 
Inoised 
» wound 
‘Incitation 
Incite — वी 
Incitement 


` अंतगत, अंतभू त 


विधिक अंग्रेजी-हिंदी-शब्दसंग्रह 


संदेह होने पर 

आवश्यकता पड़ने पर 
अविलंब स्थितियों में 

रोक 

रोक अथवा वस्तु रूप में 
अगम्य परस्त्रीगमन 

ग्रगम्या जन्मता 
अगम्यागमनीय संभोग 

प्रभारी 

प्रमुख 

ग्रसंपूण 

असंपूर्ण संलेख 

श्रसंपूणं हित 

श्रापात 

करापात 

१--अआपाती २--प्रासंगिक 
प्रासंगिक परिव्यय 

संविदा प्रसंग 

सुविधा प्रसंग 

भिन्न 

भिन्न qa 

भ्रपोत्साहना 

श्रपोत्साहन 

अपोत्साहन 

अपोत्साहक 

जानपद रूप में, असैनिफ रूप में 
ग्रसैनिक सेवा में 

अशिष्टता, असम्यता, ञ्रसौजन्य 
झुकाव 

सहमत प्राय ; 
समावेश करना, संमिलित करना 
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बिधि पत्रिका के नियम 
(१) “विधि पत्रिका? का वार्षिक, षाण्मासिक और त्रेमासिक थुल्क क्रमशः १ ०), १॥) श्रौर गा) 
है; एक प्रति का मूल्य १) दै । शुल्क मनीग्रा्डर या वी० पी० द्वारा देय है। वी० पी० से मँगाने में डाकव्यय 


श्रतिरिक्त लगेगा । 

(२) शुल्क “मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, “विधि पत्रिका” विभाग, वाराणसी-११ के पते से ara 
चाहिए | 

( ३ ) “विधि पत्रिका? प्रत्येक सोर मास के ग्रंतिम सप्ताह में श्रर्थातू प्रत्येक ग्रँगरेजी मास के दिनांक 


१५ तक प्रकाशित होगी । 
(४) “विधि पत्रिका? में विधि संबंधी लेख तथा विधि विषयक पत्रों, पुस्तकों आदि की समालोचनाएँ 


भी प्रकाशित होंगी | समालोचनाथ पुस्तकों की दो दो प्रतियाँ श्रानी चाहिए | लेख, समालोचनाथ पुस्तकें श्रादि 
“संपादक, “विधि पत्रिका??, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराण्सी--१? के पते से भेजनी चाहिए | 


सोल एजेंट! 
श्री भगवानदास गोवर्धनदास शाह, Ze ; 
Ho २७।११, कूचा माधोदास सामिया, 
भैरो बाजार, - 
बाराणसी । 
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संपादकीय 


l आर अपराध-- 


ग्रनैतिकता और ग्रमराध दोनों जु डू वा बहन हैं । दोनों 
की उत्पत्ति एक साथ एक ही उदर से होती है । निर्धनता 
दोनों की जननी है | स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा 
था और ठीक ही कहा था कि खाली पेटवालो को उप- 
देश मत दो । gga: किम्‌ न करोतिः `°? जब मनुष्य 
भूख से व्याकुल होता है aa वह सत्‌ और WaT का 
विचार छोड़ देता है । बंगाल के ग्रकाल में ऐसे श्रनेक 
उदाहरण देखने को मिले हैं aa माता ने शिशु के लिये 
मिले दूध को स्वयं पीकर अपने प्राणों की रक्षा की श्रोर 
Baz शिशु के प्राण पखेरू उनकी आँखों के सामने 
उड रहे थे |. मातृ स्नेह से बढकर संसार में कोई TS 
गह पर ऐसी परिस्थिति आने पर उसका महत्व समाप्त 


हो ही जाता हे | 


पर cal यह तात्पर्य नहीं कि घनी कुकृत्य नहीं करते 
नता अपराध को श्रावार शिला है ।- यदि जीवन 


निर्वाह के साधन पर्याप्त हों तो वहाँ उपदेश भी काम 
करता है, वहाँ चरित्र निर्माण की बातें की जा सकती हैं 
पर जहाँ पेट खाली है वहाँ उपदेश काम नहीं करता | 
घन के अभाव में पेट की ज्वाला की शांति के लिये ऐसे 
अमानुषिक कृत्य हो सकते हैं जिसे पैसेवालों को करने में 
सैकड़ों बार सोचना पडेगा । भूख से मरते हुए प्राणी के 
लिये जेल यातना, कोड़ों की मार, अ्रपकीर्ति, दंड सब 
गौण हैं क्योंकि मरते प्राणी की wie पहले पेट की ओर 
जायेगी, कम॑-श्रकमं के विवेचन में नहीं । इसलिए अप- 
राध पर जत्र हम विचार करें तो हमारा प्रथम कर्तव्य हो 
जाता है कि अपराधों के श्रोत पर हम गंभीरता पूवक 
विचार करें और उसी के साथ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से 
यह भी विचार करना पडेगा कि अपराध को AK सन को 
वृत्ति क्यों जाती है । निधनता के अतिरिक्त इसके दूसरे 
भी कारण होते हैं इसलिए देखना है कि कुछ लोगों की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति उस ओर क्यों हो जाती है साथ ही 
साथ इस पर भी विचार करना होगा कि. श्राजकल को 
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अपराध चिकित्सा की प्रणाली कहाँ तक अपराधों में वृद्धि 
या कमी फरती है | 


कुछ लोगों का झुकाव जन्म से ही अपराधों की ओर 

होता है att इसके लिये दंड व्यवस्था श्रावश्यक होती 

अवश्य है पर ऐसे श्रपराधी के मस्तिष्क पर दंड का 

प्रभाव प्रतिकूल ही पड़ता है। ऐसे दंडों की प्रति क्रिया 

ओर नए अपराधों को जन्म देती है । जत्र तक मनुष्य 

की ग्रंतत्रत्ति में परिवतन नहीं हो जाता, अपराध को वह 

i कुकृत्य नहीं समझ लेता तब तक केवल दंड से अपराध 
! की रोकथाम नहीं हो सकती । कमी कमी कठोर दंड 
समाज के प्रति घृणा को जन्म देता है और वह और भी 


i उपचार हो सकता है पर अपराध AI समाज के भयंकर 
a रोग के लिये ag मरहम पट्टी उपयुक्त चिकित्सा नहीं । 
इसका निदान कहीं ओर है । नाड़ी पहचानने के लिये 
चतुर वैद्य की आवश्यकता हे । जैसे कोई वैद्य यदि एक 
ही प्रकार की दवा से सब प्रकार के रोगियों को श्रच्छा 
करने का प्रयास करे तो यह उसकी मूखता होगी उसी 
प्रकार सब श्रपराधियों के साथ एक ही प्रकार का उपचार 
विवेक पूर्ण नहीं कहा जा सकता । चंद्रशेखर श्राजाद के 
बाल्यकाल के निर्मम बेतों से उनके जीवन में प्रतिहिंसा 
की ज्वाला भभक उठी, वे बेंत उपचार नहीं थे अविवेक 
पूणं हिंसात्मक प्रयोग थे | 


SI 


सब रोगियों के साथ एक ही व्यवहार एक ही प्रकार 
की चिकित्सा रोग में बृद्धि का कारण होगा | घी और 
मधु थक एथक श्रमृत तुल्य हैं पर बराबर की मात्रा में 


wat की ठीक चिकित्सा न होने से समाज में राग द्वेष 
की वृद्धि होती है और अपराध घटने के स्थान पर 
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क्रूर अपराधी बनाने में सहायक हो जाता हे | दंड वाह्य 


प्रयोग विष तुल्य हो जाता है | इस प्रकार श्रप- - 


लेख खंड 


[२ 


जत्र तक अपराध का निदान नहीं होगा तव तक चिकित्सा z 
भी निरथक सिद्ध होगी ma की इस चिकित्सा पद्धति q 
से समाज में पागलों की वृद्धि हो रही हे और अपराध F 
को समाप्त करना तो दूर रहा इनकी जड़ों से नए ग्रप- पू 
wat का जन्म होता है । १६५४ में आगरा के मानसिक स 
चिकित्सालय में साठ रोगियों में से ४० पागल ऐसे थे 

जिन्हें मृत्यु दंड मिला था किंतु अपील में इस दंड में रे 
कमी होकर काले पानी की सजा हो गई थी । यह एक ~ 
ऐसी घटना है जिस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना मि 
होगा | ६६ प्रतिशत पागल इस दूपित चिकित्सा पद्धति P 
के परिणाम हैं। मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति को एक छोटी क्य 
कोठरी दी जाती है । उसके जीवन के सारे कारवार इसी के 
कोठरी के दीवालों के भीतर हो सकते हैं । उसका संपूण जि 
संसार सिकुइकर इस कोठरी के रूप में परिणत हो जाता ग्र 
है । उसके मित्र, शत्रु सब इसकी दीवालें हैं, इन्हीं से ग्रा 
बात कर सकता हे । इसी रंगमंच पर उसके जीवन के कर 
नाटक का संपूर्ण खेल होता है। खड़ी दीवारों से ae कर 
कुछ कहना चाहता है पर वे सुनती नहीं । वे सुख दुःख 

से परे, चेतनाशुन्य श्रनेक के दुर्भाग्य की कहानियों को 3 
अपने में समेट कर खड़ी हँ--जो भी उनके संपर्क में 
आया इंट पत्थर का उसने बना लिया | सरकस के कठ- z | 
घरे की भाँति वह फोठरी छुड़ों से घिरी हुई, जिसमें त 


यमराजपुरी का वह बज्न सा ताला लगा है उसमें बंद 
वह कैदी सिसक कर रोते रोते जीवन काटता है; मौत के 
सहारे वह जिंदगी काटने का प्रयास करता है, वह मर 
भी नहीं सकता न मरने दिया जा सकता है क्योंकि 
उसकी जिंदगी का पहरा मौत दे रही है। उसके लिये 
दिन, रात्रि है, रात्रि प्रलय है, जिंदगी मौत सी है श्रोर 
मौत प्रेत सा--पर वह अपनी कहानी किससे कहता ? | 
उस काली कोठरी में, जो ऐसे अनेक ग्रभागे कैदियों के | 
जीवन से परिचित हैं, दया का संचार कहाँ | वह चीख | 
उठता है चीख बाहर नहीं जाती, वह भीतर ही भीतर 
उसमें झुलस उठता है, मस्तिष्क विकृत हो जाता है 
सोचते सोचते एक ही दिशा में । समाज के प्रति sat 
हो जाती है यदि कहीं वह निर्दोष हुआ तो उसका हृदय 
द्वेष से भर ज्ञाता हे | अंत में प्रकृति उसे पागल बनाकर 


aaa २ 


[किस्सा 
पद्धति 
प्रपराध 
1 अप 
नसिक 
ऐसे थे 
दंड में 
` एक 
करना 
पद्धति 
छोटी 
( इसी 
संपूर्ण 
जाता 
नहीं से 
Ja के 


OO है) >>, कक किशमिश कक कक कक शक कक यी 
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३] लेख खंड 


इस चिता से मुक्त करती है । यदि कहीं उच्च न्यायालय 
या सर्वोच्च न्यायालय से वह निदोंषी सिद्ध हुआ या सजा 
कम हुई तो भी बह्‌ विकृत मस्तिष्क लेकर समाज में 
mat है-त्रह समाज के किसी काम का नहीं होता न 
समाज उसके काम का । 


ऐसे लोग न पूरे पागल होते हें न साधारण मनुष्य | 
ऐसे लोग श्रागरा भेज दिए जाते हें | इस प्रकार यदि 
श्राज के पूरे केदियों का ्रव्ययन किया जाय तो नई बात 
मिलेगी | जो लोग निर्दोष होने पर भी दंड पा जाते हैं 
क्या उनके मस्तिष्क पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती होगी | 
क्या यह कारण नहीं दै कि इसी के फलस्वरूप वे समाज 
के सम्मुख एक भयंकर अपराधी के रूप में आते हु? यादि 
जितने केदो दंड भुगत कर.छूट जाते हैं उनका भी 
ययन हो तो एक नथा Baa प्राप्त होगा जिससे 
ma को श्रगराव चिकित्सा प्रणाली में हमें नए प्रयोग 
करने को प्रेरणा मिलेगी और इस पद्धति में परिवर्तन 
करने के लिये सोचने को बाध्य होंगे | 


जेल में बंद कैदी सहानुभूति के स्थान पर छुटकारा 
पाता हे; जमादार पहरुओं की फटकार और रह रह कर 
डोंट उसे निमम बना देता है । कुत्ते को भी प्यार की 
भूख होती हे, पशु पक्षी के हृदय में भी प्यार की पिपासा 
होती है उस पिपासा के मुरा जाने पर बह we और 


[ विधि पत्रिका वर्षे ३ श्रंक २-३-१६५६ 


आक्रामक हो जाता है, वह मनुष्यता से नीचे उतर जाता 
है | आशा राख बन कर स्फूर्ति और स्पंदन का सर्वनाश 

र डालती है, पर उसे समभाने की चेष्टा कौन करता 
है ? समाज का वह तिरस्कृत प्राणी दया की भिक्षा किससे 
मांगे ? पुलिस का दंड शेषनाग के फनों से अधिक भयं- 
कर होता है--न्यायालय में चपरासी, पेशकार, मजिस्ट्रेट 
सत्र अधिकार के मद में रहते हैं फिर उसकी कहामी पर 
विश्वास कोन करेगा ? साक्षीगण घटना को देखे हों या 
नहीं पर न्यायालय में शपथ लेकर बयान देते हैं। वे 
मानों महाभारत के संजय के समान हैं | ~ 


आज की ्रपराध चिकित्सा पद्धति पागलों की वृद्धि 
करती है, अपराधों की नई श्रृंखला उत्पन्न करती है | 
इस पद्धति के श्रनुसार जो दया का पात्र है उसे दंड 
दिया जाता हे aie जिसे दंड देना चाहिए वह दया का 
पात्र बना कर छोड़ दिया जाता है और इस प्रकार बड़ी 
उलभन पैदा होती है | श्रावश्यकता इस बात की है कि 
इस क्षेत्र में एक श्रायोग बैठाया जाय जो संपूण 
परिस्थितियों का अध्ययन करके उचित माग निर्धारित 
करे | 


सिद्धनाथ सिंह 
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अधिनियम खंड 


७ ] 

(४) रजिस्ट्रार उन परीक्षाओं के, जो नियत की 
जायें, संचालन के लिये उत्तरदायी होगा AK उनके 
लिये magas ग्रन्य समस्त प्रबंध करेगा ओर उनसे 
संबद्ध समस्त प्रक्रियाओं के समुचित निष्पादन के लिये 
उत्तरदायी होगा | 

( ५ ) रजिस्ट्रार ऐसे ग्रन्य कर्तव्यों का पालन करेगा 
जो समय समय पर बोर्ड ग्रथवा उपकुलपति द्वारा नियत 
किए जाय श्रथवा श्रपेद्षित हों | 

(६) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय के किसी कार्य के 
लिये कोई पारिश्रमिक न दिया जायगा, न वह स्वीकार 
करेगा, सिवाय उस पारिश्रमिक के जिसकी व्यवस्था परि- 
नियमों द्वारा की गई हो | 
छात्र कल्याण का डीन 

१५--( १ ) छात्र कल्याण का डीन विश्वविद्यालय 
फा पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा तथा बोर्ड के ्रनुसो दन 
Fada रहते हुये उप कुलपति द्वारा नियुक्त किया 
जायगा । 
f (२) छात्र कल्याण के डीन को देय वेतन तथा 
_ भत्ते वे होंगे जो नियत किये जायें । 
A (३) छात्र कल्याण के डीन के निम्नलिखित 
qaaa होंगे-- 

(क) छात्रों के निवास के लिये प्रबंध करना; 


(ग) उप कुलपति द्वारा श्रनुमोदित योजनाओं के 
छात्रों के नियोजन का प्रबंध करना 
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(ख) छात्रों को परामश देने के कार्यक्रम का संचा- 


केंद्र स्थापित किया जायया | 


[ विधि पत्रिका वर्ष ३ अंक २ i ६५६ f 
शिक्षा तथा परीक्षा के स्तरों ओर उपाधियाँ प्राप्त करने की हट 
अपेक्षाओं का नियंत्रण तथा सामान्य विनियमन करेगी af 
और उसके अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी होगी ओर ऐसे 
अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा अन्य ऐसे कर्तव्यों का af 
पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे दिये जायें या उस निः 
पर आरोपित किये at) उसे शिक्षा संबंधी समस्त निः 
विषयों पर उप कुलपति को परामर्श देने का अधिकार 
होगा । of 

(२) बिद्रत्‌ परिषद्‌ का संघटन तथा उसके सदस्यों परि 
की पदावधि नियत की जायगी | तथ 
फैकल्टियाँ à 

१७- ( १ ) विश्वविद्यालय में वे फेकल्टियाँ होंगी af 
जो नियत की जाये । 

( २) प्रत्येक फेकल्टी में वे विभाग होंगे जो नियत र 
किये जायें, तथा विभिन्न विभागों के लिये पाठ्य विषय at 
परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट किये जायँगे | तथ 

(२) प्रत्येक फेकल्टी का एक बोर्ड होगा जिसका देने 
संघटन तथा जिसके ग्रधिकार नियत किये जायँगे | नव 

(४) प्रत्येक पैकल्टी का एक डीन होगा जो ऐसी लिः 
रीति से तथा ऐसी श्रवधि के लिये चुना जायगा जो 
नियत की जाय । के! 

(५) डीन, फेकल्टी के बोड का सभापति होगा केर 
श्रौर फेकल्टी से संबद्ध परिनियमो तथा विनियमो के की 
सम्यक्‌ अनुपालन के लिये उत्तरदायी होगा | वह फेकल्टी 
के विभागों में ग्रध्यापन, AJNA तथा प्रसार काय के पाए 
संघटन र संचालन के लिये भी उत्तरदायी होगा | परि 

(६) प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होगा जो i 
विभाग के संघटन तथा संचालन के लिये डीन के प्रात | सद्‌ 
उत्तरदायी होगा । | 

(७) विभागाध्यक्षो की नियुक्ति उसी प्रकार होगी निक 
तथा उनके कर्तव्य, अधिकार और कृत्य वें होंगेजों | गणे 


नियत किये जायें । 

कृषि प्रयोग केंद्र 
१८--( १ ) विश्वविद्यालय में एक कृषि प्रयोग 

इस अधिनियम तः 


S 
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| १०1१ विधि पत्रिका वर्ष २ अंक २-३--१६५६ | श्रधिनियम खंड te 
(ने की ह्ट्यो में आधारभूत तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार के सदस्य रहेगा जिस तक कि वह व्यक्ति जिसके स्थान पर 
करेगी | श्रवसंघान के लिये उत्तरदायी होगा | र वह नियुक्त हुआ हो, उसका सदस्य रहता | 
र ऐसे (२) एक कृषि प्रयोग केंद्र संचालक होगा जो (२) कोई व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के किसी 
it का कृषि के डीन के प्रति उत्तरदायी होगा | उसका नाम प्राधिकारी का सदस्य किसी श्रव्य निकाय के प्रतिनिधि के 
| उस निर्देशन कृषि के डीन द्वारा किया जायया तथा उसकी स्प में हो, चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो या 
[मस्त नियुक्ति उप कुलपति द्वारा की जायगी | न हो, विश्वविद्यालय के उस प्राधिकारी का तभी तक 
घकार ( ३ ) कृषि प्रयोग केंद्र संचालक कृषि का प्राविधिक सदस्य रहेगा जत्र तक वह उस निकाय का सदस्य बना 
प्रशिक्षण प्राप्त एक पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा । वह रहे जिसके द्वारा वह नाम-निर्देशित, नियुक्त या निर्वाचित 
दच परियोजनाओं के श्रभिलेखों को उचित रूप से रखेगा gal था और तखश्चात्‌ जत्र तक कि उसके उत्तराधिकारी 
तथा अनुसंधान की प्रगति के प्रतिवेदनों को नियत रीति की यथाविधि नियुक्ति न हो जाय | 
> प्रकाशन के लिये लेगा । विश्वविद्यालय के प्राविक्रारियों तथा निकायों की 
होंगी कृषि तथा aa विज्ञान प्रतार सेवा कायत्रादियां रिक्तियों के कारण अवैध न होंगी 
१६--( १ ) विश्वविद्यालय में एक कृषि तथा ग्रह २१--विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या किसी 
नियत विज्ञान प्रसार सेवा स्थापित की जायगी और वह, इस श्रय निकाय का कोई काय या कायवाही केवल इस कारण 
विषय अधिनियम ओर परिनियमों के अवीन रहते हुए, कपको AAT ने होया कि उसमें सदस्यपदों की रिक्ति या रिक्तियाँ 
तथा ग्रहणियो को उनकी समस्याएँ सुलझाने में सहायता ARM थीं या किसी ऐसे व्यक्ति ने कायवाहियो में 
ATA देने के निमित्त उपयोगी सूचना उपलभ्य करायेगी तथा 1000 Ta ल कावा 1177: 
नवशुवकों में षि के प्रति ्रभिरुत्रि का विकास करने के र डश दो [फी जह हिला ४0 0 AR 
ऐसी लिये उपाय करेगी, जैसे तरुण॒-संत्रों की स्थापना । T X 
m जो ( २) एक प्रसार-संचालक होगा जो कृषि के डीन विश्वविद्यालय = TR a zaal Ta 
के प्रति उत्तरदायी होगा । उसका नाम-निर्देशन कृषि रै as Tesh Hy Un a विश्वविद्यालय के 
होगा के डीन द्वारा होगा तथा नियुक्ति उपकुलपति द्वारा किसी प्राधिकारी या वोड की सदस्यता से इस आधार पर 


मों के की जायगी | 


कल्टी ( ३ ) प्रसार-संचालक कृषि में प्राविधिक प्रशिक्षण- 
C= 6 A ट्र n ` 2 ~ 
य के । शोप एक पूण-कालिक पदाधिकारी होगा जो श्रनुसंधान के 


| परिणा क ग्राधार पर प्रसार्य का कार्यकम बनायो 
तथा उसे निष्पादित करेगा । 
सदस्यता संबंधी अनुपूरक उपबंध 

२०- १ ) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या 


होगी | काय के ( पदेन सदस्यों से भिन्न ) सदस्यपदो में होने 
गेजो पाली सभी श्राकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति यथासुविधा शीघ्र 

| ऐसे व्यक्ति अथवा निकाय द्वारा की जायगी, जिसने उस 

R को, जिसका पद रिक्त हुआ हो, नियुक्त, निर्वाचित 
प्रयोग | अथवा ग्रामेलित किया हो, तथा आकस्मिक रिक्त में 
परि, | दुक्त, निर्वाचित ्रथवा श्रामेलित व्यक्ति उस पदावधि 
गक रेपकाल के लिये उक्त प्राधिकारी या निकाय का 
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हटा सकता है कि वह व्यक्ति नैतिक पतनवाले किसी 
अपराध का सिद्ध-दोष हुआ दै | 
सदस्यता और कायवाहियां 
२३--यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति बोड 
के अधीनस्थ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य 
यथाविधि निर्वाचित या नियुक्त हुआ -है या नहीं अथवा 
ऐसा सदस्य होने का अधिकारी है या नहीं या 
विश्वविद्यालय का अथवा ate के अधीनस्थ किप्ती 
प्राधिकारी का कोई faa इस अधिनियम तथा परि- 
नियमों के अनुरूप है या नहीं, तो वह मामला कुलपति 
को ग्रमिदिष्ट किया जायगा, जिसका इस संबंध में निशंय | 
अंतिम होगा | ieee. 
समितियों का संघटन 52 
२४--जब इस श्रधिनियम या परिनियमो के अधीन. 
विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को समितियां नियुक्त 


ae 


६] अधिनियम खंड 


| 

| | करने का अ्रधिकार दिया गया हो; तो वे समितियों, 

| जत्र तक कि इसके प्रतिकूल कोइ विशेष व्यवस्था न हो, 

संबद्ध प्राधिकारी के सदस्यों में से बनेंगी । 

| निवृत्तिवेतन अथवा भविष्य निधि | 
| २५--( १ ) विश्वविद्यालय अपने पदाधिकारियों, 
। श्रध्यापको, लिपिकवृस्द तथा श्रम्य नियोजित व्यक्तियों के 
| लामार्थ ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों के श्रधीन रहते 

१ हुए, जो नियत की art, ऐसे निश्वत्ति वेतन, बीमा 
j तथा भविष्य-निधियों की स्थापना करेगा, जिन्हें वह 
| | उचित समझे | 

i | (२ ) जत्र कोई ऐसी भविष्य-निधि कुलपति द्वारा 

| अनुमोदित नियमों के थ्रधीन इस प्रकार स्थापित की गई 
} हो, तो कुलपति यह घोषणा कर सकते हैं कि प्राविडेंट 
fl फंड्स ऐक्ट, १६२५ के उपबंध उस निधि पर उसी 

| प्रकार gaa होंगे, मानो वह कोई गवर्नमेंट प्राविडेंट 
| फंड हो | 

बेतन-भोगी पदाधिकारियों तथा 

अध्यापकों की नियुक्ति 

\ ६--( १ ) इस श्रधिनियम के उपबंधों के श्रधीन 

रहते हुए विश्वविद्यालय के कमचारिबग के सदस्य ale 

द्वारा उप कुलपति की सिफारिश पर नियुक्त किये जायंगे | 


(२) उन दशाओं को छोड़कर जिनको व्यवस्था 
परिनियमों में की गई हो, विश्वविद्यालय का प्रत्येक 
वेतन-भोगी पदाधिकारी तथा अ्रध्यापक लिखित संविदा 
के श्रधीन नियुक्त किया जायगा | संविदा उप-कुलपति के 
पास रक्खा जायगा तथा उसकी एक प्रतिलिपि dig 
` पदाधिकारी अथव्रा अ्रध्यापक को दी जायगी | संविदा 
प्रधिनियम तथा तत्समय प्रव्रत्त परिनियमों में सेवा की 
से संबंधित उपवंधों से श्रसंगत न होगा | 
ब॒विद्यालय तथा sam कमेचारिव के 
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[ विधि पत्रिका वषे ३ अंक TU í 
निर्देशित एक सदस्य तथा कुलपति द्वारा नियुक्त एक 
निणंंता होंगे । इस न्यायाधिकरण का नणय A पा 
होगा तथा न्यायाधिकरण द्वारा निर्णीत के विषयों के बारे 
में किसी भी दीवानी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत न 
किया जा सकेगा । ऐसी प्रत्येक प्रार्थना MRTT Baz, ना 
१६४० के ग्रर्थ में इस धारा की शर्तों के AIA उक्त 
मध्यस्थ निर्णय के लिये प्रस्तुति समझी जायगी, तथा डिप 
उस अधिनियम की धारा २ को छोड़कर उसके सत्र 
उपब्रंध तद्नुसार TIT होंगे । तथ 
परिनियम में! 
२८--इस अधिनियम के उपवन्थो के अधीन रहते प्राः 
हुए, परिनियमों में किसी भी विषय की व्यवस्था की जा 
सकती है तथा उनमें विशेष रूप से निम्नलिखित की तथा 
व्यवस्था की जायगी । के Í 

( क ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का संघटन 
श्रौर उनके अधिकार तथा क्न्य; बिश्व 

( ख ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियो के सदस्यों का 
निर्वाचन, उनकी नियुक्ति तथा उनका पद पर बना iat 
रहना, जिनके ziada प्रथम सदस्यों का पद पर बना | सेवा 
रहना भी है, तथा स्थानों की पूर्ति एवं उक्त प्राधिकारियों a 
से dag ऐसे अन्य सभी विषय जिनकी व्यवस्था करना A 
आवश्यक या वांछुनीय हो; 

( ग ) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियो का नामोददेश के 
उनको नियुक्ति की रीति, और उनके श्रधिकार | “नि 
तथा कत्तव्य; 

(a) अध्यापकों का वर्गीकरण तथा fake | में श्र 
की रीति; ह 

( ङ ) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, अ्रध्यापका को 
तथा श्रव्य कर्मचारियों के लाभ के लिये निवृत्तिवेतन या 
भविष्य-निधि का संघटन तथा बीमा योजना की स्थापना] |. 

( च ) उपाधियों तथा डिप्लोमाश्रों की स्थापना; 

( छ ) संमान्य उपाथियों का प्रदान; = 


(ज) फैकल्टियों की स्थापना, एकीकरण उप” 
विभाजन तथा उनका समापन; 

( क ) फेकल्टियो में ्रध्यापन विभागों की स्थापन 

(a ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्राबार्ती 
को स्थापना तथा उनका समापन; 


r विधि पत्रिका वर्ष ३ अंक २-२--१६५९ | 
एक ( 2 ) परिषद्‌ [दित्तियों (छात्रवृत्तियों, पदको तथा 
ग्रंतिम पारितोषिको की स्थापना; 
फे बारे ( ठ ) पंजीकृत स्नातकों के रजिस्टर का रखा जाना; 
तुत न (ड ) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा 
ÙF, नामांकन श्रौर उनका इस प्रकार बना रहना; 
ए उक्त (ढ ) विश्वविद्यालय को सत्र उपाधियों तथा 
तथा डिप्लोमाओं के लिये निर्वारित किये जाने वाले पाख्यक्रम; 
संब ( ण ) शर्तें जिनके ada छात्र उपाधियों, डिप्लोमा 
तथा अन्य पाठ्यक्रमों att विश्वविद्यालय की परीक्षाओं 
मे प्रविष्ट किये जायेंगे तथा वे उपाधियाँ और डिप्लोमा 
| रहते प्राप्त करने के पात्र होंगे; 
की जा (a) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास की शर्त 
[त की तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों में आवास 
: के लिये शुल्को का लिया जाना; 

taga (थ ) ऐसे छात्रावासो का अभिज्ञान तथा प्रबंध जो 
: विश्वविद्यालय द्वारा ग्रनुरक्षित न हो; 

a (द) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा वेतनभोगी 
बना कि रियो की संख्या, ग्रहतायें, उपलब्धियाँ तथा 
नर्य वा को अन्य शते ( जिनके श्ंतगत सेवानिवृत्ति की 
कर्म आयु भी है ) तथा उनकी सेवा और कार्यकलापो का 
अभिलेख तैयार करना और रखना; 

wea (ध ) शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजन 
विकार | फे निमित्त लिये जा सकें; 

(न) शर्तें जिनके अ्रधीन व्यक्तियों को छात्रावासों 
वेयुक्ति श्रध्यापन के निमित ग्रह स्वीकृत किया जाय; 

sant र नि प) परीक्षा-निकार्यों, परीक्षकों तथा परिमाजेको 
AT क्ति को शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य; 

पमा) (फ ) परीक्षाओं का संचालन; 

ना; _ (व) पारिश्रमिक तथा भत्ते जिनके अंतर्गत यात्रिक 
भते और दैनिक भत्ते भी हैं, जो उन व्यक्तियों को दिये 
| उप- | भया जो विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित हों; 
(4) परिषद्‌-बत्तियाँ, छात्रदृत्तिया विद्यार्थी वत्तियाँ, 
यापना; | निधन graai पदक तथा पारितोषिक प्रदान किये 
rata || जाने की शर्तें; तथा 


( म ) ग्रन्य सगस्त विषय जिनके लिये इस श्रधि- 


अधिनियम खंड 
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॥ १८ 


नियम के श्रनुसार परिनियमों द्वारा व्यवस्था होनी चाहिये 
या हो सकती है | 
परिनियम कैसे बनाये जायेंगे 

२६--( १ ) धारा २८ के खंड (क ) से ( ठ ) में 
दिये गये विषयों के संबंध में प्रथम परिनियम राज्य 
सरकार द्वारा बनाये जायेंगे ग्रोर उनकी एक प्रति राज्य 
विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष १४ दिन तक 
रखी जायगी और, तदन्तर्गत पहल से की गई किसी भी 
बात की वैधता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुये, वे 
ऐसे परिवर्धनों एवं परिवतेनो के ्रधीन रहेंगे जिनके बारे 
में दोनों सदन सहमत हों । 

(२) इस धारा में आगे दी हुई रीति से बोर्ड 
समय-समय पर नयें या अतिरिक्त परिनियम चना सकता 
है तथा उन्हें संशोधित अथवा निरस्त भी कर सकता 2 | 

(२ ) विद्वत्‌ परिषद्‌ बोड के समक्ष sak द्वारा 
पारित होने के निमित्त किसी भी परिनियम का प्रारूप 
प्रस्तावित कर सकती दै और ऐसे प्रारूप पर बोर्ड की 
आगामी बैठक मे विचार किया जायगा : 

किंतु प्रतिबंध यह है कि विद्वत्‌ परिषद्‌ ऐसे परिनियम 
का या किसी परिनियम के ऐसे संशोधन का प्रारूप 
प्रस्तावित नहीं करेंगी जिससे विश्वविद्यालय के किसी 
वतमान प्राधिकारी की स्थिति या उसके अधिकार या 
संघटन पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी 
को उस प्रस्ताव पर अपना मत प्रकट करने का अवसर 
न दिया जा चुका हो तथा इस प्रकार व्यक्त किसी मत 
पर बोर्ड विचार करेगा | 

(x) बोड, उपधारा (३ ) में ग्रभिदिष्ट किसी 

पारूप को अनुमोदित कर सकता हे तथा उस परिनियम 
को पारित कर सकता है, श्रथवा उसे MÄRT कर 
सकता है, waar उसे विद्वत परिषद्‌ को अंशतः या 
अंशत या पूर्णतः पुनर्विचाराथ ऐसे संशोधनो सहित 
लौटा सकता है जिनका वह सुझाव दे । 
(4) बोर्ड का कोई सदस्य बोर्ड के समच किसी 
्रपरिनियम का प्रारूप प्रस्तावित कर सकता है तथा बोर्ड 
उस प्रस्ताव को, यदि बह ऐसे विषय से संबंधित है जो 
विद्वत्‌ परिषद्‌ के चेत्र में नहीं दै, स्वीकार कर सकता है | 


११] अधिनियम खंड 


AAN स्वीकार कर सकता है | यदि ऐसा प्रारूप विद्वत्‌ 
परिपद्‌ के क्षेत्र के भीतर के किसी विषय से संबंधित हो 
तो बोड उसे विद्वत्‌ परिषद्‌ के विचाराथ All 
करेगा । विद्वत्‌ परिपद्‌ बोड को यह प्रतिवेदन कर सकतीं 
है कि वह उस प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करती दै ओर 
तब वह प्रस्ताव aS द्वारा अस्वीकृत समझा जायगा, 
या वह उक्त बोर्ड के पास उस रूप में प्रस्तुत कर सकती 
है जिसे विद्वत्‌ ्रनुमोदित करे ओर इस प्रकार प्रस्तुत 
प्रारूप पर इस धारा के उपबंध उसी प्रकार TTA होंगे 
जैसे कि विद्वत्‌ परिषद्‌ द्वारा बोर्ड को प्रस्तावित प्रारूप के 
विषय में aza होते हैं । 

(६) Peat भी नथे परिनियम या परिनियर्मो के 
परिव्धन पर या किसी परिनियम के संशोधन या निरसन 
पर कुलपति के पूर्वानुमोदन की श्राबश्यकता होगी । 
कुलपति उसे स्वीकार या ग्रस्वीकार कर सकते हैं अथवा 
उसे और विचार निभित्त वापस भेज सकते हैं | 
विनियम 

३०--( १ ) विश्वविद्यालय के प्राधिकार तथा बोर्ड 
इस अधिनियम तथा परिनिवमों से संगत विनियम बना 
सकते हैं, जिन में--- 

( क ) उनकी बैठकों में अनुसरण की जाने वाली 
प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्य संख्या 
निर्धारित की जाय; 

(a) ऐसें समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जो 
इस अधिनियम तथा परिनिश्रमों के अधीन वि नयमों द्वारा 
व्यवस्थित किये जानेवाले हों; तथा 3 
 (ग)किन्ही श्रन्य ऐसे विषयों की व्यवस्था की 
जाय केवल उन प्राधिकारियों या बोर्डो से dia रखते हों 
जनके लिये इस अधिनियम तथा परिनिय्रमों में 
है हो | 
श्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी विनियम 
जिनमें उस प्राधिकारी के सदस्यों को उन 
जिन पर बेठकें होंगी और उस कार्य की 


Aa यवाहियों का अभिलेख रखने की 
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करे, at जावँगी | 
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विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा इस धारा क्र 


अधीन बनाये गये किसी विनियस में संशोधन या उपधारा ह. 
(१) के ग्रधीन बनाये गये किसी विनियम के रद्द किये वह 
जाने का आदेश दे सकता है | सा 
( ४ ) परिनित्रमों के उपबंधों के ्रधींन रहते त्रो 
विद्वत्‌ परिषद्‌ dae फेकल्टी के बोड से तत्संबंधी प्रारूप बन 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ विश्वविद्याय की विभिन्न परीक्षाओं ar 
तथा उपाधियों के पाख्य-क्रमो की व्यवस्था करने के लिये दिः 
विनियम बना सकती है । नह 
(५) विद्वत्‌ परिषद्‌ फैकल्टी के बोर्ड से प्राप्त | जार 
प्रारूप में परिवर्तन नहीं कर सकती है, किन्तु प्राप्त प्रारूप सम 
को ग्रस्वीकार कर सकती है ' या उसे अपने सुझावों सहित 

ओर अधिक विचार करने के लिये पोकल्टी के बोड को | : en 
वापस कर सकती है । Ra 
छात्रों का fara चिद 
३१--छात्र, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या. ना 
उपकुलपति द्वारा अनुमोदित निवासों में नियत शर्तों के पूछ 
अधीन रहते हुये, रहेंगे । यी 
अधिकारों का प्रतिनिधायन धार 
३२ जोड इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अपने किली | नही 
अधिकार को परिनियम द्वारा किसी पदाधिकारी या h 
प्राधिकारी को, ऐसे प्रतिबंधों तथा शर्तों के अधीन, जो | बुटि 
नियत किये जायें, प्रयोग करने के लिये दे सकता है | परि 
वाषिक प्रतिवेदन | इनः 

विश्वविद्यालय का बार्षिक प्रतिवेदन उपः | 

कुलपति के निदेशाधीन तैयार किया जायगा तथा बोर्ड 
द्वारा राज्य सरकार को उस वार्पिक बैठक के एक मास | ठीक 
Ta प्रस्तुत कर दिया जायगा जिसमें उस पर विचार | गया 
किया जायगा | करने 
लेखे और लेखा परीक्षा n 
४--( १ ) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और e 


रोकड़-पत्र उपकुलपति के निदेशाधीन तैयार किये जायेंगे. 
और किसी भी साधन से विश्वविद्यालय को प्राप्त हु 
समस्त धनराशियाँ और ऐसी धनराशियां जिनकी 
वितरण अथवा भुगतान किया गया हो) खेल में 


R के 
उपधारा 
द्‌ किये 


ते हुये, 
प्रारूप 
tqa 
फे लिये 


` प्राप्त 

प्रारूप 
' सहित 
गड को 


स्वीकृति के साथ बैशाखी 


संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि ग्रपीलकर्ता जब अपने 
बहनोई के घर पकड़ा गया तो उसने पूछा तक नहीं कि 
वह क्यों पकड़ा जा रहा हे वरत्‌ इसके विपरीत उसने 
साथियों से कहा कि हस २० रु० और एक बकरा देंगे 
श्रौर आप हमें बचा लें। यह बयान उसको अपराधी 
बनानेवाली प्रकृति का हे ओर इस संबंध में यदि महेश्वर 
साय का वयान सत्य हे तो यह पूणरूपेण स्वेच्छा से 
दिया हुआ बयान है, प्रश्‍न करने के परिणामस्वरूप 
नहीं | इसलिए मनुष्य के सिर के लिये ८० wo दिए 
जाने की बात दोपस्वीकृति की सत्यता को श्रनिवायंतः 
समाप्त नहीं करती । 


लन्ड 


यह मामला ऐसा है जिसमें दोपस्वीकृति ओर परि- 
स्थितियों को एक साथ देखना चाहिए | उपयुक्त परि- 
स्थितियाँ अभियुक्त को दोषी सिद्ध करने के लिये aa । 
विद्वान्‌ ग्रतिरिक्त न्यायिक ae ने, जो मनुष्य के बालों 
का गुच्छा मिला था, उसे स्पष्ट करने के लिये प्रश्न नहीं 
पूछा था | अभियुक्त के विरुद्ध यह एक महत्वपूण स्थिति 
थी और इसे स्पष्ट करने के लिये go go संहिता की 
पारा ३४२ के अंतगत प्रश्‍न पूछुना चाहिए था किंतु पूछा 
नह गया | विद्वान्‌ अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त ने दं० To 
संहिता की धारा २३७ का पालन नहीं किया | किंतु 
दुटियों से अभियुक्त को कोई हानि नहीं पहुँची है। 
परिस्थिति ऐसी थी कि यदि उससे पूछा जाता ता उसने 
इनकार ही किया होता | 


S 


सारांश यह है कि नीचे के न्यायालय का यह AYA 
ठीक था कि दोपस्वीकृति का वधान स्वेच्छापूर्वक दिया 
गया था श्रोर प्रतिग्रा् है । इसको असत्य प्रमाणित 
करने के लिये कोई आधार नहीं है । ग्रगद्दनी के बयान 
दने पर भी और परिस्थितिया ऐसी हैं जो दोष- 
बच के श्रपराध से अभियुक्त 
के संबंध को स्थापित कर देती हैं | इन सबसे केवल यही 
निष्कर्ष निकलता है कि कुछ रुपए की आशा से श्रपील- 
ता ने वेशाखी की हत्या की । 


परिस्थिति को देखते हुए दंडादेश में हस्तक्षेप करने 


श्रौचित्य नहीं है। इन कारणों से हमारा निर्णाय है 
२ 
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कि अपील में बल नहीं है और उत्सर्जित की 


जानी चाहिए | 
अपील उत्सर्जित 


विधि पत्रिका वर्ष ३, १९५९ सर्वाच्च न्यायालय ९ 
( इलाहाबाद से ¦ Lo श्राई० ्रार० 
१६५६ इलाहाबाद ३८३ ) 
२३ सितंबर, १६५८ 
Udo ग्रार० दास मुख्य न्यायाधिपति, एन० एःच० 
भगवती, बी० पी० सिंह, Fo सुब्बाराव और Ho एन० 
वांचू न्यायमूर्तिगण 
विक्री कर अधिकारी; बनारस तथा अन्य ्रपीलकतांगण 
वि० 
कन्हैयालाल मुकुंदलाल सराफ 
आगरा ( बुलियन एक्सचेंज ) तथा 
( इंटरवीनस ) 
व्यवहार अपील Fo ८७।१६५७ 
अ-संविदा अधिनियम (कंट्रेक्ट ऐकट) १८७२, 
gro ७२--धा० ७२ में “गलती? ( मिस्टेक ) शब्द में 
fafa और तथ्य ( ल्ला ऐंड फैक्ट ) दोनों प्रकार की 
गलती आती है-धा० ७२ और alo २१ तथा २२ 
में विरोध नहीं हे--विधि संबंधी गलती के कारण 
यदि रुपया दिया गया है तो वह वापस किया जा 
सकता हे 
ब--संविदा अधिनियम ( १८७२ ), धा० ७२-- 
विधि (ar) संबंधी गलती में पड़कर करदाता ने 
यदि कर दे दिया है तो और वह धन सरकार ने 
दूसरे कामों में लगा दिया है तब भी करदाता को 
रुपया वापस पाने का अधिकार हे । 
स-साक्ष्य अधिनियम ( १८७२ ), घा० ११५- | 
यदि दोनों ही पक्ष विधि संबंधी गलती में पड़े हे तो. 
qsa ( इस्टापेल ) का प्रश्‍न नहीं पैदा होता- 
दि उपबंध स्पष्ट हो तो समता ( इक्युटेबुल ) विचार | 
नहीं लागू किया जा सकता | 


उत्तरवादीः 
AA BIT 
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| 


द्‌-परिनियमों “की व्याख्या -भारतीय परि- 
नियम के उपबंध यदि स्पष्ट हों तो उनकी व्याख्या 
के लिये विदेशी निणेयों का सहारा नहीं लिया 
जा सकता | 

य व्यवहार प्रक्रिया संहिता ( १६०८) ate 
११२--उच्च न्यायालय के समक्ष बात मान ली गई 
किंतु अपील में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वही 
बात उठाई गई तो इसे उठाने की अनुमति प्रदान 
नहीं करना चाहिए । 

र-व्यवहार प्रक्रिया संहिता, ( १६०८) aro 
११२-स्पष्ट रूप से जो बात न तो उच्च न्यायालय 
में कही गई है ओर न तो अपीलकर्त ने जो बयान 
सर्वोच्च न्यायालय में द।खिल किया हे उसमें हे तो 
भी सर्वोच्च न्यायालय इस पर' बहस करने की 
अनुमति दे सकता हे यदि वास्तव में 
अपील के विषय में आता हे । 


चः 


+ 
mei 


eemiaen nener क्क ०-३ 


न्यायमूति Udo एच० भगवती -- 


इस अ्रपील के तथ्य इस प्रकार हैं। उत्तरवादी 
भारतीय साझेदारी अधिनियम ( इंडियन पार्टनरशिप 
ऐक्ट ) के stata एक रजिस्टर्ड फर्म हे जो बनारस में 
स्वण पिंड ( बुलियन गोल्ड ) चाँदी के आभूषण और 
मावी संविदा ( फारवड कंट्रेकट्स ) में व्यापार करता 
है | कर निर्धारण वर्ष १६४८-४६, १६४६-५० और 
१६५०-५१ में बनारस के बिक्रीकर ग्रधिकारी ने चाँदी 
के व्यापार पर केर लगाया। उत्तखादी ने रुपया 
ज॒मा किया | 


इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय बुद्धप्रकाश 
प्रकाश वि० विक्रीकर ्रधिकारी कानपुर, १६५२ To 
> Sto ३३२ ( ए० थ्राई० आर० १६५२ इलाहाबाद 
निणय हुआ कि ( फारवडं ट्रेजेक्शंस ) पर 
का लगना शक्ति परस्तात्‌ ( अल्ट्रा बारस ) 
इसके कै बाद उत्तरवादी ने उपयुक्त विक्रीकर का 
| रुपया वापस माँगा | उ० प्र के विक्री कर 
या वापस करने से इनकार कर दिया | 
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इसके वाद उत्तरवादी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय फ्‌ 
में लेख प्रार्थनापत्र निवेशित किया कि sA लेख (रिट ती 
आफ सेटिंयोरेरी ) जारी करके कर निर्धारणवाले ग्रादेश a 
अभिखंडित किए जाँय और परमादेश लेख ( रिट ग्राफ sl 
मेंडमस ) जारी करके जमा किया हुआ कुल १२६५. > र 
१२ आना वापस किया जाय । इलाहाबाद उच्च न्याया- 
लय का वह निर्णय इस न्यायालय के निर्णय द्वारा मान 4 
लिया गया ( ए० ग्राई० आर० १६५४ सर्वोच्च न्याया- a 
लय ४५६ ) ओर उस लेख प्राथनापत्र की सुनवाई वि 
न्यायमूर्ति चतुवैदी ने की । विद्वान्‌ न्यायाधीश ने कर- È 
निर्धारणवाला श्रादेश ग्रभिखँडित कर दिया झोर परमा- a 
देश लेख जारी किया कि उत्तरवादी ने जो रुपया जमा | al 
किया 2 उसे वायस कर दिया जाय | 1 
अपीलकर्ता ने विद्वान्‌ न्यायाधीश के श्रादेश के र 
हृ प्रश्‍न विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय सँ विशेष अपील > 
निवेशित किया । उच्च न्यायालय के विभागीय न्यायासन x 
ने उस ata की सुनवाई किया और उसके aaa y 
उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता ने बहस किया कि यह रुपया 
विधि संबंधी गलती के कारण दिया गया है इसलिए, wa को 
वापस नहीं किया जा सकता | उच्च न्यायालय ने निर्णय ue 
दिया कि संविदा अधिनित्रम की धारा ७२ इसमें लागू | किर 
होती है ओर सरकार को यह रुपया वापस करना चाहिए she 
क्योंकि यह अवैध तरीके से लिया गया था | इस प्रकार | मे 
वह अपील परिव्यय (कास्ट्स) के साथ उत्सर्जित कर | य 
at गई | गया 
अपीलकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद १३३ (१) क 
(ate) के अ्रंतगंत प्रमाणपत्र के लिये प्राथना किया | 
ओर प्रमाणपत्र दिया गया । इस प्रकार ae श्रपील | लिप 
सुनवाई के लिये श्रौर अंतिम निर्वर्तन के लिये थाई है। | गीत 
ee गया 
इसमें निणुय का प्रमुख प्रश्‍न है कि भारतीय संविदा |. 
an ला a; YR 
अधिनियम की धारा ७२ इसके तथ्यों में लागू होती दै ae 
कि नहीं | किस 
अपीलकर्ता की ओर से यहाँ कहा गया है कि विक्री 


कर अधिनियम में ही ग्रपील और पुनरीक्षण के लिये 
प्रक्रिया ( प्रोसीजर ) है और उत्तरवादी को उसी प्रक्रिया 


amt वि० 


| 8:११] 


फा पालन करना चाहिए था यदि उसने ऐसा नहीं किया 
तो व्यवहार न्यायालय में वह रुपया वापस पाने की 
कार्यवाही नहीं कर सकता शोर किसी भी अवस्था में 


ग्रादेश ` [वापत्र रुपया व ने के लिये FAR 24 
लेख MATTA रुपया वापत पानं क [लय ।नवाशत नहा 


यालय 
[ (रिट 


अ किया जा सकता । उच्च न्यायालय के समक्ष महाधिवक्ता 
पाव ने स्पष्ट बयान दिया है इसलिए वे दोनों प्रश्‍न अब यहाँ 
याची श्रपील के आधार में है श्रोर न तो यहाँ दिए हुए बाद 
ame विवरण म॑ व) मामला इता पर चला z 
= कि उत्तरवादी को लेख प्राथनापत्र में रुपया वापस पाने 
पर का अधिकार है | इसलिए इस विषय को यहाँ पर उठाने 
[जमा | फी अनुमति नहीं दी जा सकती | 
. भारतीय संविदा अधिनियम की धारा ७२ इन 
देशके |. Pe r Me त 
अपील उस व्यक्ति को वह रुपया दे देना चाहिए या लौटा 
यात देना चाहिए जो उसे गलती ( मिस्टेक ) से या दबाव में 
स्य पड़कर दिया गया हे 1” ; 
झ्पया इस प्रकार यह स्पट है कि इन शब्दों द्वारा विधि 
एब को गलती या तथ्य की गलती में भेद नहीं बतलाया 
निर्णय गया हे । “गलती? ( fete ) शब्द का प्रयोग विना 
लागू किसी शर्त के किया गया दे इसलिए इसमें विधि और 
चाहिए | दोनों को गलती आती है। फिर भी इंगलंड, 
प्रकार | TARM, और आस्ट्रेलिया में विधि की इस स्थिति के 
[त कर आधार पर विधि की गलती के कारण जो रुपया दिया 


> lau 
गया हे उसे वापस नहीं किया जा सकता अतः बहस यह 
OC A ~ न्य हे 
की गई है कि धारा ७२ का भी यही झभिप्राय होता है | 
इसमें संदेद नहीं कि इंगलैंड ्रमेरिका ओर आस्ट्रे- 


(१) 


[ किया 


aia | शिया में स्थिति यह है कि रुपया जत्र स्वेच्छा से दिया 
22, | गाता है अर्थात्‌ रुपया देने के लिये बाध्य नहीं किया 
ह. ee ee 

fer | या या ग्रनविक्ृत दबाव नहीं डाला गया था और 

है | Tae अवगत होने पर रुपया दिया गया था 
गती है > 

तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता यद्रपि वह बिना 

€ a प्रतिफल ( कंसिडरेशन ) के था | देखना है कि 
-o पा यदद अवस्था भारत में भी है ? 
लिये. 


प्रक्रिया || पहले धा० ७२ पर विचार करना है | यदि धारा कें 
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[[ विधि पत्रिका वर्ष ३ sta २-३--१६५६ 


उपबंध स्पष्ट हैं तो विदेश में इस संबंध में विधि की क्या 
स्थिति हे इसका महत्व समाप्त हो जाता है | दूसरे देशों 
में विधि की क्या स्थिति है इस पर विचार करने की 
आवश्यकता उस समय पड़ सकती है जब कि धारा में 
कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष अस्पष्टता हो और न्यायालय को 
विधान मंडल के वास्तविक विचार को स्थिर करना हो । 
यदि परिनियम के शब्दों में ऐसी कोई अस्पष्टता न हो 
तो न्यायालय का यह कतव्य है कि परिनियम के सादे 
शब्दों का AT लगाकर उनको लागू करे | १८६१ ए. 
सी० १०७ Fo १४४ पर इसी प्रकार का विचार व्यक्त 
किया गया था कि परिनियम का ग्रथ लगाने के लिये 
बाहर भ्रमण नहीं करना चाहिए वरन्‌ उसकी भाषा का 
ही सादा aa लगाना चाहिए श्रन्यया उस परिनियम 
का महत्व ही समाप्त हो जायगा | ; 
इसको श्राई० एल० श्रार २३ RAHA ५६३ में 
माना गया था ओर प्रिवी कॉसिल ने भी मोहरी बीबी वि० 
घसंदास घोष ३० भारतीय श्रपील्स ११४ में व्याख्या 
के इसी सिद्धांत का समर्थन किया था । इसमें प्रिवी 
कौंसिल को संविदा अधिनियम धारा १० की व्याख्या 
करनी थी | उनके सामने पहले के निर्णय थे जिनमें 
श्रवयस्क की संविदा को केवल fast ( वायडेबुल ) 
कहा गया था । इस विषय पर समय समय पर बहुत से 
न्यायाधीशों ने विरुद्ध निणंय दिया था और कुछ निणयों 
में श्रवयस्क ( माइनर ) की संविदा को प्रभावशून्य 
( वायड ) भी कहा गया था | जब उपयुक्त मुकदमे में 
यह प्रश्‍न उठा कि श्रवयस्क द्वारा की गई संविदा प्रभाव- 
शून्य है क्या केवल विवज्यं तो श्रीपतियों ते इसके 
निर्णय के लिये स्वयं संविदा अधिनियम पर ही आ्राना 
उचित समभा, इसके पहले विधिक स्थिति क्या थी 
इसको छोड़ दिया | इन्होंने स्पष्ट कहा कि ;-7 
“सारा प्रश्‍न स्वयं संविदा अधिनियम के श्रथ पर 
ही श्रा जाता है ।” उन्होंने इसके निर्णय के लिये संविदा 
अधिनियम की कतिपय धाराश्रों को उद्धत किया और 
तत्र वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संविदा प्रभावशून्य है 
या विव्यं इस पर विचार करने के पहले यह मान लिया. 
गया रहता है कि अधिनियम के अंतर्गत कोई संविदा 


= 
mr orm 
| 


विधि पत्रिका वर्षे ३ अंक २-२-१६५६. J 


i थी और श्रवयस्क यदि उसमें हो तो यह प्रश्‍न उठता ही 
नहीं क्योकि उसमें संविदा करने की सामथ्य हे ही नहीं । 
ए० mo श्रार० १६५४ सर्वोच्च न्यायालय ४४ में 
॥ संविदा श्रधिनियम की धारा ५६ विचाराधीन थी | 
उसमें Aqa देते|समय समथन में न्यायमूर्ति फजलअली 
i फा Co mgo आर० १९५२ सर्वोच्च न्यायालय ६ में 
$ | व्यक्त विचार उद्धृत किया गया था कि भारतीय संविदा 
अधिनियम में जो बात दी हुई दै वह स्वतः पूर्ण है ओर 
इस परिनियमित उपबंध के लिये विदेश के सिद्धांत का 
सहारा नहीं लेना चाहिए । इंगलैंड के निर्णय केवल 
( परसुएसिव ) होते है । इन निर्णायों से केवल इतना ही 
फाम लिया जा सकता है कि ऐसी ही परिस्थिति में 
इंगलैंड में ऐसा निर्णय हुआ था, इससे अधिक नहीं | 


इसलिए यह स्पष्ट है कि उपबंध के ठीक श्रथ और 
उसके ठीक अ्रभिप्राय को समभने के लिये हमें स्वयं 
परिनियम के शब्दों पर ही ar जाना चाहिए--इन सब 
पर बिचार करना एकदम छोड़ देना चाहिए कि पहले 
की विधि की स्थिति क्या थी या जब उस परिनियम का 
श्रधिनियमन gat तो इंगलैंड या श्रन्य देशों में स्थिति 
क्या थी | यदि ऐसा नहीं किया गया तो वह व्याख्या 
करना न होकर विंधि का बनाना होगा । ( देखिए 
Qo श्राई० Ato १६१८ प्रिवी कौंसिल २८१ go 
२८३ पर ) 


भारतवर्ष के न्यायालयों ने उपर्युक्त सिद्धांत को नहीं 
अपनाया है और कई निर्णय हुए हैं कि यदि विधि संबंधी 
गलती में पड़कर रुपया दिया गया है तो उसमें धा० ७२ 
लागू नहीं होती । देखिए ए० आई० ग्रार० १६२० 
बंबई १६२ और Co श्राई० आर १६१६ मद्रास १७७] 
इन frat के आधार मुख्यतया इगलैंड के निर्णय हैं 
और भारतीय संविदा अधिनियम की धारा २१ है जिसमें 
दिया हुआ है कि कोई संविदा केवल इस आधार पर 
'विबज्यं नहीं होगी कि वह ब्रिटिश भारत में लायू किसी 
विधि के वारे में गलती के कारण हुई हो । दूसरी ओर 
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ए० Ao Mo १६४६ 
४५ में निर्णय दिया था कि भारतीय संविदा 


Z 
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अधिनियम की धारा ७२ में तथ्य की ही गलती नहीं है 


वरन्‌ इसमें विधि के संबंध की भी गलती आती है 
इसमें यह भी कहा गया कि इस घार 


में ओर संविदा 
अधिनियम की धारा २१ में विरोध नहीं हे कारण कि 
वह धारा बिधि की गलती के कारण झपया देने में लागू 


नहीं होती वरन्‌ विधि की गलती के कारण संविदा होने 


का कारण नहीं होता । 

प्रिवी कौंसिल ने इस मतभेद को शिवग्रसाद सिंह 
fro श्रीचंद चांदी ( ए० mio आर० १९३८ प्रिवी 
कौंसिल २६७ ) में दूर कर दिया | उसमें श्रीपतियों ने 
कहा कि “गलती” ( मिस्टेक ) का रथ करनेवाले प्रमाण 
बहुत ही कम हैं ओर यह नहीं कहा जा सकता कि कोई 
निश्चित निर्णय हुआ है इसलिए उन्होंने कहा कि हमें 
इस प्रश्न पर बिचार करना है। प्रिवी कोंसिल के 
श्रीपतियों का कहना हे कि उन विद्वान्‌ न्यायाधीशों ने 
जिन्होंने “गलती” शब्द का बहुत ही सीमित श्रर्थ 
लगायो है प्रतीत होता है कि वे पोलक ओर मुल्ला के 
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा ७२ के भाष्य से 
प्रभावित थे । उस भाष्य में हे कि यों तो विधि की गलती 
को इस धारा द्वारा हटाया नहीं गया है किंतु ato २१ से 
पता चलता है कि यह शामिल नहीं किया गया है। 
इसी के आधार पर Lo श्राई० झार० १६२० बंबई १६२ 
में faa हुआ था कि देखने में यही आता है क्रि गलती 
में विधि की गलती मी है किंठु धा० २१ मै है कि कोई 
संविदा इस आधार पर विवर्ज्य ( वायडेबुल ) नहीं होगा 
कि वह ब्रिटिश भारत मै लागू किसी विधि की गलती के 
कारण की गई है । इस धारा का प्रभाव ही उस समय 


aaa हो जायगा जत्र कि एक पक्ष विधि की गलती के | 
कारण दिए, हुए रुपए को धा? ७२ के अंतर्गत वापस पा | 
श्रौर धा० २१ के अंतर्गत संविदा लागू | 
रहेगी | बंबई उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह पोलके 
AR मुल्ला का तक है जो सही प्रतीत होता हे) T°] 


सकता है 
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“गलती? का यों तो सीमित ग्रथ नहीं किया जा सकता 
किंठु यह वही गलती हे जिसके लिये धा० २० और २१ 
में सहायता प्रदान की जा सकती है और भारत में स्थिति 
यह है कि यदि किसी ने विधि की गलती के कारण 
रुपया दे दिया है तो समता के आधार पर उसे वापस 
करने के लिये सहायता प्रदान नहीं की जा सकती | 
धा० ७२ का सीमित अर्थ करनेवाला इसके अतिरिक्त 
कोई अन्य निर्णय नहीं 21 प्रिवी कौंसिल के श्रीपतियों 
ने कहा कि यह तक गलत है| यदि विधि की किसी 
गलती में पड़कर कोई संविदा हुई है तो ato २१ कहती 
है कि इस कारण वह संविदा fact ( वायडेबुल ) 
नहीं है । यदि उस संविदा के अंतर्गत रुपया दिया गया 
है तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह रुपया विधि की 
किसी गलती के कारण दिया गया; यह इसलिए दिया 
गया कि एक वेध संविदा के अंतर्गत इसे देना था और 
यदि नहीं दिया जाता तो जबरदस्ती वसूल किया जाता । 
गलती से रुपया देना? इसका gro ७२ के अंतर्गत यह 
थ होता हे कि रुपया विधिक रूप से देय ( ड्यू ) नहीं 
है और जिसको जबरदस्ती वसूल नहीं किया जा सकता 
यह सोचना कि रुपया देय ( ड्यू ) है sa कि वास्तव में 
वह देय न | धा० २१ AR घा० ७२ में कोइ 
विरोध नहीं है और aro २१ के साथ इसके असंगत 
होने की बात यदि ठीक है तो धा० २२ से भी यह 
श्रसंगत होनी चाहिए और निष्कर्ष यह निकलेगा कि धा० 
७९ तथ्य की गलती में भी लागू नहीं होगी । श्रीपतियों 
चे धारा ७२ का सीमित ञ्रथ नहीं लगाया पर एक बात 
स्ट कर दी कि यह सिद्धांत प्रत्येक परिस्थिति में समान 
रूप से लागू नहीं होगा । कुछ परिस्थितियाँ जैसे प्रतिष्टम 
( इस्टापेल ) आदि ऐसी हो सकती हैं कि रुपया वापस 
नहीं किया जा सकता | 

हमारा faqa हे कि प्रिवी कौंसिल के श्रीपतियों ने 
To ७२ का जो अर्थ किया है वह ठीक है । इस धारा 
७ गलती? ( भिस्टेक ) शब्द का जो प्रयोग किया गया 
= सामित श्रथ नहीं होता वरन्‌ इसमें विधि एवं 
र ay प्रकार की गलती ग्रा आती हं । घा० ७२ 
° २१ तथा धा० २२ में कोई विरोध नहीं है I 
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सिद्धांत यह है कि एक पक्ष यदि गलती से चाहे वह 
गलती विधि की हो या तथ्य की दूसरे पच्च को रुपया 
देता है जो रुपया कि संविदा के अंतर्गत या AA प्रकार 
से देय ( ड्यू ) नहीं है तो वह रुपया वापस कर देना 
चाहिए । गलती यह सोचने में हो जाती है कि यह 
रुपया देना है जव कि वास्तव में रुपया देना नहीं रहता 
आर जब यह प्रमाणित हो जाता है कि ऐसी गलती हई 
तो जिस पक्ष ने रुपया दिया हे उसे रुपया वापस पाने 
का अधिकार है | 

अपीलकर्ता के विद्वान्‌ वकील ने ग्रपना मुकदमा 
ग्रिवी कॉंसिल के उपयुक्त निय में कही हुई इस बात के 
gata लाने का प्रयत्न किया कि ऐसी बात नहीं है 
प्रत्येक परिस्थिति में रुपया वापस पाने का अधिकार होगा, 
प्रतिष्टंम ( इस्टापेल ) आदि के आधार पर रुपया वापस 
पाने का श्रधिकार समाप्त भी हो सकता है| इस विचार 
के आधार पर यहाँ कहा गया है कि रुपया वापस करने 
योग्य परिस्थिति नहीं है कारण कि एक तो यह रुपया 
बिक्रीकर के दायित्व के संबंध में वसूल किया गया था 
ओर अपनी इच्छा से उत्तरवादी ने इसे दिया था; इसके 
देते समय कोई विरोध नहीं किया गया | दूसरे, उ० प्रश 
सरकार ने जो यह रुपया प्राप्त किया उसे इसने दूसरे 
दूसरे मर्दो में खच कर दिया इसलिए अब उत्तरवादो 
का रुपया वापस पाने का अ्रधिकार समाप्त हो गया | 
यहाँ भी में यह कह देना श्रावश्यक समझता हूँ. कि यह 
बात न तो उच्च न्यायालय के समक्ष कही गई ओर न तो 
इस न्यायालय के मुकदमे के विवरण में है। फिर भी 
मैंने इस पर बहस इसलिए सुना कि यह इस प्रश्‍न के 
निवेतंन के लिये कि धारा ७२ इस मुंकदमे के तथ्य सें 
लागू होती दै कि नहीं, वश्यक है । 

(१) यह कर उ० प्र० सरकार ने जिस मद में; 
लिया था उस मद में उसे लेने का श्रधिकार नहीं था, 
इस संबंध में उपबंध शक्ति परस्तात्‌ ( श्राल्ट्रा वारस ) 
हो चुका हे | ताय हे कि उचरवादी समझता था कि 
कर देना हे जब कि वास्तव में कर देना नहीं था, विधि 
की यह गलती स्थापित हो जाने पर उत्तरवादी को रुपया 
वापस पाने का अधिकार धा० ७२ के अंतर्गत हे | ge 
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| 5 दु | 
| बहस की गई है कि यह रुपया 3० प्र विक्रीकर अधि- ४५६ म॑ मान लिया इसके बाद स्थिति जब निश्चित हो द 
f ड ८. DEN १ को वह रुपय दर के 
i नियम के ग्रंतर्गत दायित्व पर दिया गया इसलिए यह गई तो उत्तरवादों को वह उपा वापस पाने का af- रे 
f “कर? ( टैक्स ) का दायित्व था और यदि धा० ७२ लागू कार हो गया । उत्तरवादी के मस्तिष्क की स्थिति पर यदि on 
i भी हो तो इसे वापस नहीं लिया जा सकता । इस बात बिचार करना है तो वह केवल इतना ही है कि वह विधि 
| केसमर्थनमें मद्रास की दो रूलिंग्स दिखलाई गई को गलती में था कि नहीं । उच्च न्यायालय के समक्ष हो 
i Lo ग्राई० आर० १६३४ मद्रास ४२० ओर To आई० यही वात थो कि उत्तरवादी ने विधि संबंधी गलती के = 
| 7२० १६३७ मद्रास ५५९. जिनमें निर्णय हुआ था कि कारण रुपया दिया था इसलिए उसे रुपया वापस पाने न 
i} Ho १६२ द्र g X eee R लं 
i र का दिया जाना घा० ७२ के पहले भाग के ग्रंतगंत का अधिकार हे । धारा ७२ के देखने से ज्ञात होता हे र 
। क Ai बा 954 A a D z 
नहीं आता । उच्च न्यायालय ने ग्रागे फिर विचार किया कि इसके लिये केवल दो बाते प्रमाणित करना चाहिए 
f कि क्या यह धा० ७२ के दूसरे भाग म॑ भ्राता हे? ग्रर्थात्‌ एक यह कि रुपया गलती से दे दिया गया या दबाव a 
| i क्या यह दबाव में पड़कर ( अंडर कोश्रर्लन ) दिया हुआ पड़ने पर दिया गया । यदि गलती चाहे विवि संबंधी या क 
it रुपया है ? उन मुकदमों के तथ्य के आधार पर निर्णय तथ्य की स्थापित हो जाती हे तो जिस पक्ष ने यह रुपया a 
दिया गया कि पन्च ने स्वेच्छा से रुपया दे दिया इसलिए प्राप्त किया है उसे लौटाना पड़ेगा और इस संबंध में ना 
९. ~ Sy ` a A s 
उन्हें वापस पाने का ग्रधिकार नहीं है । स्वेच्छा से दिया कोई:वाहरी विचार जैसे az स्वेच्छा से दिया गया या संब 
हुआ या दबाव डालकर दिया gat रुपया इनमें श्रंत इसमें प्रतिष्टंथ (zeda) छोड़ देना ( वेवर) या = 
दिखलाया गया श्रोर वह रुपया जो विधि की गलती के mafa लिमिटेशन ) रादि पर विचार नहीं किया = 
फारण दिए, जाने पर भी स्वेच्छा से दिया गया, निणुंय जायगा AX इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा | वह Si 
gara कि बह वापस नहीं a सकता । ऐसे निणय अपील परिस्थिति यदि एक बार स्थापित हो गई है तो उस पक्ष है| 
कता को सहायता नहीं Asal सकते | ए० आई० श्रार० को सहायता पाने का अधिकार है | दूसरी ओर यदि न सिः 
प्रिवी क उप रि शुत्र में प्रिर्व x 
Le n as (out ‘oa मे प्रिवी तो विधि की गलती और न तो तथ्य की गलती स्थापित S 
FX ता 3 न्यायः शुः = 
कि यदि os ने बिधि Fe के a sa < होती है तो रुपया वापस पाने के लिये उस पक्ष को नाग 
दे दिया है तो उसे Seu कारण ST प्रमाणित करना पड़ेगा कि वह रुपया दबाव में डालकर नही 
Ceo sia का अधिकार है और वसूल किया ग दा 
जिस पक्ष ने ऐसा रुपय खि x पूल किया गया । जब यह स्थिति होती है तब इसक 
qa ऐसा रुपया प्राप्त किया हे उसे लौटाना महत्व हो जाता है कि रुपया स्वेच्छा से दिय 
पडेगा--चाहे ह सुपदा हो चाहे. et न हत्व हा जाता के रुपया स्वेच्छा से दिया गया या सिद 
à हृ कर का यह या हो चाहे किसी अन्य दबाव पड़ने पर देना Ii ३ 
प्रकार का हो | कर के रुपए थोर अन्य प्रकार के रुपए i र वड र ३ 
में श्रमेरिका में ग्रंतर होता दे पर यहाँ इनमें कोई अंतर प्रति Te Re आर० १६४६८ प्रिवी कॉसिल २९६९ हक यथ 
नहीं है | यह निर्णय दे प्रतिष्ट॑भ ( इस्टापेल ) की जो चर्चा की गई है वह उस | है: 
हैं निशुय दूना कि कर के रूप मे दिवा Sar स्थिति में हो सकती eS के 
रुपया वोपस नहीं हो सकता विधि की व्याख्या करना a 1 है जब प्रतिवादी को वाद उठा 
य q उसे ` 
नहीं होगा वरन्‌ विधि का बनाना होगा क्योंकि इसके A प ey ee He a पि 
लिये “कर के रूप में दिया हुआ रुपया छोड़कर” आदि = या समझ शोर इस विश्वास के कारण उसने GF | निर 
शब्द उस धारा में जोड़ना होगा | T aS तो इस प्रकार परिस्थिति बदल जाने पर । वह: 
se प्रति्टम के सिद्धांत के अनुसार वादी यह नहीं कह सकता 
$ ह चप ai a ne al AR del Me ; 
शिश यह रुपया दिया गया उस समय दोनों कि वह गलती से दिया गया | इस संबंध में विषय सं०२ | नहीं 
विधि की गलती में थे | Qo आई० आर० १६५२ में विचार किया जायगा | 5 के ति 
इलाहाबाद ७६४ में ऐसा निण्य हुआ और इस न्याया- बाध्य 


प्रतिष्ठंभ का सिद्धांत क्या लागू होता है या 


परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनके कारण यह कहा जा सकता | 
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किया 
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कि उत्तरवादी को रुपया वापस पाने का अधिकार नहीं 
है यह सब प्रत्येक मुकदमे के तथ्य और उनकी परि- 
स्थितियों पर निर्भर करता है। प्रतिष्टंम का सिद्धांत उस 
समय लागू नहीं हो सकता जत्र कि इस मासले की तरह 
दोनों पक्ष विधि संबंधी गलती में पड़े रहते हैं ओर किसी 
एक पक्ष का दोष अधिक नहीं दिखलाया जा सकता | 
प्रतिष्ट॑म ( इस्टापेल ) केवल उस समय लागू होता है 
जब कि वादी श्रपने श्राचरण और अपने काय द्वारा कुछ 
तथ्यों के विषय में प्रतिवादियों को प्रतिनिवेदन ( Ra- 
जेंटेशन ) करता है जिसको कार्यान्वित करने पर प्रतिवादी 
को हानि पहुँचती दे; केवल इसी अवस्था में वादी को 
उससे भिन्न तथ्य कहने के लिये मना किया जाता है। 
यदि इस स्थिति का लाभ विधि संबंधी प्रतिनिवेदन के 
संबंध में लिया जाय तो ऐसा कोई अवसर नहीं आता 
क्योंकि यहाँ ऐसी गलती दोनों ओर समान रूप से है। 
समता ( इक्युटी ) के सिद्धांत पर न्यायालय परिस्थिति 
के श्रनुसार रुपया वापस करने को वाध्य नहीं कर सकता 
है किंतु यहाँ विधि के स्पष्ट उपबंध के सामने समता का 
सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता | समता के सिद्धांत 
को नागपुर उच्च न्यायालय ने लागू किया था किंतु 
नागपुर उच्च न्यायालय के उक्त विचार से हम सहमत 
हीं हैं । 

प्रिवी कोंसिल के उपयुक्त निर्णय में इसी समता के 
सिद्धांत पर बहस की गई थी कि जो व्यक्ति समता चाहता 
है उसे स्वयं समता बरतनी चाहिए के सिद्धांत पर जिस 
अवयस्क के विरुद्ध संविदा प्रभावशून्य घोषित हो चुकी 
S So चाहिए कि संविदा के iata उसने जो लाभ 
aoe है उसे वापस कर दे | इस बहस के उत्तर में 
पिवी कोंसिल के श्रीपतियो ने ( १६०२ ) चांसरी १ के 

; सित अंश को उद्धृत किया जिससे वे सहमत ये। 
राहु a इस प्रकार थाः  . 
नही es यह है कि/समता का न्यायालय यह 
5. के समता के सिद्धांत ,के_्रनुसार,लेनदेन 
ह sr बारे में किसी व्यक्ति को देने के लिये 
Bex sae a कि विधान मंडल ने उस व्यक्ति के 

प्रभावशून्य घोषित कर दिया है |” 
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निर्णय के उपर्युक्त ग्राधार को श्रीपतियों ने उस 
समय विचाराथं मामले सें लागू किया था और उस 
कथन को माना नहीं । केवल इस कारण क्रि उ० प्र० 
सरकार के पास श्रव वह रुपया है adi वरन्‌ उसने अपने 
व्यापार के सामान्य क्रम में खर्च कर दिया है स्थिति में 
कोई अंतर नहीं पैदा करता ग्रौर भारतीय संविदा ग्रधि 
नियम की धारा ७२ के स्पष्ट उपबंधों के श्रनुसार उत्तर- 
वादा को वह रुपया वापस पाने का अधिकार है जो उसने 
विधि की गलती के कारण So To सरकार को दिया है | 

परिणामतः इंस मामले के तथ्यों में धारा ७२ लागू 
न होने के संबंध में जितने तक दिए गए हैं उनमें से कोई 
भी अपीलकर्ता को लाम नहीं पहुँचा सकता और इसलिए 
अपील उत्सर्जित की जाती है । 

अपील उत्सर्जित 
विधि पत्रिका बर्ष ३, (९५९ सर्वोच्च न्यायालय १५ 
( कलकत्ता से To आई० Mo १९५७ कलकत्ता २४) 
( ३० श्रक्टूबर १६५८ ) 

एस० ग्रार० दास मुख्य न्याधिपति, एन० एच० 
भगवती; बी० पी० सिंह Fo सुब्वाराव और Fo एन० 
वीचू न्यायमूर्ति गण 
पी० के० मित्रा 


अपीलकर्ता 
वि० 
पश्चिमी बंगाल राज्य तथा श्रन्य-- उत्तरवादीगणश 
आपराधिक अपील सं० ११६।१६५६ 

gs प्रक्रिया संहिता, ( १८६०), घा० ४३६- 
४३९--दोषसिद्ध ( कनविक्टेड ) व्यक्ति द्वारा ga- 
रीक्षण-प्रार्थनापत्र के विचाराधीनवस्था में ही उसकी 
मृत्यु हो जाना--उपशपन ( अबेटमेंट )--दोषधिद्धि 
ओर दंडादेश ( कनविकशन ऐंड सेटें स ) के औचित्य 
qt विचार करने के बारे में उच्च न्यायालय का 
अधिकार 
न्यायमूर्ति घी० पी० सिंह-- ; 

कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणपत्र दिए जाने 


पर यह अपील हुई है। इसमें इस प्रश्‍न पर विचार . 
करना है कि दं० प्र० संहिता की धारा ४३६ के श्रंतर्गत- 


nana, 


semen: 2 es, 
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~ e 
उच्च न्यायालय मै विचाराधीन पुनरीक्षण प्राथनापत्र 


l ` प्रार्थी की मृत्यु होने पर क्या ग्रंतिम रूप से उपशमित 
| (waz) हो जाता दै ओर यदि हो जाता हे तो किस 
| सीमा तक । 


इसके तथ्य इस प्रकार हैं । ग्रपीलकता के पिता को 
जो रेलवे में लिपिक था 'दोपसिद्धि अलीपुर के प्रथम 
श्रेणी के मजिस्ट्रेट ने की थी । दो धनराशि के बारे में 
धोखा देने के कारण उसकी दोष सिद्धि हुई था । एक 
२५०-१३-० फा था AR दूसरा २२-४-० का। 
मजिस्ट्रेट ने धोखा देने ( चीटिंग ) के अभियोग में उसे 
५०-१३-० के लिये दोषी ठद्दराया ओर दूसरी धन- 
राशि के बारे में उसे संदेह का लाभ देकर छोड़ दिया | 
उसे १ दिन का दंड दिया गया तथा इसके साथ 
५०० go अर्थ दंड दिया गया श्रोर AA दंड का 
भुगतान न करते पर ६ महीने ओर कठोर कारावास का 
दंड दिया गया । उन्होंने ae भी निर्देश दिया कि श्रथ 
दंड का रुपया यदि वसूल हो जाय तो उसमें से ३३३२० 
रेलवे प्रशासन को प्रतिकर रूप मै दिया जाय । इसके 
विरुद्ध atta करने पर ग्रतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 
श्रपील उत्सर्जित कर दिया ओर मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि 
श्रौर दंडादेश मान लिया | 

नीचे के निर्णय और आदेश से nia होने पर 
श्रभियुक्त ने द° To संहिता की धा० ४३६ के अ्रंतर्गत 
पुनरीक्षण ARAA के AWA कलकत्ता उच्च न्यायालय में 
प्रार्थनापत्र दिया | उच्च न्यायालय ने (रूल) जारी किया 
ax men दिया कि जत्र तक 'रूल? की सुनबाई 
नहीं हो जाती तब तक अथ दंड के रुपए की वसूली 
रकी रहेगी | उच्च न्यायालय में जब यह मामला विचारा- 
धीन था उसी बीच श्रभियुक्त की मृत्यु हो गई। 
उसकी विधवा स्त्री के अ्रतिरिक्त उसके ५ बच्चे थे 
जिनमें केवल प्रार्थी ही वयस्क था | प्रार्थी ने प्रार्थना- 
पत्र दिया कि मैं मृतक अभियुक्त का उत्तराधिकारी 
हूँ ्रोर उसकी दोपसिद्धि तथा दंडादेश फो चुनौती 
हमारा हित है इसलिए पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र में 
बना दिया जाय। इस प्राथनापत्र को उच्च 
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कहा था। विभागीय न्यायासन ने इस प्राथनापत्र 
की सुनवाई किया और निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया 
संहिता की धारा ४३१ का सिद्धांत आपराधिक पुनरीक्षण १०; 
में उस समय भी लागू होता है जत्र कि दंडादेश (सेंटेस) 
मिश्रित ( कंपोजिट ) हो किंतु यह केवल उसी सीमा तक बेंच 
लागू होता है जहाँ तक श्रथ दंड का संबंध दै । इसलिए 
प्रतिस्थापना प्राथनापत्र स्वीकार कर लिया गया । उच्च 
न्यायालय ने स्पष्ट कह दिया कि दोषसिद्धि ( कनविक्शन ) हुईं 


पर इसलिए आपत्ति नहीं की जा सकती कि दंडादेश १०६ 
मिश्रित ( कंपोजिट ) दै श्रर्थात्‌ इसमें काराबास और | AP 
ay दंड दोनों प्रकार का दंड दिया गया है और इस- | धीन 
लिए पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र केवल इसी सीमा तक लागू | गरि 
कि अर्थ दंड का ग्रादेश क्या उचित है त्यार 

होगा कि ग्रथ दंड का आदेश क्या उचित हे या क्या Be 
| 


यह बहुत कड़ा है | 
इस प्रकार उच्च न्यायालय ने दोपसिद्धि के तत्व पर | र 


विचार करने से इनकार कर दिया और अपने को केवल | श्रि 
इसी प्रश्न के निर्णय तक सीमित रखा कि ५०० go का | AM 
ai दंड क्या बहुत ही कडा है ? श्रभियुक्त का कहना | शि 
था कि मुझपर आरोप अधिक लगाया गया है श्रोर मैं दिया 
अतिरिक्त धन लौटा देने को तैयार हूँ । उच्च न्यायालय | टत 
ने ग्रादेश दिया कि इसे केबल २०५-१३ कर दिया | MS 
जाय AR wa दंड का सब रुपया यदि वसूल हो गया SE 
तो रेलवे को दे दिया जाय । इस आदेश से ग्रसंुष्ट zaf 
होने पर प्रार्थी ने उच्च न्यायालय सें प्रार्थनापत्र दिया Rik 
श्रौर उपयुक्तता का श्रावश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त किंवा | AT 
अतः उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद १२४ शीर 
(१) सी० के अंतर्गत स्वीकृत प्रमाणपत्र पर यह श्रपील 
यहाँ सुनवाई के लिये आई 2 | T 
इस संबंध में संहिता में केवल ato ४३१ है जो इन विभ 
शब्दों में हैः a 
“४३१--धा० ४११ ए० उपधारा (२) या था? | ws 
४१७ के अंतर्गत प्रत्येक अपील अभियुक्त की मृत्यु पर | पेउ 


अंतिम रूप से उपशमित हो जायगी और इस अध्याय के 
अंतर्गत कोई न्य श्रपील ( अर्थ दंड के विरुद्ध ग्रपील | 
के सिवा ) श्रपीलकर्ता की मृत्यु पर अंतिम रूप a 
उपशमित ( श्रवेट ) हो जायगी |” 


= q 


GIE, 
प्रक्रिया 
TTY 
सेंटेस) 
पा तक 
सलिए 
| उच्च 
शन ) 
डादेश 
प ओर 
र इस- 
क लागू 
गा क्या 


[त्व पर 
[ केवल 
रु० का 

कहना 


att में 


[यालय 


feat 
1 गया 
प्रसं तुष्ट 

दिया 
किया | 
१३४ 
श्रपील 


जो इन 


गा धा० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७] Ro के० मित्रा वि पश्चिमी बंगाल राज्य-सर्वोच्च न्यायालय [ विधि पत्रिका बर्ष ३ अक २-३-१९५९ 


इस धारा से यह स्पष्ट है कि यह केवल अपील में 
लागू होती है। Zomo संहिता १८८२ ( अधिनियम 
go, १८८२ ) में पहलेपहल धा० ४३१ ae | बंबई 
उच्च न्यायालय के एक विभागीय न्यायासन ( डिवीजन 
बेंच ) के समच धारा ४३१ पर विचार किया गया 
( ग्राई० एल० Mo १६ FAR ७१४ )। इसके तथ्य 
थोड़े में इस प्रकार हैं कि दो व्यक्तियों की दोषसिद्धि 
हुई और प्रत्येक व्यक्ति को १ वर्ष कठोर कारावास और 
१००० Ro HUES दिया गया | दोनों व्यक्तियों ने उच्च 
न्यायालय में अपील निवेशित किया | अपील जब विचारा- 
धीन थी उसी बीच एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जो 
व्यक्ति जीवित था उसकी अपील का निर्वर्तत उच्च 
न्यायालय ने किया ओर उसकी दोषसिद्धि तथा दंडा देश 
निराकृत कर दिया । इसके बाद मरे हुए अपीलकर्ता के 
एक संबंधी ने उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण ( रिविजनल ) 
ARAT के अंतर्गत प्राथनापत्र दिया कि मृतक व्यक्ति की 
दीपसिद्धि at उसके विरुद्ध पारित दंडादेश निराकृत 
किया जाय तथा दिया ear ads का रुपया वापस कर 
दिया जाय | इसमें उच्च न्यायालय ने निणंग्र दिया कि 
मृतक व्यक्ति के संबंध में धारा ४३१ के अ्रनुसार अपील 
का उपशमन (श्रवेटमेंट) हो चुका है | उच्च न्यायालय ने 
इसमें पुनरीक्षण अ्रधिक्षेत्र के अंतर्गत विचार करने से 
इसलिए इनकार कर [देया कि यह मामला साक्ष्य के 
परीक्षण पर निर्भर करता है | 
_ थ्राई० एल० ्रार० २ बंबई ५६४ में सत्र न्याया- 
पाश द्वारा अभियुक्त को ४ वर्ष कठोर कारावास का दंड 
WR १००० रुपया श्र्थदंड दिया गया था | अपील की 
सुनवाई हुई नहीं थी कि श्रभियुक्त की मृत्यु जेल में हो 
गई क्योंकि उसकी जमानत नहीं हुई थी । यह मामला 
विभागीय न्यायासन के समक्ष श्राया | इसमें न्यायमूर्ति 
पेलविल का विचार था कि पीलकर्ता के मरने पर अपील 
का उपशमन हो गया और श्रपील के न्यायालय के पद 
उच्च न्यायालय का काम समाप्त हो गया | उन्होंने यह 
भी निर्णय दिया कि चूँकि दोषसिद्धि के आदेश में विधि 
ई गलती नहीं है और यह भी नहीं दिखलाया 
कि हा बहुत ही afte था इसलिए इसमें 
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उच्च न्यायालय अपने पुनरीक्षण अ्रधिक्षेत्र का प्रयोग नहीं 
कर सकता | अपने निणंय में उन्होंने कहा कि यों तो 
मृतक व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि का हित इसमें रहता है 
कि mids आदि का श्रादेश समाप्त हो जाय किंतु 
( १८७२ की ) do प्र० संहिता ने विधिक प्रतिनिधि को 
उस व्यक्ति के मरने पर श्रपील करने का श्रधिकार नहीं 
दिया है इसलिए अपील की सुनवाई और इसका निर्णय 
तत्व पर नहीं दिया जा सकता । न्यायमूर्ति केंत्राल केबल 
इस बात से तो सहमत हुए कि मृतक का विधिक प्रतिनिधि 
अपील नहीं कर सकता पर वे इस बात से सहमत नहीं 
हुए कि श्रपील का उपशमन हो गया और उच्च न्यायालय 
की अपील के न्यायालय का श्रधिकार अपीलकर्ता क्री 
मृत्यु के बाद समाप्त हो गया | उनका यह विचार था कि 
अपील के श्रमिलेख न्यायालय के समच हैं और न्यायालय 
जैसा उचित समझे अपील में आदेश पारित कर सकता 
है। उनका यह बिचार इस आधार पर प्रतीत होता है 
कि उसके मरने पर यह प्रश्न तो समाप्त हो जाता है कि 
उसने कितना दंड भुगत लिया ओर कितना शेष है किंतु 
यदि समय के भीतर made का रुपया नहीं दिया गया है 
तो इसमें विधिक प्रतिनिधि का हित रहता है । gat 
शब्दों में उनका निष्क्रषं था कि इसमें संदेह महीं कि 
पुनरीक्षण न्यायालय के पद से उच्च न्यायालय इसका 
निर्वन कर सकता हे लेकिन उनका यह भी कहना था 
कि श्रपील के न्यायालय के पद से न्यायालय को निर्णय 
देना अनिबार्य दै | इस प्रकार दो न्यायाधीशों में मतभेद 
होने पर इसे मुख्य न्यायाविपति AT के समक्ष रखा 
गया । विद्वान्‌ मुख्य न्यायाधिपति मेलूविल न्यायमूर्ति से 
सहमत हुए कि विधिक प्रतिनिधि द्वारा अपील नहीं हो 
सकती श्रौर दोषसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु ae में उच्च 
न्यायालय के श्रधिकार की समाप्ति हो जाती है। उनका 
यह निर्णय मुख्यतया इस आधार पर श्राधारित था कि 
अपील निवेशित करने का थ्रधिकार ओर श्रपील चालू 
रखने का श्रधिकार स्पष्टतय़रा परिनियम द्वारा या उसके 
आवश्यक ध्वनितार्थ द्वारा दिया गया रहता है। इस 
विचार को धारा ४३१ में अब परिनियमित मान्यता प्रदान 
कर दी गई है। उन्होंने यह भी निर्णय दिया कि यों तो 


SESS SS i 


विधि पत्रिका वर्ष ३ अंफ २-३-१६५६ ] 


श्रपील उपशमित हो चुकी है पर उच्च न्यायालय को यह 
अधिफार है कि स्वतः वह अमिलेख को मँगा ले ओर 
पुनरीक्षण अधिक्षेत्र का प्रयोग करे किंतु उन्होंने इस पर 
कोई विचार प्रकट नहीं किया कि इस मामले में पुनरीक्षण 
अधिक्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं | 
जैसा उपबंध श्रपील के लिये धारा ४३६ में दिया 
गया है वैसा फोई उपबंध पुनरीक्षण प्राथनापत्र में लागू 
होने के लिये नहीं हैपर धारा ४३६ के ग्रंतर्गत उच्च न्याया- 
लय का जो पुनरीक्षण का श्रधिकार दिया गया हे उसके 
अंतर्गत वह जो उचित समभे Brey पारित कर सकता है । 
वास्तव में यह विवेक का अधिकार है ्रोर इसका प्रयोग 
न्याय के साथ करना चाहिए | उच्च न्यायालय को इस 
अधिकार का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं यह उस 
मुकदमें के तथ्यों ओर परिस्थितियों पर निर्भर करता है | 
पुनरीक्षण में vat को कोई श्रधिकार (राइट) नहीं होता; 
इसमें उच्च न्यायालय फो यह अ्रधिकार (पावर) दिया गया 
रहता है कि वे देखा करें कि नीचे के न्यायालय श्रापरा- 
धिक विधिशास्न के मान्य सिद्धांत के ग्रनुसार काम करते 
हैं कि नहीं ate संहिता द्वारा प्रदान किए हुए अरवि्षेत्र 
( जुरिडिक्शन ) के बाहर तो नहीं जाते ओर उसके 
द्वारा दिए हुए श्रधिकार का दुष्प्रयोग तो नहीं करते | 
दूसरी श्रोर श्रपील का अधिकार परिनियमित अधिकार 
है श्रोर प्रत्येक न्यायालय को इसे मानना पड़ता है 
तथा विवेक ( डिस्क्रीशन ) का प्रयोग करके स्वयं उच्च 
न्यायालय भी इसे इनकार नहीं कर सकता | इसलिए 
विधान मंडल ने श्रपीलकर्ता के मरने पर प्रतिस्थापना 
( सब्स्टीस्यूशन ) के लिये नियम तो स्पष्ट रूप से धारा 
४३१ में दे दिया है किंतु इस प्रकार का कोई उपबंध 
श्रध्याय २२ में नहीं है जो आपराधिक पुनरीक्षण के संबंध 
में है | यदि विधानमंडल का ग्रभिप्राय यह होता कि 
विचाराधीन पुनरीक्षण प्राथनापत्र का कास उसी प्रकार 
होगा जिस प्रकार अपील का होता है तो इसके लिये इस 
का अधिनियम हुआ होता | किंतु यदि ऐसा ग्रधि- 
नहीं हुआ तो इससे यह पता चलता है कि संहिता 
अध्याय २२ में उच्च न्यायालय को जो अधिकार दिया 
का al है और प्रत्येक मामले की आव- 
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श्यकतानुसार उसका प्रयोग होता रहता है । उच्च न्याया- 
लय को पुनरीक्षण प्राथनापत्र का लेना अनिवाय नहीं है 
और पुनरीक्षण MANTA स्वीकार करने पर प्रत्येक 
अवस्था में प्रतिस्थापना ( GRAAT) का श्रादेश 
देना भी अनिवाय नहीं है। कुछ एकाकी न्यायाधीश ने 
जैसा निर्णय दिया है उच्च न्यायालय मिश्रित दंडादेश 
( कंपोजिट सेंटेंस ) के रहने के कारण पुनरीक्षण को 
उपशमित ( अवेटेड ) ठहराने के लिये बाध्य नहीं है। 
उच्च न्यायालय को प्रार्थो के सरने पर विचाराधीन मामलों 
में अपने विवेक का प्रयोग न्याय के लिये करने की पूरी 
छुट दी गई है। चाहे अभियुक्त हो चाहे परिवादी 
( फंप्लेनेंट ) यदि उसने उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण 
अधिक्षेत्र के अंतर्गत प्राथनापत्र दिया गया है, ओर उच्च | 
न्यायालय ने यदि ‘eer जारी किया हे तो उस 'रूल? की 
सुनवाई ओर उसका निवर्तन विधि के ग्रनुसार होना 
चाहिए चाहे उच्च न्यायालय का वह प्रार्थी जीवित हो 
या मर गया हो या उसकी ओर से कोई वकील उपस्थित 
हो या न हो | संहिता की धारा ४३६ के sana अधिः 
कार का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय परिनियमित 
काम आपराधिक पक्ष के निरीक्षण ओर प्रशासन फा | 
करता है इसलिए ग्रपील के उपशमनवाला उपबंध 
पुनरीक्षण प्राथनापत्र में नहीं लागू हो सकता । इसलिए | 
हमारे विचार से बंबई उच्च न्यायालय के उपयुक्त निर्णय | 
में इस संबंध में ठीक बात कही गई है । । 
कुछ एकाकी न्यायाधीशों faqa दिया है कि | 
at तो धारा ४३१ के शब्द पुनरीक्षण में लागू नहीं होते 
किंतु उनके सिद्धांत पुनरीक्षण में लागू होते हैं । उनमें 
से प्रत्येक पर अलग अलग विचार करने की आवश्यकता | f 
नहीं है । कोई परिनियम इसके बारे में नहीं है फिर भी | 
हमारा निर्णय है कि दोषसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु के बाद. 
मी उच्च न्यायालय फो मामले पर विचार करने का APT | 
कार है कारण कि यह मृतक की उस संपत्ति पर प्रभाव | 
डालता है जो मरने के बाद उसके विधिक प्रतिनिधि नै | 
हाथ में ग्रा चुकी रहती है aa विचार इस पर करती | 
ह कि क्या उच्च न्यायालय को अपने पुनरीक्षण क| 
आधिकार केवल श्रर्थदंड तक ही सीमित रखना उचि 


: ire re | 
है श्रोर इसके लिये दोषसिद्धि के आदेश के 
तत्व पर विचार नहीं करना है ? एक बार जब 


न्याया- 
नहीं है 


et a 
ae यह तय हो जाता है कि उच्च न्यायालय को ऐसे 
ग्रादेश मामलों के पुनरीक्षण का अधिकार है तो फिर 
iter ने A सीमित नहीं किया जा सकता | संहिता की धारा 


डादेश ४३६ में है कि अपील के न्यायालय के समस्त 
ण को श्रधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त हें ओर परिस्थिति के 
हीं है | श्रनुसार जैसी आवश्यकता पड़े उच्च न्यायालय अपने 


Taat विवेक के श्रनुसार उन अधिकारों का प्रयोग कर सकता 
ही पूरी है--दंडादेश को बढ़ाने तक का भी अ्रधिकार दिया गया 
रिवादी है aud कि ग्रभियुक्त के विरुद्ध कोई आदेश पारित तब 


रीज्ञण तक नहीं करना चाहिए जब तक अपनी बात कहने के 
: उच्च लिये अभियुक्त को अवसर न दे दिया गया हो | यहाँ 
ल? की | हमारा संबंध दंड बढ़ाने से नहीं हे हमारा संबंध इतना 


(होता | ही है कि क्या कोई ऐसा उपबंध है जो किसी निर्णय, 
वेत हो | दंडादेश वा आदेश की सत्यता, वैधता या ग्रौचित्य 
पस्थित फा परीक्षण करने में उच्च न्यायालय के विवेक प्रयोग पर 


कोई रोक लगाता है | दोपसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर 
उसके कारावास के पूर्ण दंड मुगतने या ग्रांशिक दंड 
भुगतने का प्रश्न पैदा नहीं होता waa दंड का 
आदेश तब भी रह जाता है कि क्या विधि पर यह 


tafda 
[न का 


उपबंध 
सलिए श्राधारित है | इस प्रश्‍न पर अच्छी तरह विचार तब तक 
निणंय | है किया जा सकता जब तक कि स्वयं दोषसिद्धि के 


श्रादेश का परीक्षण तत्व पर नहीं किया जाता | यदि 
विधिक प्रतिनिधि को इस कारण ater या पुनरीक्षण को 
चालू रखने का ग्रधिकार दिया जाता है कि वह रुपया 


है कि 
हीं होते 


उनमें | पक को संपत्ति से देना है तो इसी सिद्धांत के अनुसार 
garal उसे दोषसिद्धि के आदेश को भी चुनौती देने का श्रयिकार 
फेर भी | ईना चाहिए क्योंकि जव तक दोपसिद्धि रहती है तो नाम- 


a का ही ग्रथदंड क्यों न हो मृतक की संपदा से देना 
इंगा | इसलिए हमारे विचार से यदि उच्च न्यायालय 
त समझता है कि पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र स्वीकार किया 


नेधिके | भेष या स्वयं मिलेल मागता है तो ्र्थदंड के श्रादेश 
करता | "सस्ता, वैधता और उसके श्रौचित्य पर विचार करने 


का पूरा धिकार है ग्र व Ai 
उसे पूरा अधिकार है और इस प्रकार स्वयं दोषतिद्धि 
A आदेश के परीक्षण की आवश्यकता पड़ जाती है | - 
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X उपयुक्त कारणो से हम ग्रपील स्वीकार करते हैं और 
ओर इसे उच्च न्यायालय में भेज देते हैं कि विधि के 
अनुसार इसकी सुनवाई हो | 


प्रतिप्रेषित ( रिमांडेड ) 


विधि पत्रिका वर्ष ३, १९५६ सर्वोच्च न्यायालय १९ 
_ (बंबई से) 
४ नवंबर, १६५८ 


gao एच० भगवती, के सुब्बाराव और Ro एन० 

वांचू न्यायमूर्तिगण 
भोगीलाल चुन्नीलाल पंड्या-- 
वि० 


श्रपीलकर्ता 


बंबई राज्य उच्चरवादी 


आपराधिक श्रपील सं० ३१।१६४८ 


साक्ष्य अधिनियम ( १८७२), घा० १५७, १७ 
से २१, ३२, ३६ और १४५--अभिकथन ( स्टेटमेंट ) 
का अथे 


न्यायमूर्ति के० gao वांचू-- 


यह अपील विशेष अनुमति पर आई है | यह अ्रपील 
-केत्रल इसी प्रश्न तक सीमित है कि कुछ अभिलेख एक 
आपराधिक ग्रन्वीचा में साक्ष्य में प्रतिग्राह्म ( ऐडमिसि- 
बुल ) हैं कि नहीं । अपीलकर्ता पर आरोप यह था कि 
४, १४,७५० रु० का सापराध न्यास दुरुपयोग (क्रिमिनल 
ब्रीच आफ ट्रस्ट) किया है | अभियोजन साक्तियों में गोपी 
किसन अध्यक्ष, मोदी मंत्री और संतूक कंपनी के वादेज्ञक 
( सालिसिटर ) थे । जब इस गड़बड़ी का पता चला तो 
गोपी किसन, मोदी संतूक र श्रपीलकता के बीच कुछ 
बातचीत हुई । इस पर संतूक ने इस बातचीत का ST- 
स्थिति विबरण तैयार किया | यह उपस्थिति विवरण जिस 
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i पर प्रदर्श ५. पड़ा था संतूक के श्रमिसाध्य के संपोषण के 

। लिये दिया गया । भ्रन्वीक्षा न्यायाधीश के समक्ष इस 
विवरण की प्रतिग्राह्मता ( ऐडमिसिब्रिलिंटी ) पर दो 
श्राधारों पर ग्रापत्ति की गई-- 

f 

| 


१--यह कि उन्हें साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा 
सकता क्योंकि संहिता की धारा १७३ के श्रंतगंत उनकी 


| प्रतिलिपि नहीं दी गई है । 

| j २--यह कि इन्हें साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा 
i सकता क्योंकि साक्ष्य श्रधिनियम की धारा १५७ के अंत- 

| गत वे संतूक के साक्ष्य का संपोषण ( करोंत्रोरेशन ) नहीं 
| कर सकते । 


Rata न्यायाधीश ने इन दोनों बातों को नहीं 
मांना श्रौर उक्त विवरण को साक्ष्य में स्वीकार कर लिया | 
उन्होंने इसका निर्देश जूरी को कर दिया | जूरी ने बहुमत 
से अ्रपीलकता फो निर्दोषी कहा । इस पर दंड प्रक्रिया 
संहिता की धारा ३०७ के श्रंतगत श्रन्वीच्षा न्यायाधीश ने 
इसका निर्देश उच्च न्यायालय को किया और उच्च न्याया- 
लय ने प्रदर्श ५ के साथ समस्त साक्ष्यों पर विचार किया 
श्रौर श्रपीलकर्ता को दोषी ठहराया | 


श्रपीलकर्ता के विद्वान्‌ वकील ने दंड प्रक्रिया संहिता 
की धारा १७३ के श्राधार पर इस विवरण की प्रतिम्राह्मता 
( ऐडमिसिब्रिलिटी ) पर ग्रापच्चि उठाया है जो To 
Ako Axo १६५७ सर्वीच्च न्यायालय ७३७ के अनुसार 
है। उन्होंने इस बात पर बहुत ही अधिक जोर दिया है 
कि यह साक्ष्य श्रधिनियस की धारा १५७ के अंतर्गत 
स्वीकार नहीं किया जा सकता | 


उनका कहना है कि “श्रभिकथन? ( स्टेटमेंट ) शब्द 

जो इस धारा में प्रयुक्त है उसका तात्य यह होता है कि 
जिस व्यक्ति का यह ग्रमिकथन है उससे और दूसरे व्यक्ति 
के बीच श्रादान प्रदान ( कम्युनिकेटेड ) हुआ हो और 
इसके अंतर्गत कोई यहद लिखावट या स्मृतिपत्र ( मेमो- 
डम ) नहीं ग्रा सकता जो श्रपने निजी प्रयोग के लिये 
होता है site जिसका किसी से श्रादान प्रदान नहीं हुआ 
रहता | कहा गया कि साक्ष्य श्रविनियम की धारा eae” 
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के अंतर्गत यह लिखावट साची की स्मरण शक्ति को ताजा 
करने के लिये प्रयुक्त हो सकता है । संक्षेप में विद्वान्‌ 
वकील का कहना है कि ऐसी लिखावट केवल धारा १५९ 
के ग्रंतर्गत ही प्रयुक्त हो सकती दै धारा १५७ के अंतर्गत 
नहीं, कारण किं इस धारा के अंतर्गत जो “ग्रमिकथन' 
( स्टेटमेंट ) शब्द प्रयुक्त है '्वनितार्थ से इसका ग्रथ यह 
होता है कि दूसरे व्यक्ति से ग्रादान प्रदान हुआ हो | 


साक्ष्य अधिनियम में अमभिकथन? शब्द की परिभाषा 
adi दी गई है। इसलिए इसके ठीक अर्थ के लिये हमे 
शब्दकोश का सहारा लेना होगा । इस शब्द का प्रयोग 
इस अधिनियम में श्रन्य स्थलों पर जिस श्रथ में gat 
उसकी भी सहायता लेनी दै | 

शाटर श्राक्सफोर्ड इंगलिश डिक्शनरी ale lza 
न्यू वल्ड डिक्शनरी में “्रभिकथन? ( स्टेटमेंट) शब्द 
का ग्रथ दिया हुआ दे कि “वह जो श्रभिकथित हो ।' 
शार ्राक्सफोर्ड इंगलिश डिक्शनरी मै इसका दूसरा 
aa है लिखित या मौलिक ्रादान प्रदान ( कम्यु- 
निकेशन )। इसमें संदेह नहीं कि ्रभिकथन का किसी 
श्रव्य व्यक्ति से श्रादान प्रदान ( कम्युनिकेशन ) हो 
सकता है किंतु ag इसका मुख्य ग्रथ नहीं है । इसलिए 
जब तक धारा १५७ में कोई ऐसी बात adi दिखलाई 
जाती जिससे बाध्य होकर धारा १५७ में ्रभिकथन शाब्द 
का जो ग्रथ दिया हुआ है उसके मुख्य wa को छोड़ना 
पड़े तत्र तक यह नहीं कहा जा सकता किं धारा १५७ के 
श्रभिकथन का श्रादान प्रदान होना ्रावश्यक दै | 
साक्ष्य अधिनियम में श्रभिकथन शब्द का प्रयोग कई 
जगह इसके मुख्य अर्थ ( वह जो अभिकथित हो ) में 
हुआ है इसलिए यह aa धारा १५७ में भी लागू होना 
चाहिए ज्र तक कि उसका वह set इस धारा के लिये | 
सीमित न कर दिया गया हो | किसी परिनियम में प्रयुक्त | 
शब्द सवत्र एक ही श्रथ रखते हैं जब्र तक प्रसंग के श्र | 
सार कोई विरुद्ध बात नहीं आती | | 


धारा १७ से २१ तक की धाराओं में “ग्रमिकथन' | 
शब्द श्राया है । ये धाराएँ “स्वीकृति! ( ऐडमिशन ) S | 
संबंध में हैं । धारा १८ से २० तक की पाराओं में दिय | 
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हुआ है कि श्रमिकथन ही स्वीकृति ( ऐडमिशन ) होता 
2 | इन धाराओं में इतना ही है कि “उसके द्वारा aà- 
कथित ।? इसमें संदेह नहीं कि कुछ अभिकथन उसी 
व्यक्ति के विरुद्ध स्वीकृति” (ऐडमिशन) के रूप में प्रयुक्त 
हो सकता है यद्यपि इस ्रभिकथन का आदान प्रदान 
नहीं हुआ रहता | उदाहरणाथ लेखा पुस्तिका (एकाउंट 


` बुक) का यह अभिकथन कि हमारे ऊपर ्रमुक व्यक्ति 


का इतना ऋण दे उसके विरुद्ध स्वीकृति ( ऐडमिशन ) 
रूप में प्रयुक्त हो सकता है यद्यपि इसका श्रादान प्रदान 
नहीं हुआ रहता इसी प्रकार धारा २१ में भी श्रमिकथन 
शब्द का प्रयोग इसके मुख्य श्रथ में हुआ है। इसके 
£ग्रमिकथन' होने के लिये आदान प्रदान की आवश्यकता 
नहीं | 


इस संबंध में दूसरी धारा ३२ हे | यंह उस श्रभि- 
कथन के बारे में है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा था जो ग्रत्र 
साद्य देने में असमर्थ है या उसे बुलाने में अब बहुत 
देर हो सकती है या इतना अधिक खर्च हो सकता हे कि 
न्यायालय उसे उचित नहीं समझता | इसी प्रकार इसमें 
श्रव्य उपबंध हैं जिनसे पता चलता हे कि ग्रमिकथन के 
लिये उसके आदान प्रदान की आवश्यकता नहीं है । 


धारा ३६ में दिया gare कि कोई श्रमिकथन 
किसी उस लेख्य ( डाकूमेंट ) में हो सकता है जो कि 
किसी पुस्तक का एक भाग हे | इसमें भी इसके श्रमि- 
केथन होने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि इस श्रमि- 
कथन का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ श्रादान प्रदान 
हुश्रा हो | 


धारा १४५ में है कि साक्षी का जो पहला श्रमिकथन 
लिख लिया गया है उसक्रे संबंध मै विरोध दिखलाने के 
लिये उसका प्रतिपरीक्षण (क्रास एक्जामिनेशन) किया जा 
सकता है । इस धारा के अंतर्गत साक्षी ने वह अ्रभिकथन 
भा अपनी डायरी में लिखा है उसके द्वारा उसका प्रति- 
जाद ( कंट्राडिक्शन ) किया जा सकता है यद्यपि कि 
डायरी के उस श्रभिकथन का कभी र्ट TAN बदी 
Ea था | 
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SS ग्रवंश्धारा १५७ में जो अमिकथन है उसके लिये 
कोई कारण नहीं है कि क्यों न उसको प्रमुख श्रथ में 
प्रयुक्त न माना जाय | इस धारा से यह पता नहीं चलता 
कि इसके लिये श्रादान प्रदान का होना आवश्यक है | 
बहस की गई है कि इसके लिये यदि श्रादान प्रदान की 
Ua न मानी जाय तो कोई साक्षी BIA उस श्रभिकथन 
से संपोषण कर सकता है जो उसने स्वयं लिखा है पर 
छिपा कर रखा था और यह बहुत ही खतरनाक होगा | 
इसके लिये इस लिखावट की प्रतिग्राह्मता और इसके 
महत्व के ग्रंतर को समझ लेना है। धारा १५७ के श्रंत- 
गंत इस प्रकार के apaa की भी प्रतिग्राहयता का 
नियम है किंतु ऐसे संपोषण को कितना महत्व प्रदान 
करना चाहिए यह दूसरी बात है और इसका निर्णय 
न्यायालय को परिस्थिति के अनुसार करना हैं । जिस 
साक्षी का संपोषण किया जाना है वह न्यायालय में लाया 
जाता हे ओर उसका प्रतिपरीक्षण ( क्रासएक्जामिनेशन ) 
हो सकता है । प्रतिपरीक्षण से यह दिखलाया जा सकता 
है कि इस पूर्व अभिकथन पर कोई विश्वास नहीं किया 
जा सकता । उस साक्षी का प्रतिपरीक्षण हो सकता दै 
इसलिए विद्वान्‌ वकील ने जिस खतरे की बात कही गई 
है वह वास्तव में है नहीं | साच्ची जो उपस्थित होकर 
बयान देता है मुख्य सादय वही होता है और इस प्रकार 
का लेख्य केवल उसके संपोषण ( करोत्रोरेशन ) के लिये 
होता है | इसलिए मुख्य साक्ष्य की विश्वसनीयता 
ही यदि प्रतिपरीक्षण द्वारा समाप्त कर दी जाती है तो इस 
प्रकार के लेख्य द्वारा संपोषण का महत्व ही समाप्त हो 
जाता है | खतरे की जो बात कही जाती है वह वास्तव में 
है नहीं इसलिए इस धारा में प्रयुक्त 'श्रभिकथन' शाब्द 
का भिन्न ग्रर्थ लगाना ठीक नहीं है | 

विद्वान्‌. वकील ने मुख्यतया धारा १५६ को BT 
संकेत इसलिए किया कि प्रदर्श नं० ५ जैसे लेख्य केवल 
स्मरणशक्ति को ताजा करमें के लिये ही प्रयुक्त दी सकते 
ži किंतु उन्होने यह नहीं बतलाया कि जो धारा 
११६ में आता है वह निश्चय ही धारा १५७ के 
के “अभिकथन? शब्द में नहीं आता । उदाहरणार्थ कोई 
क्ते जब कोई बात हुई हो उस समय किसी दूसरे व्यक्ति 
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J को उस बात के बारे में पत्र लिख सकता है ओर इसे 
। श्रपनी स्मरणशक्ति को ताजा करने के प्रयोग में मी ला 
। सकता है । कोई पत्र दूसरे व्यक्ति से आदान प्रदान के 
i लिये होता है ate इसलिए ग्रपीलकर्ता के विद्वान्‌ वकील 
a के कहने के अनुसार भी यह धारा १५७ के श्रंतगत श्रमि- 
| कथन है और संपोषण के लिये प्रयुक्त हो सकता है | 
| इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कोई वह लेख्य जो 
धारा १५६ के ग्रंतगत स्मरणशक्ति को ताजा करने के लिये 
प्रयुक्त होता है वह धारा १५७ के श्रंतर्गत ग्रमिकथन नहीं 
.हो सकता । धारा ६५६ विशेष परिस्थितियों के लिये है 
' श्रौर उसमें “ग्रभिक्रथन” शब्द का प्रयोग मी नहीं हुआ 
। छै | धारा १९७ में “ग्रभिक्रथन' शब्द का क्या ग्रथ होता 
है इसके लिये धारा १५६ तनिक भी सहायता नहीं प्रदान 
कर सकती | घारा० १५६ में दिए हुए प्रतिबंध के साथ 
जो लिखाबट होती है केवल उसी फी चर्चा दै जत्र कि 
धारा १५७ के संपोप्रण के लिये यह लिखित भी हो सकता 
है श्रौर मौखिक भी । यही कारण है कि धारा १५७ और 
धारा १५६ की भाषा में श्रंतर है परंतु इस श्रंतर का यह 
ग्रथ नहीं निकल सकता कि धारा १५७ के श्रमिकथन के 
लिये श्रादान प्रदान का होना श्रावश्यक है | “ग्रभिकथन? 
` / शाब्द के मुख्य ग्रथ पर श्रौर साक्ष्य श्रधिनियम की कई 
ह”. धाराश्रों पर विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर 
। पहुँचते हैं कि धारा १५७ के ग्रंतर्गतवाले ग्रमिकथन 
शब्द का श्रथ इतना ही होता है कि जो श्रभिकथित हो 
श्रोर श्रभिकश्रन होने के लिये इसके ्रादान प्रदान की 
श्रावश्यकता नहीं है । इसलिए उक्त उपस्थिति विवरण 
` पारा १५७ के ग्रंतगत ग्रमिकथन है और धारा १५७ के 
__ रंगत संतूक के साक्ष्य के संपोषण के लिये प्रतिग्राह्म 

होगा | 

o Qo ARo श्रार० १६३८ रंगून १७४ में रंगून उच्च 
न्यायालय का पूण न्यायासन संपोषणु की प्रकृति के संबंध 
बिचार कर रहा था जत कि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य 


का प्रश्‍न रगून उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं था | 
विद्वान्‌ न्यायाधीशों नेधारा १५७ के लिये कहा था 
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कोई व्यक्ति स्वयं अपना संपोषण नहीं कर सकता | इसमे 
जो निश्चित सिद्धांत की बात कही गई है वह इंगलैंड के 
निश्चित सिद्धांत की बात है जो इंगलिश इविडेंस ऐक 
१६३८ के पहले था | साक्ष्य अधिनियम १६३८ द्वारा 
विधि में परिवर्तन किया गया और ब प्रदर्श प की 
तरह का विवरण जो यहाँ हे वह कुछ Wal के साथ 
इंगलेड में प्रतिग्राह्म है । चूँकि उपर्युक्त निर्णय में इस 
प्रकार का कोई स्पष्ट प्रश्‍न नहीं था इसलिए, वह सहायता 
नहीं प्रदान कर सकता । 


दूसरी रूलिंग ए० आई० श्रार० १६२८ प्रिवी 
कौसिल ५४ हे | उसमें एक पत्र के बारे में कहा गया था 
कि वह पत्र इस धारा के अंतर्गत किसी भी प्रयोग के 
लिये स्वीकार नहीं किया जा सकता । हमारे बिचार से 
यह विचार भीः अपीलकर्ता को सहायता नहीं प्रदान कर 
सकता क्योंकि उस पत्र का आदान प्रदान हुआ था फिर 
भी उसे धारा १५७ के लिये नहीं माना गया | 


इसलिए विद्वान्‌ न्यायाधीश ने जब उस पत्र को 
श्रस्वीकार किया तो इस श्राधार पर नहीं कि इस श्रमि- 
कथन का आदान प्रदान नहीं हुआ था वरन्‌ यह उसके 
मूल्य के कारण ग्रस्वीकार किया गया | 


इसलिए यह स्पष्ट है कि धारा० १५७ में जो 'भि- 
कथन? शब्द का प्रयोग हुआ है उसका ग्रथ होता है कि 
जो श्रभिकथित हो और इसका दूसरे व्यक्ति से श्रादान 
प्रदान होना आवश्यक नहीं है । इस प्रकार संतूक ने जो 
उपस्थिति विवरण तैयार किया था वह धारा १५७ के ग्रथे 
के ग्रंतगत श्रभिकथन है आर साक्ष्य में प्रतिग्राह्य है । 


परिणामतः यह अपील असफल होती है और एतद- 
द्वारा उत्सर्जित की जाती है । 


रपाल उत्सर्जित 
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| ] एस० एम० जकाती वि» बोकर-सर्वो० न्या० 
विधि पत्रिका वर्षं ३, १६५६ सर्वोच्च न्यायालय २३ 
( बंबई से ) 
२४ सितंबर, १६५८ 


बी० पी० सिंह, एस० Ho इमास Alt Fo एल० 
कपूर न्यायमूर्तिगण 


` एस० एम० जकाती तथा अन्य श्रपीलकर्तागण 
विरुद्ध 
एस० एम० बोकर तथा AA उत्तरवादीगण 


अ - साक्ष्य अधिनियम ( १८७२), धारा ४३-- 
सहकारी समिति के उप प्रस्तोता ने रुपया देने का 
यादेश पारित किया-उसके पुत्र ने परवर्ती काय॑ 
वाही में उस आदेश को इसलिए प्रस्तुत किया कि 
इससे पता चलता था कि यह ऋण अव्यावहारिक 
था-तिणुंय हुआ कि उक्त निय प्रतिम्राह्म नहीं 
हो सकता । 


ब-हिंदू विधि-अव्यावहारिक ऋण का अभि- 
प्राय - संयुक्त परिवार्‌-मिताक्षरा संदायदता 
( कोपार्सनरी )- यदि पिता ने ऋण लिया है तो 


पुत्र का उसे चुकाना एक धार्मिक daa है । 


स--व्यवहार प्रक्रिया संहिता ( १९०८), धारा 
५-मिताक्षरा संदायदता- हिंदू पिता के विरुद्ध 
feat का पारित होना -पुत्र का धार्मिक बंधन में 
शीना-इसको कैसे लागू किया जा सकता है! 


द व्यवहार प्रक्रिया संहिता ( १६०८) धारा 
५३-पिता के विरुद्ध रुपए की डिग्री का पारित 
हना पुत्र दवारा पिता के ऋण का चुकता करने के 
संबंध में धार्मिक बंधन--बैँटवारा हो जाने पर भी 
यह बंधन रहता è | 
२१ श व्यबहार प्रक्रिया संहिता ( १६०८), Bre 

नि० १प्ट- न्यायालय के विक्रय द्वार निर्णीत 
But ( जजमेंट डेटर ) का अधिकार, स्वत्व ( टाइ- 


। रिले) और हित ( इंटरेस्ट ) हस्तांतरित होता है। 
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र--हिंदू विधि-पिता द्वारा लिया हुआ ऋण-- 
कब अव्यावहारिक नहीं कहा जा सकता | 
न्यायमूति जे० एल० कपूर ( उनके साथ यस० 
जफर इमाम ) न्यायमूर्ति । 
यह अ्रपील बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय और 
डिग्री के विरुद्ध निवेशित की गई है| इसमें aata 
न्यायालय की डिग्री को बदलकर बैँटवारा के बाद अपने 
परिवार फी संपत्ति पर धारण ( पोजेशन ) पानेवाले 
वादी के वाद में डिग्री दी गई थी | 
इसके तथ्य इस प्रकार है | प्रतिवादी १ धारवार 
maa कोश्रापरेटिव बैंक लिमिटेड का प्रबंधकारी 
संचालक था । इस बॅक का अ्रवसायन (लिक्युडेशन) हो 
गया | यह काम करने के लिये उसे १००० ) प्रतिवर्ष 
मिलता था । प्रतिवादी सं० १ के विरुद्ध बैंक के श्रव- 
सायक ( लिक्युडेटर ) ने कार्यवाही किया श्रोर इस 
संबंध में सहकारी समितियों के उप प्रस्तोता ने १५, १०० 
२० देने का आदेश दिया और रुपया देने के इस श्रादेश 
के निष्पादन के तिलसिले में प्रतिवादी सं १ के एक 
बंगले को कलक्टर ने कुक कर लिया । तत्संबंधी विधिक 
कार्यवाही के प्रसंग में प्रतिवादी १ ने प्राथनापत्र दिया 
कि बिक्री स्थगित कर दी जाय पर यह प्रारथनापत्र अस्वी- 
कार कर दिया गया। इसका नीलामी विक्रय हो 
गया तथा २२ जून १६४३ को इसका स्थिरीकरण 
भी हो गया । इसको खरीदनेवाले एस० एन० बोकर 
प्रतिवादी सं० ७ थे जो यहाँ उत्तरवादी do १ हैं। 
१० फरवरी १६४४ को इस उत्तरवादी सं० १ ने यह 
संपत्ति वतमान उत्तरवादी गणु सं? २ से ४ को बेच 
दिया । 
मामले को समभने के लिये निम्नलिखित वंशावली 
से सहायता मिलेगी । 
माधवराव बालकृष्ण जकाती-प्रतिवादी १=भीमाबाई- 
प्रतिवादी २ 
Pes तत 
| | F | 
कृष्ण जी श्रीनिवास शांतिबाई इंदुमती 
वादी do १ वादी सं० १ (श्र) (पुत्री) (पुत्री) | 
प्रतिवादी ३ प्रतिवादी ४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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१५ जनवरी १६४३ को प्रतिवादी सं० १ के एक 
पुत्र ने संयुक्त परिवार की संपत्ति के बँटवारे के लिये 
तथा उसके श्रलग से धारण के लिये एक वाद निवेशित 
किया | इसमें उसका कहना था कि उत्तरवादी १ ने जो 
बगले को खरीदा है उसका बंधन संयुक्त परिवार पर नहीं 
है कारण कि प्रतिवादी १ के श्रवैध और ग्रनैतिक काम 
के संबंध में यह बेचा नहीं जा सकता था | वह नीलामी 
विक्रय बंबई भूराजस्व संहिता की धारा १५५ के अंतर्गत 
था और इस धारा के ग्रंतर्गंत केवल पिता का अधिकार 
स्वत्व श्रौर हित ही बेचा जा सकता था और इसलिए 
| परिवार के श्रन्य सदस्यों का हिस्सा नहीं वेचा गया | 

i उसका कहना था कि हम श्राजकल श्रपनी मौसी के साथ 
| ॥ l रहते हैं और पिता से हमसे पटती नहीं ate हमारा पालन 
i पोषण भी पिता नहीं करते हे । १२ जनवरी १६४४ को 
| श्रपीलकर्ता १ ञ्रपना लिखित श्रमिकथन निवेशित किया 

कि मैं बॅटबारा मानता हूँ. ओर हमारा हिस्सा भी अलग 
फर दिया जाय । उसने तत्कालीन वादी के वाद का 
समथन किया कि उत्तरवादी १ के पच्च में जो विक्रय है 
उसका बंधन संयुक्त परिवार पर नहीं है प्रतिवादी २ माता 
ने भी वादी का समर्थन किया और कृष्ण जी की मृत्यु पर 
उसके उत्तराधिकारी के पद से श्रपने हिस्से का दावा 
क्रिया । श्रारंमिक़् वादी कृष्ण जी के मरने पर श्री निवास 
श्रपीलकर्ता १ की प्रतिस्थापना वादी के स्थान पर हुई | 
वाद का विरोध मुख्य रूप से उत्तरवादी १ से 
४ तक के लोगों ने किया । उत्तरवादी १ का कहना है 
कि वादी ने जो यह बंटवारे का दावा किया है वह प्रति- 
बादी १ की साजिश से किवा गया है ओर सद्भावना नहीं 
हे । उसका कहना है कि प्रतिवादी ने वैंक के काम में 
श्रसावधानी दिखलाया उसी के कारण वह देनदार ठह- 
राया गया है । प्रतिवादी १ को इस काम के लिये वार्षिक 
भत्ता मिलता था और यह संपत्ति परिवार के ऊपर ऋण 
रहने से बेची गयी र इसलिए इसका बंधन परिवार 
पर है | उसका कहना है कि इसके निष्पादन के सिलसिले 
पुत्रगण श्रापचि नहीं उठा सकते कारण कि उनपर 
के ऋण के चुकता करने का धार्मिक बंधन है; वे 
| पत्ति कर सकते हैँ जब यह प्रमाणित हो जाय कि 
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प्रतिवादी का यह ऋण ग्रनैतिक ओर अवैध प्रयोजन के 
लिये था । इन ग्रमिकथनों से अनेक वाद पद ( ईशूज ) 
उठते हैं । 

विद्वान्‌ व्यवहार न्यायाधीश ने fama दिया कि ag 
वाद साजिश से निवेशित किया है, यह कि जिसके लिये 
प्रतिबादी १ देनदार था-वह MATIRE था और इस- 
लिए इसका बंधन पुत्रों पर नहीं है; इस प्रकार श्रपील- 
कर्ता १ का ड हिस्सा होगा, प्रतिवादी १ का 5 ओर 
श्रपीलकर्ता २ का भी ३ हिस्सा होगा | इस प्रकार 
उन्होंने संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सो की 
घोषणा कर दी जिसमें वह बँगला था | 


अपील निवेशित करने पर उच्च न्यायालय ने निशंय 
दिया कि ऋण ्रव्यावदारिक नहीं था इसका कारण 
बतलाया गया कि इसके समर्थन में कोई सादय नहीं है 
श्रोर उप प्रस्तोता का श्रादेश जो निर्णय के समान था 
उसमें न तो लड़के और न तो नीलामी क्रेता पच्च थे 
इसलिए सिवा इस ऐतिहासिक तथ्य के कि यह निर्णय 
दिया गया था यह किसी वस्तु का साद्य नहीं है । इस 
प्रश्‍न के लिये कि बंत्रई भूराजस्व संहिता की धारा 
१५५ के अंतगत नीलामी क्रेता को क्या मिला, निर्णय 
दिया गया कि संपूर्ण संपदा जिसमें लड़कों का हिस्सा भी 
शामिल था उक्त ग्रादेश के निष्पादन में वेच दी 
गई इसलिए उस संपत्ति के संबंध में पुत्र का कोई aft 
कार बाकी नहीं रहा | उच्च न्यायालय ने इस सीमा तर्क 
डिग्री को बदल दिया और वादीगण dag उच्च न्यायाः 
लय के प्रमाणपत्र दिए जाने के बाद इस न्यायालय में 
अपील में आए हैं | 

यहाँ ग्रपीलकर्ता का कहना है किः-- 

१--यह कि ऋण श्रव्यावहारिक था इसलिए 


नीलामी विक्रय में पुत्रों का और संयुक्त परिवार के श्रय |. 


सदस्यों का अधिकार नीलामी क्रेता को नहीं मिला | 


२-यदि ऋण ग्रव्यावहारिक हो तब मी बँटवारे के 
मुकदमे से संयुक्त स्थिति की समाति हो गई और पुरी 
के हिस्से को , वेचनेवाला पिता का अधिकार समास ही. 


| १७ ] कारे वि० राज्य-इला० उच्च न्यायालय 
न के कि सब॑साधारण की दृष्टि में वह सेधसार या चोर समझता 
[ज ) जाता है । इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिये कोई 
तीसरा रास्ता नहीं है । उसने कई चोरियाँ की हे या 
5 यह उसने कई FF सारी हैं इसको प्रमाशित करने के लिये 
लिये यह आवश्यक नहीं हे कि केवल उसकी पहले की दोप- 
इख सिद्धि ( कनविकशन ) दिखलाई जाय; यह इस सादय से 
पीलः मी प्रमाणित किया जा सकता है कि उसने श्रमुक ग्रमुक 
sk चोरियाँ की या सेंधें सारी । यह्‌ आवश्यक adi है कि चोरी 
प्रकार यी र के संबंध मे sit साक्ष्य दिया जाय वह प्रत्यक्षदर्शी 
e साचो का राम a ae सादय उस व्यक्ति द्वारा भी 
दिया जा सकता हे जो व्यक्तिगत रूप से उन तथ्यों से 
अवगत हो जिनसे यह निष्कर्ष निकलता हो कि जो 
aqa चोरियाँ हुईं या सेंत्रें पड़ीं उसमें प्रार्थी का हाथ था | 
कारण दूसरे शब्दों में सँघ या चोरी को प्रमाणित करने 
हीं है वाला साद्य प्रत्यक्ष या पारिस्थितिक दोनों हो सकता है | 
qa इसमें जो ध्यान देनेवाली महत्वपूर्ण वात है वह केवल 
aa यही है कि जो सादय दिया जाय वह Ga या चोरी किए 
aqa जाने को प्रमाणित करे- ऐसा साद्य adi कि वे सब 
aa अपराध संदेह हैं कि प्रार्थी द्वारा किए गए होंगे । प्रार्थी 
धारा को जब पाबंद ( बाउंड डाउन ) किया जायगा तो इस 
नेणय आधार पर किया जायगा कि वह एक ग्रम्यस्त TIAL 
aT भी या चोर हे--इस आधार पर नहीं कि उसके बारे में 
ब दी | सेंधमार या चोर होने का संदेह है । चोर या सेंधमार 
afte होने का संदेह ग्रधिक से ग्रधिक यही प्रमाणित कर सकता 
1 तक | दैकिप्रार्थी संदेह युक्त सेंधमार या चोर है--यह नहीं कि 
यायाः | पार्थी ( वास्तव में ) ्रभ्यस्त सँधमार या चोर È 
तय में | संदेह द्वारा यदि किसी ञ्रपराध का किया जाना प्रमाणित 
नहीं किया जा सकता तो संदेह द्वारा यह भी प्रमाणित 
Tel किया जा सकता कि कोई व्यक्ति ग्रभ्वस्त सेवमार 
लि a ० । साक्षियो ने जाट के संबंध में बयान 
व [तोन यह नहीं कहा thee N 
JE । ने को या प्रार्थी का इसमें हाथ था। कुछ ने 
| टा कि हमारा संदेह है और कुछ ने कहा कि हमने बाद 
गारे के छि ni सना कि उस चोरी में इसका हाथ था । ऐसा साक्ष्य 
[ पुत्री |. he श्रपतिग्राह्म ( इनऐडसिसिबुल ) साद है ओर 
सही | थिय है कि मजिस्ट्रेट ने ऐसे साचय को लिया कैसे ? 
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इसके ग्रतिरिक्त छानबीन करनेवाले ग्रधिकारी का यह 
बयान कि हमारा संदेह है कि कुछ लोगों ने अपराध किया 
ग्रप्रतिग्राह्म है कारण कि यह उसकी संमति ( ओपीनियन ) 
मात्र है--उसके व्यक्तिगत ज्ञान के अंतर्गत यह तथ्यों का 
श्रभिकथन ( स्टेटमेंट ग्राफ फैक्ट्स ) नहीं है । 


अपराध के संबंध में संमति ( श्रोपोनियन ) श्रप्रति- 
प्राम हे चाहे यह छानत्रीन के विशेषज्ञ की ही क्यों न 
हो । उसे बयान यह देना चाहिए कि स्वत; हमने अभुक 
श्रमुक तथ्यों को देखा ओर उन तथ्यों के आधार पर 
हमारी संसति है कि श्रभियुक्त सेंधमार या चोर है इसके 
बाद न्यायालय इस पर विचार करेगा कि उन तथ्यों से 
वह निष्कर्षं निकाला जा सकता है कि नहीं | 


इस प्रकार थानेदार का बयान कि प्रार्थी के बारे में 
संदेह है कि कई चोरियों और सेंधों में उसका हाथ था 
अप्रतिग्राह्म ( इनऐडमिसिवुल ) है और ऐसा साक्ष्य 
लिया नहीं जाना चाहिए था | ग्राई० एल० mo ५१ | 
इलाहाबाद ६६३ में निर्णय हुआ था कि अनेक ्रभियोग | | 
करने के संदेह की बात साद्य में नहीं ली जानी चाहिए 
ओर उसमें यह भी कह दिया गया कि समय समय पर 
इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कह दिया हे कि संदेह की बात 
पूणरूपेण अग्रतिग्राह्म है इसलिए इस प्रकार का साद 
लेना समय को बरबाद करना है। शोहरत के बारे 
में साक्ष्य दिए जाने के विषय में इसमें कहा गया 
था कि केवल कई साक्षियों का उपस्थित करना ही पर्याप्त 
नहीं है । ऐसे साक्षियों का साक्ष्य कम महत्व का होता 
हे । उसमें कहा गया कि ऐसे साद्य का महत्व तब तक 
नहीं होता जब तक कि यह दिखलाने फा प्रयत्न न किया 
गया हो कि उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी है कि वह उसके 
शोहरत ( रेपुटेशन ) को जान सकता है और इस 
प्रकार के साक्ष्य के मूल्य का परीक्षण करने फा प्रयत्न 
श्रभियुक्त के वकील या न्यायालय द्वारा किया गया हो। 
२३ क्रिमिनल ला जर्नल (लाहोर) To ५०७, ए० ग्राई० 
आर० १६३५ पेशावर Fo १५३-१५६, ११ सी० डब्ल्यू 
एन० ४१३-२५ कलकत्ता वीकली नोट्स ३३४ में निरणाय. 
हुआ था कि द° प्रर सं० की धारा ११० के मामले में 


hohe ce, 


विधि पत्रिका वर्ष ३ अंक २-३२--१६५६ | 


| उन साद्या पर निर्भर नहीं करना चाहिए जो केवल यह 
बतलाते हों कि अभियुक्त पर संदेह है कि उसने श्रमुक 
अमुक ग्रपराध किया | संदेह की पुष्टि में ठोस तथ्य पर 
| साक्ष्य देना चाहिए | १४ क्रिमिनल ला जनल इलाहाबाद 
। Jo ४०७ में कहा गया था कि यह साक्ष्य कि संदेह है कि 
| अभियुक्त ने कुछ अपराधों में भाग लिया शोहरत 
| का साक्ष्य नहीं है । ए० श्राई श्रार० १६२८ इलाहाबाद 
| go ३५७ में निर्णय हुआ था कि ११० के मामलों में 
| यह साक्ष्य नही दिया जा सकता कि संदेह है कि ग्रमियुक्त 
ने श्रमुक श्रमुक अपराध किया है | यदि इस प्रकार का 
| साक्ष्य श्रनुमित होगा तो यह सुना साक्ष्य ( हीयर से 
| gage) होगा । इसमें कहा गया था कि ग्रभ्यस्त 
| चोर होने के आरोप के समर्थन मै शोहरत का 
साक्ष्य दिया जा सकता है किंतु शोहरत ( रेपुटेशन ) 
का साक्ष्म भी एक निश्चित तथ्यवाला साक्ष्य 
होता है | 
बहुत से निशंय ऐसे हुए हैं जिनमें संदेह के साक्ष्य 
को माना गया है रोर कहा गया दै कि अच्छे व्यवहार 
के लिये धारा ११० के alata वे पाबंद किए जा सकते 
हँ । ३२ सी ्रार० एल» जे० अवध, Yo २७३ Ñ 
निय हुआ था कि यदि ्रभियुक्त के बारे में संदेह का 
पर्याप्त साक्ष्य है तो यह उसकी शोहरत का 
` संपोषण कर सकता है । अत्यंत सम्मान के साथ मैं इस 
कथन को मानने में अ्रसमथ हूँ क्योंकि शोहरत 
का ater निश्चित तथ्य का साक्ष्य होता हे और 
. यह साक्ष्य उन्हीं व्यक्तियों द्वारा दिया जा सकता है जिन्हें 
` इसका व्यक्तिगत. ज्ञान है | श्रपराधों में हाथ रहने का 
खराब चाल चलन का संदेइजनक पारिस्थितिक 
| जैसा ३९ सी० Mo एल० जे० ( मद्रास ) 
' में निर्णय हुआ था कि शोहरत 
फा साक्ष्य वह साक्ष्य नहीं है कि किसी 


गी ्रार० एल० Ho इलाहा. 
के साद्य को शोहरत का 
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साक्ष्य नहीं माना गया था fea संदेह के साक्ष्यको shi 
शोहरत का आधार माना गया था। अत्यंत H1 
सम्मान के साथ Ñ इस बात को मानने में असमथ हूँ कि केर 
फोई व्यक्ति शोहरत के आधार के वारे में साक्ष्य दे at 
सकता है। आधार संमति (ओपीनियन ) के i 
बारे में दिए जा सकते हें, तथ्य के लिये नहीं। जात 
शोहरत सर्वसाधारण के वीच की बात है इसलिए शा 
कोई एक व्यक्ति इस कारण के लिये साहुय नहीं दे ee 
सकता कि लोगों की धारणा उसकी चालचलन के बारे l 
में ऐसी क्यों है कारण कि इस प्रकार का साक्ष्य सुना चोर 
साक्ष्य होगा । अत्यंत सम्मान के साथ में न्यायमूर्ति a 
myad ( आई० एल» Alo ५१ इलाहाबाद Go 
२७५ ) के इस विचार से सहमत नहीं होता कि दंश खरा 
० संहिता की धारा ११० के अंतर्गत कार्यवाही में aR 
साक्ष्य अधिनियम नहीं लागू होता । 22 सी wee बारे 
एल० He लाहौर ४० ६२ में न्यायमूर्ति दलीप सिंह ने gA 
अपराध प्रमाणित करनेवाले संदेह के सादय को WET 
कार कर दिया था किंतु इसे शोहरत प्रमाणित 
करनेवाला माना था | अत्यंत सम्मान के साथ में समस्त a 
संदेह के साक्ष्य को ग्रस्वोकार करता हँ । अपनी बचत में शार 
अभियुक्त ने भी साक्षियों को उपस्थित किया है जिनकी केर 
संख्या अभियोजन साक्षियो से कम ad है। | ८: 
इन साक्षियों का बयान है कि वह ताँगा चलाकर | Me 
चूड़ियाँ बेचकर ओर एक सराय की देखभाल करके बहुत 
जीवन निर्वाह करता हे । इन साक्षियों के कथन में आर 
बहुत मामूली अंतर रहने के कारण श्रन्बीक्षा न्यायालय 4 IN 
ने इसे स्वीकार कर दिया है जब कि बचत में | त 
आए हुए बहुत से साच्ची प्रार्थी के गाँव के हैं आर | aki 
अधिकांश बहुत उच्च सामाजिक स्तर के हैं । E 
शोहरत का साच्य यह दिखलाने लिये | ly 
प्रतिग्राह्म हे कि कोई व्यक्ति ग्रम्यस्त चोर या सेंथमार E ८ 


किंतु यह प्रश्‍न सर्वथा भिन्न है कि किसी विशेष मामले 
में एकमात्र शोहरत के ग्राधार पर श्रमियुक्त का 
चोर या सेंधमार प्रमाणित हाना कहा जा सकता हैं वि 
नहीं | यदि प्रार्थी द्वारा विरोध में कोई साक्ष्य नहीं दि 
जाता तो शोहरत का साक्ष्य स्वीकार किया 3 


हि बारे Ñ Eae 


Je 21 यदि विरोध में साक्ष्य हो तो भी यदि बचत 
में दिया गया साक्ष्य ठीक नहीं है या अभियोजन साक्ष्य 
के साथ साथ यह विशिष्ट प्रमाण दिया जाता हे कि 
प्रार्थी ने चौरी किवा या सँघ मारी या अभियोजन साक्ष्य 
के साथ साथ पहले की दोष सिद्धि का प्रमाण दिया 


जाता है तो शोहरत का साक्ष्य स्वीकार किग्रा जा 
सकता है | पर्याप्त संख्या में चोरी या सेंध मारने के 


अपराध को इस बात के लिये प्रमाणित किया जा सकता 
है कि वह एक श्रभ्यस्त सेंधसार या चोर हे किंतु यदि 
चोरी या सेंथो की संख्या कम है तो शोहरत का 


साक्ष्य इतका पूरक हो सकता है | 


“में श्रभियुक्त को जानता हूँ। उसकी चालचलन 
खराब है । उसकी संगति बुरी है । वह चोरी करता है 
श्रोर डाका डालता हे ** |” इस प्रकार के साक्ष्य के 
एल० Ao ४३ मद्रास ४५० में निर्णय 
हुआ था कि: 


“ऐसे साधारण ढंग के बयान न्यायालय को कोई 
सहायता नहीं प्रदान कर सकते' ******** केवल विश्वास 
श्रौर संमतिवाला eva बिना कार्य या विशिष्ट प्रमाण 
के जिस पर क्रि उक्त संमति श्रोर विश्वास आधारित होता 
हे शोहरत का साक्ष्य नहीं कहा जा amar 
शोहरत का साक्ष्य ऐसा साक्ष्य हे कि इसको तोलने में 
बहुत सावधानी की ग्रावश्यकता हे ।? Yo ग्राई० 
Ao १६२५ लाहौर में faqa हुआ था कि 
धारा ११० में पाबंद करने के लिये शोहरत का साक्ष्य 
बहुत ही निल साक्ष्य हे ओर इसके लिये सारभूत 
संपोष्रण की आवश्यकता दे । ३६ at ग्रार० Teo जे० 
मद्रास ५८८ में कहा गया था कि शोट्रत का साक्ष्य बहुत 
अनिश्चित रहता हे ओर इसके ग्रनिश्चित रहने 


| र अभियुक्त प्रतिपरीकज्षण (ata एक्जामिनेशन ) 
| गी ठीक से नहीं कर सकता | हकोम सिंह वि० सम्राट के 


मामले में तय हुश्रा था कि afige की ओर से यदि 


| उच्च सामाजिक स्तर के व्यक्ति साक्ष्य देते हो तो ऐसे 
| पतिप्रित व्यक्तियों के सादय को स्वीकार न करने के लिये 
बहुत ही दृढ़ तक देना चाहिए | 
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[विधि पत्रिका वर्ष ३ अंक २-३-१९५६ 


इस मामले में शोहरत के संबंध में दिया 
गया साक्ष्य निवल है, इसका संपोषण नहीं ear और 
बचत में जो साक्षी आए हें उनका साक्ष्य भी बहत 
ही महत्व का है | हमारे विचार से ्रभियोजन ने 
न्यायालय के समक्ष यह प्रमाणित नहीं किया कि aft. 
युक्त एक भ्रभ्यस्त चोर शोर सेंधमार है और उससे 
जमानत माँगना ठीक नहीं हे | 


यह प्राथनापत्र स्वीकार किया जाता है और श्रभियुक्त 
को पाबंद करनेवाला मजिस्ट्रेट का आदेश निराकृत किया 
जाता है और उसे उन्मुक्त किया जाता है | यदि उसने 
जमानत दे दी है तो यह निरसित की जाती है । 


(y 
प्राथनापत्र स्वीकृत 


विधि पत्रिका वर्षे ३, १६४६ 
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महाबीर प्रार्थी 
वि० 


राज्य विपक्षी 


आपराधिक अन्वीक्षा-प्रतिष्टंम ( इस्टापेज्ञ ) का 
सिद्धांत-प्रतिष्टंम का आपराधिक अश्रन्वीक्षा में 
लागू होना । 


न्यायमूर्ति एम० सी० देसाई 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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नियम ( टेलिग्राफ वायर्स Baz ) की धारा ५ के अंतर्गत 
हुई थी । परिस्थिति इस प्रकार है: 

इसके पहले एक बार प्रार्थी की ग्रन्वीक्षा पुलिस के 
| सीनियर सुपरिटेडेंट के सम्मोदन ( सैंक्शन ) पर हुई थी । 
| यह ्न्वीक्षा इसी ग्रपराध के लिये हुई थी। विधि के 
| | श्रनुसार उसकी Aaa पुलिस सुपरिटेंडेंट के सम्मोदन 
| 
| 


( सेक्शन ) पर होनी चाहिए थी । ग्रन्वीक्षा न्यायालय 

ने प्रार्थी की दोष सिद्धि की ane अपील के न्यायालय 

में प्रार्थी का कहना था कि संमोदन ( सेक्शन ) 

| गलत दिया गया कारण कि “पुलिस का सीनियर सुपरिं- 
eee” बही अधिकारी नहीं है जो “पुलिस का 
i सुपरिंटेंडेंट? होता है । श्रपील के न्यायालय ने az वात 
| मान लिया तथा प्रार्थी की दोषसिद्धि निराकृत करके उसे 
_ छोड़ fear) इसके बाद ग्रमियोजन ने तार विभाग के 
एस० डी० श्रो० का संमोदन लिया जो संमोदन देने के 
श्रधिकारी थे शर त्र प्रार्थी की श्रन्वीज्ञा उसी आधार 

पर किया श्रोर प्रार्थी की दोपसिद्धि फिर हुई । यहाँ मेरे 

. समक्ष श्री पी० सी० चतुर्वेदी का कहना है कि सीनियर 
एस० पी० श्रोर एस० पी० में कोई अंतर नहीं है और 
` इस प्रकार पहलेवाला सीनियर एख० पी० द्वारा लिया 
हुआ संमोदन वैध था ओर प्रार्थी की दोपमुक्ति 
` ( ऐक्युटल ) गलत आधार पर हुई थी और यह कि 
दोप्रमुक्ति यदि गलत आधार पर हुई हो किंतु वह 
न्वीज्ञा वेध रही हो तो उसी बात पर दूसरी श्रनवीक्षा 
रायल ) नहीं हो सकती या दूसरी बार उसका whe 
हीं हो सकता | यो तो यह ठीक है कि गलत 
आधार भी दोपमुक्ति चाहे वह आधार तथ्य का हो 
बिधि का उसी वात पर दूसरी aar होने में वाधक 
ठु यह इतना सरल नहीं है। यहाँ तथ्य यह है कि 
TÄ प्रार्थी का स्वयं ही यह कहना था कि 


इस वात को मान लिया site 
थ उसे छोड़ दिया कि 
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जाता है ओर कता है कि पदले की श्रन्वीक्षा वैध थी | 


चा 
इसमें संदेह नहीं कि अब वह यह नहीं कह सकता कि भा 
पहले का संमोदन समर्थ अधिकारी द्वारा दिया गया था | a 
प्राथी पक्ष और विपक्ष की दोनों बातों पर एक साथ = 
निर्भर नहीं कर सकता और सर्वथा विरोधी बातों का आश्रय 

एक साथ नहीं ले सकता। जबग्रार्थी ने जोर दियाकि र 
पहले की aR समर्थ अधिकारी द्वारा है और इसमें a 


सफल होकर उसने द्वितीय ग्रन्वीद्षा की भाँग की ओर 
नवीन संमोदन पर जब यह द्वितीय श्रन्वीक्षा ग्रारंम हई 
तो वह अब यह नहीं कह सकता कि पहले की ग्रन्वीब्ा 
समथ अधिकारी द्वारा दी गई थी ओर उसके परिणाम- 
स्वरूप यह द्वितीय ्न्वीक्षा वाधित (वार्ड) है | विधि यदि 
किसी व्यक्ति को इस प्रकार समनुमोदन शोर अ्ननुमोदन 
( अप्रोवेशन te डिसश्रप्रोवेशन ) की अनुमति प्रदान 
करे तो न्याय उपद्वास मात्र होगा । प्रतिष्टंम ( इस्टापेल ) | 
का सिद्धांत जेसे व्यवहार ( सिविल ) मामलों में लागू 
होता हे उसी प्रकार यह ग्रापराधिक मामलों में भी लागू 
होता हे आर यह सिद्धांत अ्रधिल्नेत्र ( जुरिडिक्शन ) से 
dia रखनेवाले मामलों में मी लागू हो सकता है । केवल 
संमति ( Faz) धिक्षेत्र नहीं प्रदान कर सकती पर 
इस सिद्धांत को यहाँ लागू करने के लिये कोई गुंजाइश 
नहीं है; नीचे के न्यायालय ने प्रार्थी की ग्रन्वीज्ञा करने 
का ग्रविक्षेत्र इसलिए नहीं अपनाया कि ग्रन्वीक्षा करते 
समय उसने अपनी संमति दी थी वरन्‌ उसने ऐसा पहले 
की ग्रन्वीक्षा के परिणामस्वरूप किया । इसके. अतिरिक्त 
यह सर्वव्यापी सिद्धांत adi है कि संमति waa प्रदान , 
नहीं कर सकती | कुछ परिस्थितियों में यह कर |. 
सकती है । | 
२४ कार्पस जुरिस सेकंडम “क्रिमिनल ला? परिच्छेद || 
१८४२ में है किं! ५ 


“आपराधिक कार्यवाही में कोई पक्ष ्रसंगत स्थिति 
को नहीं ्रपना सकता चाहे वह Tatar न्यायालय 
हो चाहे अपील के न्यायालय में तथा सामान्य नियम 

कि aeia न्यायालय की गलती के बारे में 
बात क विपरात बात कहने की उसे अनुमति नहीं दा. जानी 


x | 
चाहिए जिसमें उसने स्वतः अपनी सहमति प्रगट किया 
था या जो उसके निजी कार्यों का स्वाभाविक परिणाम 
था? | Lo Algo ग्रार० १६४५ कलकत्ता To ५३ में 
ऐसा ही निर्णय gar था | 


डेलने वि० Fo एस० २६३ यू एस०, ५८६- 
६८ gao Ao ४६२ में किसी विवि के अनुसार 
किसी न्यायाधीश को किसी व्यक्ति विशेष की 
aa के बारे में न्यायासन में बैठने का 
अधिकार नहीं था । किंतु श्रन्वीच्षा के ब्राद प्रतिष्टंभ 


( इस्टापेल ) के सिद्धांत के अनुसार न्यायाधीश के उस 
न्यायासन में बैठने के विपत्र पर आपत्ति करने से उसे 
ना कर दिया गया | “कापस जुरिस सेकंडम्‌? 'क्रिमि- 
नल ला? परिच्छेद १४७ H केयी तो किसा अपराध 
के संज्ञान ( काग्निजेंस ) का afar अभियुक्त की 
संमति पर किसी न्यायालय को प्रदान नहीं किया जा 
सकता किंतु जब न्यायालय को श्रमियुक्त पर अ्रधिक्षेत्र 
होता हे तो छोड़कर या संमति देकर इसे प्रदान किया 
जा सकता हे | यह कि न्यायालय विधिक न्यायालय नहीं 
हैं अथवा उसे अपराध की सुनवाई का अधिक्षेत्र नहीं 
ह--इसको न तो छोड़ा जा सकता हे श्रोर न तो प्रतिष्टंम 
( इस्टापेल ) के सिद्धांत के आधार पर AAAA प्रदान 
किया जा सकता हैं किंतु यह वात कि न्यायालय का 
घटन केवल दोषपूण है, जब क्रि अन्य प्रकार यह वेव 
हो तो इसे छोड़ा जा सकता है ग्रथवा श्रारंभिक मामले 
या कायंवाहियों में कोई श्रनियमितता हो गई हो तो 
इसे भी छोड़ा जा सकता हे । 'कार्पस जुरिस सेकंडम्‌? 
“कोट स्‌? परिच्छे में है कि किसी विप्रय के वारे 


Lon में है 
- गम aaa किसी पक्ष के Wasa ( इस्टापेल ) पर 
आधारित नहीं किया जा सकता कि वह इसके BRAT से 
इनकार करे किंतु अधिक्षेत्र संबंधी अन्य आपत्तियों के 
लिये मतिष्टय ( इस्टापेल ) हो सकता है | जो छोड़ा 
नहा जा सकता बह उस विषय या वादमूल के संबंध म 
ग्रविक्षेत का सर्वथा न होना है ( देखिए परिच्छेद 
१०९ ) | इस मामले में इस विषय पर और अभियुक्त 
पर भी gate न्यायालय का अधिक्षेत्र था; उस 
अपराध के संबंध मै उस न्यायालय को अन्वीक्षा का 


हावीर वि० राज्य-इला० उ न्या० 
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अधिकार था। “कार्पस जुरिस सेकंडम? 'क्रिमिनल ला? | 
परिच्छेद २४४ में हे कि किसी व्यक्ति का दो बार उसी 
विषय के लिये विपत्ति में डालना उप समय नहीं होता 
जब कि पहलेवाले मुकदमे में ग्रधिन्षेत्र न रहने के कारण 
जो वह छोड़ा गया था उसके बारे में दूसरी वार यह i 

हने से मना कर दिया गया हो कि पहलेवाले न्यायालय 

। ग्रन्वांा का ्रविक्षेत्र था । हकीम सईद खुशेद श्रली 
विर तिरहुत कें श्रायुक्त To afo ग्रार० १६५५ 
पटना १६८ में निण्य हुआ था कि किसी न्यायाधिकरण 
के श्रविच्ेत्र से यदि कोई पच इनकार करता हो और 
वह उस श्रभिकथन में सफल हो गया हो तो इसके बाद 


के दूसरे न्यायालय की कार्यवाही में वह इसकी सत्यता f 
से इनकार नहीं कर सकता । आपराधिक सामलों में f 
प्राङ्न्याय ( रेसजुडिकेटा ) का सिद्धांत “उन विषयों की pi 
समाप्ति के लिये लागू होता है जिन पर निणय पहले f 


दिया जा चुका el’ ( देखिए ६५ एल० fo ७४७) f 
यों तो संमति ( कंसेंट ) किसी न्यायालय को TAT |. 
नहीं प्रदान कर सकती किंतु Tat को किसी उस तथ्य की 
स्थिति को स्वीकार करने का अधिकार हे जिससे यह पता. -& 
चलता हो कि ग्रधिक्षेत्र हे और न्यायालय को ऐसी \ 
स्वीकृति को न्यायिक ढंग पर कार्यान्वित करने का 
अधिकार है । २३ वाल २२२-२९-एल० Fo ८२३ | 

केवल जब न्यायालय को sia ( इनहेरेंट ) ग्रधिक्षेत्र 
का ग्रमाव हों तभी Gal द्वारा उस न्यायालय कों 
AAAI नहीं प्रदान किया जा सकता किंतु जब अधिक्षेत्र 
की कमी कुछ तथ्यों के प्रमाण पर निर्भर करती है श्रौ | 
यदि वे तथ्य न उठाए गए और न प्रमाणित किए गए g 
तो किसी पक्ष को अधिज्षेत्र रहने की वात उठाने की 
अनुमति नहीं देना चाहिए कि इस प्रकार वह निणुय को 
प्रभावशूत्य कर दे (Co ग्राई० श्रार० १९५६ पटना | 
२६४ ) | केवल यदि न्यायालय को afta बिलकुला 
ही,न दो;केवल तभी यह संमति द्वारा ठीक नहींकीजा | 


AAAA बिलकुल ही नहीं था ; 
इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं-कि 


| ( इस्टापेल ) के सिद्धांत द्वारा प्रार्थी अब यह नहीं कह 

it सकता कि पहले का संमोदन वैध था | यदि वह यह नहीं 

if कह सकता कि पहले का संमोदन वेध था तो निण्य यह 

| है कि पहले की waite अवैध थी और इस प्रकार दूसरी 
श्रन्वीक्षा को यह नहीं कट्टा जा सकता कि go To संहिता 
फी धारा ४०३ से बाधित दे | 


प्राथनापत्र उत्सर्जित 


विधि पत्रिका वर्ष ३, (९५६ इलाहावाद्‌ 
HE उच्च न्यायालय ९२ 
i ( पूणे न्यायासन ) 
( लखनऊ न्यायासन ) 


एम० एल० चतुवेदी, Lo एन० मुल्ला श्रौर बी ० 
Udo निगम न्यायमूर्ति गण 


आपराधिक ASN to ४३।१६५६ अक्टूबर ८, १६५८ 


गंगा aen सिंदू प्रार्थी 
Bee fro 
सुखदीन परिवादी-विपन्षी 


राय बरेली के ग्रतिरिक सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 
२ जून १६५६ का निर्देश ( रेफरेंस ) 


इव पर घा० १४५ के अंतर्गत काय- 


Ps ज्ञ 5 
BE ने धारण ( पोजेशन ) 
बाद आरंभिक आदेश 
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( प्रेलिमिनरी आर) पारित किया--जिस पक्ष को 
धारण छोड़ना पड़ा है उसे इस कार्यवाही में धारण 
वापस पाने का आदेश नहीं दिया जा सकता | 
चतुर्वेदी ओर निगम न्यायमूतिंगण - 

८-5-१६५५ को सुखदीन ने एस० डी० Blo के 
न्यायालय में एक प्राथनापत्र धा० १४५ के अंतर्गत fear 
कि हम विवादग्रस्त खेत के सीरदार हैं ओर पहले के जमीं- 
दार गंगावख्श सिंह ने २४-७-१६५५ को इस खेत का 
घारण(पोजेशन)जत्ररदस्ती ले लिया है | एस० डी० श्रो० 
ने श्रादेश दिया कि शांतिभंग की संभावना के बारे में 
पुलिस २३-८-१६.५५ तक प्रतिवेदन दे उस दिन पुलिस 
का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ अर उसकी प्रतीक्षा के 
लिये १२-९६-१६५५ तिथि निश्चित हुई । वास्तव में 
पुलिस ने २१-८-१९५५ को ही प्रतिवेदन दे दिया था 
रौर मजिस्ट्रेट ने इसे ८-६-१६५५ को प्राप्त किया किंतु 
इसका कोई कारण नहीं बतलाया गया कि वह १२-६- 
१६५५ को मजिस्ट्रेट के सामने क्‍यों नहीं रखा गया | 
mitten आदेश ( प्रेलिमिनरी श्राडर ) धारा १४५ (१) 
के stata १४-१०-१६५५ को पारित किया गया | 
विवादग्रस्त खेत १८-११-१६५५ को कुक किया गया | 

जच पूरी करने के बाद मजिस्ट्रेट ने २४-४-१६५६ 
को निर्णय दिया कि gada सर्वदा से उस खेत के 
धारण में रहा है और उन्होने कुर्क उठाकर उसका 
धारण सुखदीन को दे दिया और गंगात्रख्श सिंह को | 
मना किया कि सुखदीन के धारण में हस्तक्षेप न फरें | 
इसके बाद गंगा वर्श सिंह ने सत्र न्यायाधीश के समक्ष 


| ग्रार 
पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र निवेशित किया । इसकी सुनवाई | या 
विद्वान्‌ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने की | इनका निष्क | नहीं 

था कि सुखदीन ने स्वतः स्वीकार किया है किं मजि | यहः 
स्ट्रूट के आरंभिक श्रादेश के दिन से २ महीने से ग्रांथिक | A 
तक उसका धारण नहीं था इसलिए संहिता की धारा | वात 
१४५ (४) के परंतुक के अंतर्गत ऐसा नहीं समभा जा | यहः 
सकता कि उस श्रादेश के दिन gada धारण में था । । फेप्र 


इसलिए उन्होंने इस मामले का निर्देश इस न्यायाल 
में कर दिया है-तथा उनकी ग्रमिस्तावना (रिकमेंडेशन) 
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है कि विद्वान्‌ मजिस्ट्रेट का दिनांक २४-४-१६५६ फा 
ग्रादेश Auza कर दिया जाय ओर घोषित किया जाय 
कि गंगाबख्श सिंह का धारण है ओर उन्हें धारण 
पुनर्स्थापित ( रिस्टोर ) कर दिया जाय | 

निर्देश जव सुनवाई के लिये आया तो बहस की गई 
कि मजिस्ट्रेट के विलंब करने का दंड सुखदीन को नहीं 
दिया जा सकता क्योंकि १२-६-१६५४ को वह प्रतिवेदन 
मजिस्ट्रेट के यहाँ था श्रोर मजिस्ट्रेट ने १२-६-१६५५ को 
ही यदि श्रारंभिक श्रादेश पारित कर दिया होता तो 
बह धारण छोड़ने के दो महीने के भीतर होता और 
धारण सुखदीन को पुनर्स्थापित कर दिया गया होता | 
ao Uo ्रार० १६५१ मद्रास ६४१ में निर्णय 
हुआ था कि न्यायालय की गलती से किसी पक्ष को हानि 
नहीं पहुँच सकती | इसलिए कहा गया कि संहिता की 
धारा १४४ ( १ ) के ग्रंतर्गत मजिस्ट्रेट का आरंभिक 
आदेश उस दिन पारित हुआ समझा जाना चाहिए 
जिस दिन प्राथनापत्र दिया गया था maia 
जिस दिन मजिस्ट्रेट ने सुखदीन के प्राथनापत्र का 
संज्ञान ( काम्निजेंस ) लिया | यह विचार इस न्यायालय 
के एक निर्णय के प्रतिकूल पड़ता था इसलिए विद्वान्‌ 
एकाकी न्यायाधीश ने इसे विभागीय न्यायासन के 
समक्ष भेज दिया और विभागीय न्यायासन ने जत्र देखा 
कि यह विषय म त्वपूण है और विभिन्न उच्च न्यायालयों 
में इस विषय पर मतभेद है तो उसने इसे बृहत्तर 
न्यायासन के समक्ष निर्देशित करना उचित समझ | 

चंचू नारायण fro करापति केसप्पा algo एल० 
Mo १९५१ मद्रास ६५१ के निणंय का ग्राधार यह 
था कि न्यायालय की गलती से किसी पक्ष को हानि 
नहीं पहुँचनी चाहिए | मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष 
यह बहस की गई थी कि धारा १४५ ( १ ) के अंतर्गत 
आरंभिक आदेश ( प्रेलिमिनरी आर्डर ) पारित करने की 


| वात जब कही जाती है तो इसके विप्रय में समझना 
| पह चाहिए कि यह परिवाद ( कंप्लेट ) पाने या पुलिस 


के प्रतिवेदन के पाने के साथ ही पारित क्रिया गया इस- 
लिए पिछले दो महीने की गणना परिवाद निवेशित 
केरने की तिथि से करनी चाहिए | 
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तत्कालीन विधि पर विचार करते हुए ओर कलकत्ता 
उच्च न्यायालय के दो निर्णोयों पर विचार करते हुए 
विद्वान्‌ न्यावाधीशों ने निणुंय दिया था कि इस धारा का 
परंतुक इस उद्देश्य से है कि जो व्यक्ति धारण में नहीं 
है फिर भी विधि की कल्पना द्वारा वह धारण में सभझा 
जाता हे। दूसरे शब्दों में यह परंतुक विधिक कल्पना 
पर ग्राधारित है । विधान मंडल को उद्देश्य यह था कि 
यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाय तो प्राथनापत्र निवेशित 
करने और ग्रारंभिक आदेश के पारित करने के बीच 
कोई समय नहीं बीतना चाहिए | एक टीक दूसरे के 
पीछे हना चाहिए | मजिस्ट्रेट की संतुष्टि या तो पुलिस 
प्रतिवेदन पर अवलंबित रहनी चाहिए या अन्य प्रकार 
से प्राप्त सूचना पर | इसलिए उसमें निर्णय हुआ था कि 
पुलिस प्रतिवेदन श्रादि यदि संतुष्ट हो जाने योग्य हो कि 
शांतिमंग की ग्राशंका है तो ग्रारंभिक आदेश पारित 
करने में देर करने में कोई श्रोचित्य नहीं है | यदि देर 
करने में ओचित्य नहीं दै तो आदेश में जो समय दिया हो 
बह यदि बादवाली तिथि का हो तो समझना यह चाहिए 
कि पुलिस के प्रतिवेदन या अन्य प्रकार से प्राप्त सूचना के 
ठीक बाद यह आदेश पारित Peat गया | निर्णाय में यह 
कहा गया था कि यदि यह बात सत्य है कि परिवाद 
निवेशित करने का प्रतिवेदन प्राप्त करने और ग्रारंभिक 
grag पारित करने के बीच काफी समय व्यतीत नहीं 
होना चाहिए तो इसका परिणाम यह होता है कि ग्रारं- 
भिक देश का पारित होना उस दिन समझना चाहिए 
जिस दिन मजिस्ट्रेट उस मामले का संज्ञान (काग्निजेंस) 
लेता है और संतुष्ट हो जाता है कि मामले में कायवाही 
शीघ्र करना दै | इस प्रकार विधिक कल्पना के आधार 
पर यह समझना चाहिए कि आरंभिक श्रादेश पहले 
वाली किसी तिथि को पारित किया गया था | 

चूँकि इसमें बहस यह की गई थी कि ग्रारंमिक 


श्रादेश का पारित होना प्राथनापत्र निवेशित करने या. 


पुलिस का प्रतिवेदन प्राप्त करने के समय समझना 


(sta) चाहिए इसलिए इस अवस्था पर यहाँ यह _ 


दिखलाने की आवश्यकता नहीं है कि उपबंध सवंथा स्पष्ट 


है और न्यायालय का काम विधान बनाना नहीं हे वरन | 


S 
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विधि जिस दशा में है उसी दशा में इसे लागू करना 
हैं तथा यह भी बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि 
अवधि ( लिमिटेशन ) को बहुत कढ़ाई से लागू करना 
चाहिए ओर इस कमी को दिखलाने पर भी कोई परि- 
बर्तन नहीं किया गया aa कि दंड प्रक्रिया संहिता श्रार 
स्वतः धारा १४५ का संशोधन हाल ही में हुआ हे | 


इसी प्रकार का विचार भद्रम्मा fre फोटम राज 
Qo ग्राई० Wo १६५५ देदराबाद १४० में व्यक्त 
किया गया था कि aa परिनियम के शब्द स्पष्ट हों तो 
परिनियम को उसी प्रकार लागू करना चाहिए, किंतु जत्र 
कोई अवस्थायिशेष परिनियम में प्रयुक्त स्पट शब्दों 
के ग्रंत्गत न आती हो श्रथवा sida के शब्दों के 
नितांत स्पष्ट होने पर भी वे तक्कालीन प्रश्न विशेष 
में लागू नहीं होते ओर साथ ही साथ यह स्पष्ट 
हो कि विधानमंडल को विचार ऐसा नहीं था तो व्याख्या 
के संबंध में इसे 'काजस श्रोमिसस? कहते हैं श्र्थात्‌ परि- 
नियम में इसके लिये कोई उपबंध नहीं है । 
___ विचार करने के वाद हम उक्त विचार से सहमत 
नहीं होते हैं ओर इन दो रूलिग्स में जो यूक्तों (मैक्सिम्स) 
की बात कही गई दै उन्हें लागू करने की कोई गुंजा 
नहीं दै । 

धारा १४५ ( १ ) में विशि 
पत्र की चर्चा नहीं है । मजिस्ट् 
` किसी अन्य प्रकार से संतु 


प्रकार से किती प्राथना 
को पुलिस प्रतिवेदन से 
ना है--क्रायंवाही ata 


त होता है । प्रत्येक मामले में यह उपलब्ध 
सकता कि प्राथनापत्र कव से आरंभ हो रहा 


प्रकार को हो तथा मजिस्ट्रेट स्वतः जत्र 


0 


ता है ओर जाँच करने के बाद 


हो | मजिस्ट्रेट को धा० १४५ के अंतर्गत तत्व पर वि 


A 


२ 
यह स्पष्ट है कि कार्यशही का आरंभ उस तिथि से नहीं नहीं 
होता जिस दिन मजिस्ट्रेट ने सूचना प्राप्त की या fie aft 
दिन उसके यहाँ प्राथनापत्र पड़ा वरन्‌ जव वह अपनी उसः 
संतुष्टि लिखित रूप में व्यक्त करता है उस दिन से वास्त 
कायवाही का आरंभ होता हे | Lo झाई० Wo १६५५ है वि 
आंध्र ६६ में इसी बात पर जोर दिया गया है। इस चाहि 
रूलिंग में कहा गया था कि यों तो प्रायः जो पक्ष हानि में की १ 

ता है वही मजिस्ट्रेट के यहाँ प्राथनापत्र देता है परंतु द्नि 
यह आवश्यक नहीं हे कि ग्रारेमिक जाँच ( प्रेलिमिनरी 
इनक्र्वाइरी ) उस पन्चुविशेष के कहने पर हो । मजिम्ट्रेट 
उसे स्वत; Wt कर सकता है | पक्ष विशेष के कहने पर Be 
जब आरंभिक जाँच ata भी हुई हो तो मजिस्ट्रेट यदि ue 
संतुष्ट हो जाता है कि इस कार्यवाही की आवश्यकता नहीं IR 
है तो वह इसे बंद भी कर सकता है | e 
यह कार्यवाही मजिस्ट्रेट: की व्यक्तिगत संतुष्टि पर मजिर 
श्रारंम होती है, परिवाद या पुलिस प्रतिवेदन पर नहीं । faa 
इसके लिये महत्वपूर्ण तिथि वही है जिस दिन aR | हूँ) 
अपनी संतुष्टि लिख लेता हे । यही वह तिथि हे जिस | कार्य 
दिन पक्षों के धारण ( पोजेशन ) के बारे में जाँच की | amas 
जानी चाहिए श्रोर यही वह तिथि भी है जिस दिनसे | ts 
उक्त परंतुक ( प्राविजो ) में दिए हुए दो महीने की मजिः 
गणना करनी होती हे | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विधान वह 
संडल का यह अभिषाय था, इसी तिथि से कार्यवाही का afer 
श्रारंम समझना चाहिए--मजिस्ट्रेट को दी गई आरंभिक | उसवः 
सूचना से नहीं । इस प्रकार 'काजस ग्रोमिसस? जिसकी | होती 
चर्चा उपर की जा चुकी है यहाँ लागू नहों हो सकता | _ ` और 
क se पल eS ve न्याय 
उपबव से यह स्पष्ट है कि मजिष्ट्रेट को az ATR Rite 
शांति स्थापित करने के विचार से दिया गया है । प्रसंगः 
वश इससे व्यक्तिगत अधिकार पर प्रभाव पड़ जाता हैं। || 
जाँच की प्रकृति आभास न्यायिक ( क्वासी जुडिशियल ) | a 
हैं। यह आपराधिक न्यायालय का व्यवहार (सिविल) | फाट, 


न्यायालय के त्रधिल्लेत्र मै घुस जाना है इसीलिए 
आवश्यक हे कि इसको सीमित ack उतना ही 
किया जाय जितना शांति व्यवस्था के लिये अत्या 
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नहीं करना होता या धारण करने का किस पक्ष का क्या 
श्रधिकार है इस पर भी विचार नहीं करना होता | 
उसको इतना ही देखना होता हे कि संबद्ध तिथि को 
वास्तविक धारण किसका था । इससे भी यह पता चलता 
है कि कार्यवाही का आरंभ होना उस तिथि से समझना 
चाहिए जब कि मजिस्ट्रेट संतुए हो गया हो कि शांति भंग 
at श्राशंका हे--जिस दिन उसे प्रथम सूचना मिली उस 
दिन से नहीं । 

श्रधिकार नहीं है 
कि मजिस्ट्रेट को निर्णय देने के लिये बाध्य करें | यदि 
मजिस्ट्रेट सोचता है कि किसी कार्यवाही की आवश्यकता 
नहीं है तो इस धारा के अंतर्गत कार्यवाही न करके धारा 
१०७ या धा० १४४ के ्रंतगत कार्यवाही कर सकता है | 
उसे किसी निर्णय पर पहुँचने की पाबंदी भी नहीं है । 
मजिस्ट्रेट के विवेक पर यह निर्भर करता है किया तो 
निशंय दे दे या यह बता दे कि मैं निर्णय देने में असमथ 
हुँ । नियमित वाद और धा० १४५ के ग्रंतगत की 
कार्यवाही में अंतर होता है इसलिए, जो सूत्र ( मैक्सिम्स ) 
व्यवहार कार्यवाही ( सिविल प्रोसीडिग्स ) में लागू होते 
हैं उनका इस कार्यवाही में लागू होना संभव नहीं है | 
मजिस्ट्रेट धारण संबंधी अधिकार पर निर्णय नहीं देता, 
वह धारण की प्रकृति पर भी विचार नहीं करता | 
मजिस्ट्रेट की जाँच केवल वास्तविक धारण पर होती दै 
उसकी प्रकृति पर नहीं । जाँच भी सरसरी (समरी) 


यह भी स्पष्ट है कि पक्षों का यह 


होती है । हाल में जो संशोधन हुआ है उससे यह बात 


और स्पष्ट हो जाती हे) जाँचका परिणाम व्यवहार 
न्यायालय ( सिविल कोर्ट ) द्वारा जारी किए हुए अस्थायी 
निषेधाज्ञा (टेपोरेरी इंजंक्शन) के समान नहीं होता । दर 
To संहिता की धारा १४५ के श्रंतर्गंत की जाँच श्रन्वीक्षा 
( ट्रायल ) नहीं होती । कोई प्रक्रिया ( प्रोसीजर ) विशेष 
नहीं दिया हुआ है और सव॑दा ही निर्णय के विरुद्ध पत्तों 
का व्यवहार न्यायालय में जाने का अधिकार ATT 


| रहता है | 


धा० १४५ ( ४ ) का प्रथम परंतुक केवल अनुमति 


ही देता है। मजिस्ट्रेट उस पक्ष का धारण में होना 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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मान सकता है जिसने आरंभिक श्रादेश के दो महीने के 
भीतर धारण छोड़ा है। यह मजिस्ट्रेट का विवेक हैं पर 
यह विवेक न्यायिक होना चाहिए जिसके आधार पर दो 
महीने के भीतर धारण छोड़ने पर उसे धारण में होना 
या तो मान सकता है या धारण में होना मानने से 
इनकार कर सकता है | यदि मजिस्ट्रेट यह समझता है कि 
आरंभिक आदेश पारित होने के दो महीने के भीतर उसके 
वास्तविक स्वामी ने ही अ्नधिप्रवेशी ( ट्रेसपासर ) का 
धारण हटाकर स्वत; धारण में ग्रा गया है तो यदि वह 
धारणच्युति पर विचार नहीं करता तो उसका ऐसा करना 
ठीक है। पक्षों को यह अधिकार नहीं है कि मजिस्ट्रेट 
को ( इस प्रकार धारण छोड़ देने पर ) यह faz देने 
को बाध्य करें कि वह पक्ष धारण में माना जाय | यह 
विवेक पर निभर करता है इसलिए एक निश्चित सीमा 

के भीतर इसे लागू करना चाहिए. और एक बार जब 

सीमा निर्धारण कर दिया गया तो इसका पालन कड़ाई 

से करना चाहिए | विधान मंडल ने सोच समभकर 

केवल सीमित विवेक का अ्रधिकार दिया है आर हमें 

कोई फारण नहीं दीखता कि इस विवेक के प्रयोग के 

लिये यह मानकर कि आरंभिक प्रार्थनापत्र के दिन को 

आरंभिक ग्रादेश पारित हुआ था इस ग्रवधि को आगे 

और क्यों बढ़ा दिया जाय | 


पक्ष फो इसके Bara किसी आदेश का अधिकार 
नहीं है । यह कार्यवाही केवल शांति स्थापना के लिये है 
किसी पक्ष के अधिकार की स्थापना के लिये नहीं | 
इसलिए आंध्र के निर्णय में व्यक्त किए हुए विचार से 
हम सहमत हैं और मद्रास के निर्णय में दिए हुए विचार 
से हम wena हैं | इसमें समता के सिद्धांत ( इक्युटेबुल 
प्रिसिपुल ) को लागू करना ठीक नहीं है । 


धारा में स्पष्टता नहीं दै । कुछ अवस्था विशेष में 
कठिनाई पैदा हो सकती है किंतु इससे न्यायालय व्याख्या 


के निश्चित सिद्धांत से हट नहीं सकता कारण कि | 


न्यायालय का काम व्याख्या करने का है विधान बनाने 


का नहीं । जो दो महीने की श्रवधि दी गई है वह ठीक | 
भी है कारण कि यदि एक पक्ष इतनी लंबी श्रवधि तक्‌ 
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शांतिपूर्वक धारण में रहा है तो वह धारण गलत ही क्यों 
| न हो उससे वास्तविक शांतिमंग की आशंकाश्नहीं होती 
॥ इसलिए ऐसा कहना कि बाद में शांतिमंग की संभावना 
| हो सकती है ठोक नहीं है | भगड़ा तब भी रह जाता है 
पर इसका निशंय व्यवहार न्यायालय पर छोड़ देना 
चाहिए | मजिस्ट्रेट का ्रधिकार उस समय शुरू होता 
है जब्र बह्‌ daz हो जाता हे कि शांतिमंग की आशंका 
है शरोर ज्योही वह समभता है कि शांतिभंग की आशंका 
नहीं है त्यों ही उसके श्रधिकार की समाप्ति हो जाती 
है । उपधारा ५ में है कि सभी पक्षों को यह दिखलाने का 
अधिकार है कि शांतिमंग की संभावनावाला कोई झगडा 
“न है और न था? ga उपन्र॑ध में दी गई अवधि का 
| पालन कड़ाई से करना चाहिए | विधान मंडल ने यदि 
|| सावधानी से वधि की सीमा निर्धारित fear है तो 
T कड़ाई से हमें उसका पालन भी करना चाहिए | 


पक्ष श्रोर विपक्ष की कतिपय रूलिंगूस पर विचार 
` फ़रने के बाद हमारा निष्कर्ष है कि उस उपबंध का 
AANA स्पष्ट है श्रोर उसका पालन कड़ाई से करना 
o ज्ञाहिए | यदि ठीक श्रारंभिक आदेश ( प्रेलिमिनरी 
_ आडर ) के दो महीने से अधिक पहले वह धारण छोड़ 


परिणाम स्वरूप में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 
श ( रेफरेंस ) aK ग्रमिस्तावना ( रेकमेंडेशन ) 


नहीँ ` निकल रहे हें । इसकी भाषा स्पष्ट है इसलिए 


होना चाहिए जिसने श्रपना काम समव के भीतर कर 
दिया है । 


मैं अपने साथी न्यायाधीशों के निर्याय से सहमत 
इसके लिये हमारे तक निम्नलिखित प्रश्नो: 


प्रश्‍न--१-- धारा १४४ के अभिप्राय और उसके 
aa को देखने से क्या यह प्रतीत होता है कि go To 
संहिता की ato १४५ (४) का अभिप्राय स्पष्ट नहीं है? 


मेरे विचार से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४५ 
के अंतर्गत पारित आदेश शासन का ः्रादेश है जिसके 
पीछे न्याय का समर्थन रहता है । सावजनिक शांति 
व्यवस्था के लिये मजिस्ट्रेट को देखना होता है कि झगडा 
होकर पहले की परिस्थिति में परिवर्तन न होने पाए । इस 
संबंध की जाँच भी सरसरी जाँच होती है । ्राई० एल० 
ARo ३० कलकत्ता १५५ में यही बात कही गई थी | 
इसलिए हमारा निष्कप यह हे कि इस उपबंध के iada 
मजिस्ट्रेट पक्षों के बीच किसी प्रश्‍न का निणात्र नहीं करता 
वरन्‌ उसका dia सावंजनिक शांति से होता है । इसके |. 
पक्ष की स्थिति वाद ( सूट ) के वादी (प्लॅटिफ ) की सी | 
नही होती | इस उपबंध का अर्थ स्पष्ट है । इसमें स्ट | 
रूप से अवधि दी हुई है। अवघि ( लिमिटेशन ) का | 
नियम यह होता है कि यह निश्चित तो की जाती हैं | | 
मनमाने ढंग पर पर इसका पालन किया जाता है | 
कडाई से | 


प्रश्‍न २--धारा १४५ (४) की भाषा क्या Ee | 
जिससे न्यायालय को यह ग्रधिकार हो जाता | 
( इक्युटी ) के सिद्धांत द्वारा उसके शब्दों के स्वाभाविक | 
ग्रथ को न लगाकर उससे भिन्न ग्रथ भी लगाए ? 1 


परिनियम की व्याख्या के संबंध में नियम यह 


लागू करना चाहिए | जब उसके शब्दों से दो 
निकलते हों तब बात दूसरी होती हे । यहाँ दो ग्रथ 
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1 : HERG ` विण सुखदीन-ई è a A 
९६ २७ | गंगावख्श सिंह वे० सुखदीन-इ० ३० aro (पूणन्यायासन) [ विधि पत्रिका वर्ष ३ रंक २-३०--१६५६ 
| 5 व्याध y A aA € लः ~ होई 
= बिचार के आधार पर भिन्न ग्रथ लगाने का कोई कारण है तो इससे किसी के मस्तिष्क मै कांति की भावना नहीं 


SSRIS 
॥ दावा & | 

प्रश्‍न ३--धारा १४५ (६) में पारित आदेश के 
श्रेत क्या साम्पिक ( इक्युटेबुल ) सिद्धांत लागू किया 
जा सकता हे? 


एकमात्र सार्वजनिक शांति व्यवस्था के भंग होने की 
संभावना पर ही इसके stata मजिस्ट्रट का अधिक्षेत्र 
शुरु होता है | ae भी परिस्थितियाँ हैं जब कि किसी प 
को धारण गलत ढंग पर छोड़ना पड़ता है किंतु उससे 
यदि शांति व्यवस्था भंग नहीं होती तो इस धारा में वह 
कार्यवाही नहीं कर सकता; कार्यवाही इसलिए नहीं की 
जा सकती कि उसको हानि पहुँचने पर भी शांति व्यवस्था 
भंग होने की संभावना नहीं रहती | बह Ta व्यवहार 
( सिविल ) में जाकर उचित सहायता पाप्त कर सकता 
है | इसीलिए इस कार्यवाही में सजिस्टेट को पहले पहल 
यही देखना होता है कि इस झगडे से शांति व्यवस्था भंग 
होने की संभावना है कि नहीं । इन मामलों में समता 
( इक्युटी ) का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता | समता का 
शिद्धांत वहाँ लागू होता है जहाँ ऐसी हानि होने की 
संभावना रहती है कि उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती 
या उससे भयंकर अन्याय हो जाने की आशंका रहती है। 
धारा १४५ के ग्रंतगत की कार्यवाही द्वारा अधिक से 
अधिक वास्तविक अधिकारी का धारण उस संपत्ति पर से 
हटाया जा सकता है पर यह भी महत्वपूर्ण हे धारण का 
इस प्रकार हटाया जाना थोड़े समय के लिये ही होता 
है | यह सच हे कि किसी परिनियम के जत्र दो ग्रथ 


मती होते हों तो बढी art लगाना चाहिए जो AAR साम्यिक 
[विक हो कितु यदि उराकी भाषा सर्वथा स्पष्ट ह तो इस प्रकार 


क श्रथ लगाना मना हे | aa कि श्रभिप्राय स्पष्ट नहीं 
हाता और उसका शाब्दिक ग्रथ लगाने में भयंकर ANA 


हाता हो केवल तभी समता ( इक्युटी ) का सिद्धांत लागू 
हा सकता 


प्रकार | इस धारा के शब्दों का यदि स्वाभाविक 
ce अथ लगाया जाता हे तो ऐसा भयंकर अन्याय नहीं होता 
| जो किसी के मस्तिष्क में क्रांति की भावना जागत करे | 


A 


| US किसी का धारण थोड़े समय के लिये इट भी जाता 


जाणत हो सकती | वह व्यवहार न्यायालय से सर्वदा 
हाँ सहायता प्राप्त कर सकता है श्रोर दसरे इस श्रादेश 
द्वारा उसे ऐसी हानि नहीं होती जो पूरी नहीं की जा 
सकती | श्रतः हमारा निष्कप हे कि go To संहिता की 
ao १४५ (४) के ग्रंतगत पारित आदेश में समता का 
सिद्धांत लागू नहीं होता । 

प्रश्‍न ४ और ५ पर एक साथ विचार करना 2 | 
ये प्रश्न इस प्रकार हैं 


प्रश्‍न ४--क्या विधि का अथ यह होता है कि 
मजिस्ट्रेट जब व्यक्तिगत रूप से इस वात से संतुष्ट नहीं 
हो गया रहता कि शांति भंग की आशंका है तब मी 
उसे आरंभिक आदेश ( प्रेलिमिनरी आडर ) पारित कर 
देना चाहिए ? 


PROS, SAE 


PEST np न १० 


bo 


प्रश्‍न ५--क्या किसी श्रोर समय विशेष पर यह 
कहा जा सकता हे कि मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट 
हो चुका है जब कि वास्तव में वह इस प्रकार संतुष्ट नहीं 
हो गया teat ओर बराबर ऐसी सूचना इकट्ठा करने में - 
लगा रहता हे कि शांति भंग की आशंका है कि नहीं ? ) 


हि >. 


मेरे विचार से इस मामले में मजिस्ट्रेट का ः्रधिक्षेतर 
केवल उस समय आरंभ होता हे जब वह व्यक्तिगत रूप 
से संतुष्ट हो जाता है कि सार्वजनिक शांति भंग की 
आशंका है । यदि मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट नहीं 
होता है तो उसे घा० १४५ के अंतगत प्राथनापत्र की 
सुनवाई करने का अधिकार ही नहीं है । यदि ऐसी बात 
न हो तो जब कभी किसी का धारण ( पोजेशन ) छूटेगा 
वह इन आपराधिफ न्यायालयों में आने का प्रयत्न 
करेगा ताकि उसे शीघ्र सहायता मिल सके । इसलिए 
इसमें मजिस्ट्रेट को स्वतः संतुष्ट हो जाना पड़ता हे कि 
शांति भंग की ग्राशंका हे कि नहीं । इसके लिये उसे 
उस पक्ष विशेष की बातों पर ही श्रवलंत्रित नहीं रहना 
क्योंकि वह पक्ष तो फहेगा ही कि शांति भंग की श्राशं 


विधि पत्रिका वर्ष ३ अंक २-३-१९५९ | 


|| वाही शुरू कर-सकता है | agina नहीं है कि जिस पक्ष 
| को धारण छोड़ना पड़ा है वह ज्यों ही परिवाद निवेशित 
|! करता है त्यों ही मजिस्ट्रेट को आरंमिक श्रादेश पारित 
|] कर देना चाहिए | 

चैचुनरायन के उपयुक्त मुकदर्मो में कहा गया था-- 
| ८. ०*८यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो गया हो |! तो विधान 
i मंडल का विचार यह था कि प्राथनापत्र देने ओर AIL 
भिक ग्रादेश पारित करने के बीच समय व्यतीत नहीं होना 

चाहिए) पहला तुरत दूसरे के बाद होना चाहिए |? 


इसमें यह स्वीकार किया गया था कि मजिस्ट्रेट को 
संतुष्ट पहले होना चाहिए ओर आरंभिक श्रादेश उसके 
बाद । संतुष्ट होने श्रोर ्रारंभिक ग्रादेश पारित 
करने के बीच समय नहीं बीतना चाहिए वरन्‌ तुरत 
होना चाहिए । मेरे विचार से यदि ्रारंभिक आदेश 
. पारित हो गया है तो यह दिखलाता है कि मजिस्ट्रेट 
` संतुष्ट हो गया था । संतुष्टि का प्रश्न मजिस्ट्रेट का व्यक्ति 
त प्रश्न दै | यदि वह केवल पक्ष ग्रादि के कहने से ही 


लिये वह स्वतंत्र सूचना की खोज में हे तो यह नहीं कहा 


इसमें संदेह नहीं कि दो महीने की ग्रवधि जो नियत 
वह पर्याप्त है । जो पक्ष धारण छोड़ता है वह तुरत 


दे कारण कि किसी पक्ष का यह श्रंत- 
नहीं है कि आपराधिक न्यायालय से सहायता 


० ARo १६५५ ट्रावनकोर २६२ 


eer 
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संतुष्ट नहीं होता कि शांतिभंग की ग्राशंका है और इसके - 


शमघनीलाल बि० कलक्टर-इ० So त्यां [ |. 


में प्रस्तावित आदेश से सहमत हूँ और मे यह निर्देश 


स्वीकार करता हूँ । ait 
न्यायालय द्वारा--इस प्रकार विद्वान्‌ अतिरिक्त सत्र al 
न्यायाधीश के निर्देश ओर अमिस्तावना को हम स्वीकार i 
करते हे । इस खेत का धारण गंगाबखश सिंह कोदे दिः 
दिया जाय | या 
a 
निर्देश ( रेफरेंस ) स्वीकृत जन 
गई 
za 
केसे 
२० 
विधि पत्रिका वर्षे ३, १९४९ इलाहाबाद al 
उच्च न्यायालय २८ उस 
र gr 
न्यायमूर्ति धावन af 
व्यवहार प्रकीणुंक लेख ( सिबिल मेसलेनियस रिट ) बाद 
Ho २७८७।१६५८ रख 
Re सि 
० बर १६५८ ~ 
( ३० सितंबर १६५८ ) | वेद 
रामधनी लाल प्राथी | ५६ 
वि | R] 
बस्ती के कलक्टर तथा ग्रन्य-- उत्तरवादीगण | एप 
३० q0 मेडिकल नियमावली, परिच्छेद २३५-- ह 
युवक की आयु निश्वित करने की कार्यवाही असंतोष | ल | 
जनक होती है और इसके हुष्प्रयोग की गुंजाइश 4 र 
रहती है इसलिए आवश्यकता यह है कि इसके लिये | | 
कोई युक्तिसंगत ओर वेज्ञानिक आधार होना a 
चाहिए । 
न्यायमूर्ति घावन -- a 
न्याः 
प्रार्थी ने एस० Sto Blo के यहाँ एक प्राथनापत्र 
दिया था कि लेखपाल के रजिस्टर में मेरी जन्म तिथिं 


गलत लिख दी गई है इसलिए उसे ठीक कर 1६ 
जाय । इस प्राथनापत्र को कलक्टर ने AAT 
दिया | अतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 


Je 


| सत्र 
कार 
फो दे 


बी कृत 


«Sait प्रार्थी को जो प्रमाणपत्र दिया है 
उसकी ang ५६ वर्ष की प्रतीत होती है उसके बारे में 


अंतर्गत इस लेख प्राथनापत्र में प्राथना है कि एस० So 
Blo को Brea दिया जाय कि जन्मतिथि के टीक करने 
वाले उस प्रार्थनापत्र पर निर्णय दें और कलक्टर ने 
जिस आदेश द्वारा इस प्राथनापत्र को स्वीकार कर 
दिया है वह श्रादेश अभिखंडित (FAN) कर दिया जाय | 
परार्थो के शपथपत्र के अनुसार वह बस्ती जिले में एक 
हलके का लेखपाल था | उसके कहने के ्रनुसार उसकी 
जन्म तिथि लेखपाल-रजिस्टर में २६-६-१८६८ लिखी 
गई है जो गलत हे । यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि प्रार्थी ने 


इसकी कोई सूचना नहीं दी कि यह गलती आई 
कैसे ? उसका कहना है कि उसकी सही जम्म तिथि 


२०-१०-१६०२ है । दूसरे शब्दों में आयु रजिस्टर में जो 
श्रायु लिखी हुई हे उसका कहना है कि हमारी आयु 
उससे ४ वप कम हे । उसने रजिस्टर की शुद्धि के लिये 
प्राथेनापत्र दिया | सदर सुपरवाइजर कानूनगो ने अपने 
प्रतिवेदन में इसे ञ्रभिस्तावित ( रिकमेंडं ) किया | इसके 
बाद यह प्रार्थनापात्र भू-अभिलेख अधिकारी के समक्ष 
रखा गया ओर उन्होंने प्रार्थी को डाक्टरी परीक्षा के लिये 
सिविलसजन के यहाँ भेज दिया | सिविलसजन ने प्रति- 
वेदन दिया कि प्रार्थी के कहने के अनुसार उसकी आयु 
५६ वर्ष की है ओर देखने से वह ५६ वर्ष का प्रतीत होता 
हैं | इस प्रतिवेदन के प्राप्त करने के बाद बह प्राथनापत्र 
Vuo to ato के यहाँ भेजा गया | wae डी» Blo 
ने उस पर अपना कोई आदेश नहीं दिया fea श्रभि- 
स्तावना ( रेकमेंडेशन ) के साथ कलक्टर के यहाँ भेज 
दिया | कलक्टर ने कहा कि प्रार्थी की जन्म तिथि बदलने 
का कोई युक्ति संगत कारण नहीं हे और उन्होंने प्राथना- 
पत्र श्रस्वीकार कर दिया | 


इस आदेश से adage होने पर भारतीय संविधान के 
अनुच्छेद २२६ के अंतर्गत प्राथी सहायता के लिये इस 
न्यायालय में आया है | 

जब प्रार्थनापत्र सुनवाई के लिये स्वीकार कर लिया 
गया तो मैंने बस्ती के सिविलसर्जन को आदेश दिया कि 
कि देखने से 
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वे शपथपत्र दें कि वे इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे । मैंने 
सिविलसजन को ग्रादेश दिया कि दूसरी सुनवाई के दिन 
वे न्यायालय में उपस्थित हों ओर न्यायालय इसके बारे 
में जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर दें । 


सिविलसर्जन का शपथपत्र निवेशित किया गया और 
वे स्वत; न्यायालय में उपस्थित हुए | मैंने सरकारी बक्रील ह 
से कहा कि वे सिविलसजन से पूछुकर बतलाए कि वे | 
जो उपयुक्त निष्कर्ष पर पहुँचे वह उनका श्रनुभान था । 
या आर कुछ । सिविलसजन ने स्पष्ट रूप से स्वीकार 
किया कि वह अनुमान के सिवा कुछ नहीं था। मेरे 
विचार से सिविलसजन का यह बयान सहा हे चूँकि 
सिविल्लसजन ने बहुत स्पष्ट उत्तर दे दिया है इसलिए 
सक वारे म उनसे कोई AR प्रश्‍न पूछना में ठीक नहीं 
समझता | 


A 


मेडिकल नियमावली नि० १७६ उपवाक्य ८ में 
मेडिकल प्रमाणपत्र देने का नियम हे | fro १७७ के 
देखने से पता चलता है कि जब कमी आयु निश्चित करने 
का प्रश्न होता है तो सिविलसजन या सरकारी डाक्टर 
से मेडिकल प्रमाणपत्र माँगने का एक सामान्य कार्यक्रम | 
हो गया है । निर्धारित प्रपत्र देखने से पता चलता | 
हे कि उस व्यक्ति के बयान रौर देखने से वह व्यक्ति 
जैसा प्रतीत होता हे उसके आधार पर अपने विचार के 
अतिरिक्त डाक्टर को श्रपना निणुय देने के लिये जगह 

हीं के बरावर हे | 


श्रतः यह स्पष्ट है कि प्रार्थी जब सिविलसर्जन के यहाँ 
परोक्षा के लिये भेजा गया तो डाक्टर ने वही काम किया 
जो सामान्य क्रम में किया जाता है । अपने शपथपत्र में 
डाक्टर ने स्वीकार किया है कि युवक की ang निश्चित 
करने की कोई वैज्ञानिक सामग्री नहीं हे ओर इसलिए उस 
व्यक्ति की सामान्य आक्कति से डाक्टर को पना निष्कर्ष. 
निकालना पड़ता है | ३० प्र० मेडिकल नियमावली के | 
परिच्छेद २३५ में है कि युवावस्था प्राप्त होने के बाद 
आयु निर्धारित करने की कोई निश्चित सामग्री नहीं 
मिलती इसलिए श्रायु का निश्चित करना एक अनुमान 
ही होता i 
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मैं पूर्णरूपेण संतु हूँ कि डाक्टर fete ने प्रथा को 
{| जो प्रमाणपत्र दिया वह नियमावली के सामान्य क्रस म 
था इसलिए इसके बारे में उनकी कोई गलती नहीं हैं | 
किंतु बाध्य होकर मुझे क्ता पडता है कि युवावस्था पर 
|| ang निर्धारण की समस्त प्रक्रिया ( प्रोसीजर ) श्रसंतोप- 
| जनक है और इसका बहुत बडा दुरुपयोग हो सकता दै । 
यह बिचित्र बात है कि एक श्रोर तो मेडिकल नियमा- 
वली के परिच्छेद २३५ में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उपयुक्त 
अवस्था में आयु निश्चित करना केवल अनुमान दै 
और दूसरी ओर स्थिति ae दे कि जत्र कमी ऐसे व्यक्ति 
की गयु झगड़े में षती है तो सरकार को बराबर इस 
श्रनुमानित आयु को मानना पड़ता है। में सोचता हूँ 
कि श्रच्छा यह होता कि उस व्यक्ति विशेष को आयु 
निश्चित करने का भार ग्रपने ऊपर न लेकर सरकार उस 
व्यक्ति पर ही छोड़ देती कि वह प्रमाण देकर सरकार को 
संतुष्ट करे कि वह अपनी आयु जितनी कहता है वह ठीक 
है | मेरा सुझाव दै कि आयु निश्चित करने की समस्त 
प्रक्रिया को और युक्तितंगत श्रौर वैज्ञानिक आधार पर 
छावलंबित होना चाहिए | यदि ऐसा नहीं होता तो 
इसमें जो कमी रह जाती हे उसके कारण नित्यप्रति ऐसे 
_ प्राथनापत्र राते रहेंगे । 

प्रार्थी के विद्वान्‌ वकील का कहना हे कि एस० डी० 
को स्वयं उस प्रार्थनायत्र का निर्णय करना चाहिए 
किंतु उन्होंने यह बात मान ली कि एस० डी० श्रो० 
न ग्राथनापत्र पर निए देने के लिये बाध्य नहीं था 
वह इसे कलक्टर के यहाँ भेज सकता था । उन्होंने 


< को स्वतः इस प्रश्न पर निर्णय करना चाहिए था | 
र्थी की ग्रोरसे यह भी कहा गया कि कलक्टर ने 
i zat पर विचार नहीं किया जो उसने 
बरार में दिया था। इन साक्ष्यौ में 


न्या [ af 
आरंभ में अपनी जन्मतिथि २६-६-१८६८ क्यो दी थी। 
प्रार्थी ने यह मान लिया है कि लेखपाल रजिस्टर के 
विषय में नियम यह है कि उसमें वही ag लिखी जाती 
है जो प्रार्थ बतलाए। प्रार्थी का यह काम था 
कि न्यायालय को बतलाए कि उसकी जन्मतिथि २६- 
६-१८६८ क्यों लिखी गई। प्रार्थ यदि इसे 
बतलाता तो न्यायालय इस समय दिए गए साक्ष्यों से 
उसकी तुलना करता कि कोन सही हे । किंतु प्रार्थी के 
शपथपत्र में इसके वारे में कुछ यहीं है कि उसकी 
जन्मतिथि २६-६-१८६८ केसे लिखी गई | 

डाक्टर क्लिफोडं का प्रतिवेदन अनुमान पर A- 
रित था इसलिए कलक्टर के सामने कोई ऐसा महत्वपूर्ण 
साक्ष्य नहीं था जिस पर वे विचार करते | कलक्टर 
फ्री जन्मकुंडली के मूल्य पर विचार नहीं करना था 
वरन्‌ Se इस पर विचार करना था कि पहलेवाली 
जन्मतिथि क्या गलत लिखी गई है? इस प्रश्न 
पर निर्णय देने के लिये प्रार्थी ने कलक्टर के सामने 
कोई सामग्री उपस्थित नहीं किया । यह बात नहीं है कि 
कलक्टर ने साक्ष्य पर विचार नहीं किया | कलक्टर का 
आदेश स्पष्टतः एस० डी० ato के प्रतिवेदन TU 
आधारित है | कलक्टर का आदेश है तो छोटा सा किंहु | 
इससे यह प्रकट होता है कि यह एस० डी० ्रो० के | 
प्रतिवेदन के पढ्ने के बाद पारित किया गया | । 

यह उन मामलों में से हे जो बराबर उठते रहते हँ 
शरोर जिनके द्वारा सरकारी कर्मचारी को विधि श्रौर | 
समता ( इक्युटी ) के अनुसार जितने समय तक सेवा / 
करने का अधिकार है उससे अधिक ग्रवधि तक सेवां | 
करने का प्रयत्न करते हैं । इस प्रार्थनापत्र में बल नहीं | 
है इसलिए settee किया जाता है | | 


दीप 

इस श्रादेश की एक प्रतिलिपि so प्र० सरकार ह्माः 

मुख्य सचिव के पास श्रौर एक प्रतिलिपि उ० पर | कहा 
Aan A = = >. T 

माडकल विभाग के सचिव के पास अवलोकनाथ 


दी जाय | 


प्रार्थनापत्र अस्वीकृत 


SS पत्रिका वर्षे ३, १६५६ इलाहाबाद 
उच्च न्यायालय ३१ 

( लखनऊ न्यायासन ) 

सुख्य न्यायाधिपति मूथम 

व्यवहार प्रकीर्णक ( सिविल मिसलेनियस ) प्रार्थना- 
पत्र Go १६।१६४७--२७ अक्टूबर १६५८ 
शिवसहाय शुक्ला 


gii 
विर 
जिला बोर्ड बाराबंकी 
उ० प्र० जिला वोर्ड अधितियम, gro ११४-- 
व्यापार करना! ( कैरिंग आन बिजनेस ) सरकार 
या स्थानीय संस्था की नौकरी में लागू नहीं होता -- 
निवास स्थान की भी एक शत है इसलिए सरकारी 
नौकर यदि उस क्षेत्र के भीतर रहता है तो वह 
दायस्वि से नहीं धच सकता | 


विपक्षी 


मुख्य न्यायाधिपति मूथम -- 
भारतीय संविधान के अनुच्छेद २२६ के अंतगत यह 
प्राथनापत्र दिया गया हे | इसमें प्रश्‍न यह है कि सरकारी 
कर्मचारी द्वारा पाया गया वेतन जिलाबोर्ड अधिनियम 
के अंतगत परिस्थिति और संपत्ति कर के संबंध में कर 
निर्धारण के लिये उसकी पूरी कर लगाने योग्य आय में 
जोडा जा सकता है कि नहीं | 

प्रार्थी तहसीलदार हे जो माच १९५५ से बाराबंकी 
में है | बाराबंकी के जिलावोर्ड ने प्रार्थी पर परिस्थिति 
और संपत्ति कर (सर्कमस्टांसेज एंड प्रापर्टी टैक्स) इसलिए 
amar कि वह जिले के भीतर रहता है | 

इस संबंध में उस पर एक नोटिस भी तामील कर 
दी गई | प्रार्थी का कहना है कि कर देने के दायित्व में 
हमारा वेतन नहीं ग्रा सकता । इस प्रार्थनापत्र में उसने 
कहा है कि उस पर जो माँग की नोटिस तामील की 
गई है उसे श्रभिखंडित कर दिया जाय | 

जिला बोड अधिनियम के धा० ११४ के संबद्ध श्रंश 
इस प्रकार हँ; 


“A—era में रहनेवाले या व्यापार करनेवाले 


३१ ] शिवसहाय शुक्ला वि० जिलाबोड, बाराबंकी-इ० उ० न्या० 


व 
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किसी भी व्यक्ति पर कर लगाया जा सकता है ag ऐसे 
व्यक्ति ने कर निर्धारण वर्ष में कुल मिलाकर ae कम 
६ महीने तक या तो निवास किया है या व्यापार 
किया है; 3 i 33 

व्याख्या नल न 


“व्यापार करना À शब्द सरकार या स्थानीय संस्था 
की नौकरी में लागू नहीं होते 1” 


अंतिम वाक्य उ० प्र० श्रधिनियम १६।१६३४ द्वारा 
जोड़ा गया | प्रार्थी का कहना है कि इस वाक्य फा 
श्रमिप्राय यह होता है कि वेतन को छोड़ देना है | 


श्रव इसमें झगडा नहीं है कि यदि प्रार्थी को वेतन 
के ग्रतिरिक्त दूसरे साधनों से आय रहती तो कर देने के 
दायित्व को निश्चित करते समय इस अतिरिक्त आय का 
लेना उचित था ग्रौर इसमें संदेह नहीं कि यदि धारा में | 
अंतिम वाक्य न होता तो कर देनेवाली पूरी आय पर | 
यह कर देने का दायी प्रार्थी इस श्राधार पर होता कि 
वह देहाती क्षेत्र में रह रहा था | इसलिए प्रश्‍न यह है 
कि “व्यापार करना?! ये शब्द सरकार या स्थानीय संस्था 
की नौकरी में लागू नहीं होते? का वही श्रर्थ होता है 
जो प्रार्थी कह रहा है । बहस की गई है जब्र तक इसका 
श्रथ इस प्रकार नहीं किया जाता जिससे कि वेतन कर से बच 
जाय तब तक ्रंतिम वाक्य का कुछ श्रथ ही नहीं होगा | 
मैं सोचता हूँ कि ऐसी बात नहीं है | इस कर के देने का 
दायित्व या तो देहात में निवास करने पर श्राधारित है 
या देहात में व्यापार करने पर श्रौर मेरे विचार से इस 
वाक्य का श्रथ एकमात्र यही हो सकता है कि सरकारी 
या स्थानीय संस्था के कर्मचारी पर इस आधार पर फर 
नहीं लगाया जा सकता कि वह व्यापार करता है । मेरे 
विचार से कर देने का निवास करनेवाला जो दूसरा | 
आधार है उससे प्रार्थी नहीं बच सकता | 


धारा में इस वाक्य के जोड़ने का प्रयोजन वास्तव मे 
क्या था इसे समझना कठिन प्रतीत हो रहा हे । गोरी 
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I so go नगरपालिका ग्रधिनियम १६१६ में इस प्रकार 
| | का कर “निवासी? ( इनदैविटेट ) पर लगाया जा 
| सकता था । “निवासी? की परिभाषा दी गई थी “कोई 
व्यक्ति जो साधारणतया निवास करता हो, व्यापार करता 
हो या उसके अंतर्गत कोई अचल संपत्ति हो जिसको या 
तो वह धारण करता हो या जिसका वह स्वामी हो ।? 
of गौरीशंकर वर्मा न्यायाधीश थे जिनका न्यायालय 
सीतापुर में था किंतु यह मान्य दे कि वे सीतापुर नगर- 
पालिका की सीमा के भीतर न तो निवास करते थे और 
न उनकी कोई संपत्ति उस सीमा के भीतर थी। प्रश्न 
था कि क्या यह कहा जा सकता है कि वे व्यापार करते 
घे? पूर्ण न्यापासन का निशंय हुआ कि व्यापार करना? 
में व्यक्तिगत या श्रद्ध व्यक्तिगत प्रकार का काम 
। श्राता है और इसमें सरकारी कर्मचारी का काम नहीं 
| शामिल है। इसलिए इसमें निर्णय हुआ था कि प्रार्था 
नगरपालिका की सीमा के भीतर “व्यापार! नहीं करता 

ga उस पर परिस्थिति ग्रोर संपत्ति कर नहीं लगाया 

' जा सकता। सेठ विमल प्रसाद वि० जिला बोड सद्दारन- 
पुर १६५४ To एल० So रिपोट्र ५८२ मं इस 
न्यायालय ने जिलात्रोर्ड श्रधिनित्रम की धारा ११४ में 
` प्रयुक्त शब्द व्यापार करना? ( कैरिंग आन विजनेस ) 
का A लगाया था श्रौर इस प्रकार ग्रथ करने के बाद 
निर्णय दिया कि इसमें लाम के लिये कोई काम करना 
. होता है कि वेतन पर किसी दूसरे का काम करना | 
` इस प्रकार उसमें निय हुश्रा था कि प्रार्थीगण पर जो 
चीनी भिल के कर्मचारी हैं ऐसा कर नहीं लगाया जा 
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व्यापार करना? इसका WAAC लगाया गया हो 
में सरकारी कमचारी का वेतन भी शामिल है तो 
के रूप में इन शब्दों को जोड़ने की आवश्यकता 
ही है? 
तेरिक्त गौरीशंकर वर्मा वाले उपर्युक्त 
निणंय हुआ था कि इन शब्दों में 
सेवा नहीं राती । ये शब्द क्यों 
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_स्तान न भेजे | परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं श 


Jo go राज्य-इला० उ० न्या [ है है 


जोडे गए इसका संभावित कारण न्यायालय ने दिया था त्रि 
कि एवंडंटी काटला? के सिद्धांत पर जोडे गए । मेरे 
विचार से इस वाक्य द्वारा--व्यापार करना? ये शब्द 

सरकारी या स्थानीय फर्मचारियों की सेवा में लागू नहीं ५ 

होते? विधिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । इसका र 
परिणाम यह होता है कि चूँकि प्रार्थी देहाती चेत्र में 

रहता दे इसलिए वह परिस्थिति ओर संपत्ति कर के देने ar 
के लिये दायी है और यह कि कर लगानेवाली उसकी 

पूरी श्राय को निश्चित करते समय सरकारी कर्मचारी प्रा 
के पद से पाया जानेवाला वेतन शामिल कर लेना 

चाहिए | इसलिए यह प्रार्थनापत्र असफल होता है श्रौर १ 

परिव्यय के साथ उत्सर्जित किया जाता है | > 

प्राथनापत्र उत्सर्जित — 

at 

PE E सः 

विधि पत्रिका वर्षे ३, १६५६ इलाहाबाद at 

उच्च न्यायालय ३२ 

न्यायमूर्ति जे० के० टंडन हु 

aaa satus लेख ( सिविल मेसलेनियस रिट) a 

Go ३४७६।१६५.६-दिसँबर १, १६५४८ न्या 
gama सधीर SRT -- प्रार्थी 

वि० के 

So Fo राज्य तथा अन्य — विप्रक्षीगण निवे 

भारतीय संविधान, अनुच्छेद २२६--प्राथी यदि . ह | 

सत्य को fanst गलत बयान देता है तो वह | 

अनुच्छेद २२६ के अंतर्गत उच्च न्यायालय की | we 

सहायता पाने का श्रधिकारी नहीं है | 2 

न्यायमूति टंडन-- त्र 

प्रार्थी श्रीमती सधीर कुवरा ने परमादेश ( मॅडम / शराः 

लेख जारी करने की प्रार्थना किया है कि उतर प्रदे | दिय 


राज्य, जिलाधीश बरेली, और बरेली के पुलिस श्रध 
को सना कर दिया जाय कि वे प्रार्थी को पकड़कर पा 


lection, Haridwar 


Nr 1 


विधि पत्रिका वर्षे ३, (१८८०) ४८-४६ इला० राजस्व 
( लखनऊ न्यायासन ) 

न्यायमूर्ति आर० सिंह ( उच्च न्यायालय ) व्यवहार 
प्रकीणुक प्राथनापत्र Fo २१७|१६५६ 


बाबूराम वि० परागी-इला० (राजस्व) 


१५ अक्टूबर, १६५७ 
बाबूराम प्रार्था 
वि० 
परागी तथा अरन्य विपक्षीगण 


go प्र० पंचायत राज अधिनियम, १६४७ gro 
१२ डी०, २ ( ई०) -गाँव समा के प्रधान के चुनाव 
के संबंध में चुनाव याचिका ( एलेक्शन पेटिशन ) 
-एस० डी० ओ० इसे कलक्टर के आदेश पर 
अतिरिक्त एस० eto alo के यहाँ नहीं भेज 
सकता--उ० प्र० संशोधन अधिनियम १६॥१६५७, 
धा० २ का प्रभाव । 


ब-भारतीय संविधान अनुच्छेद २२६ का क्षेत्र- 
अभिवचन (at) यदि ऐसा है कि उससे अधिक्षेत्र 
के मूल पर प्रभाव पड़ता है तो लेख प्रार्थनापत्र 
(रिट पेटिशन ) में उसे उठाया जा सकता है। 
न्यायमूर्ति सिह-- 

पार्थी ने गाँव सभा के प्रधान के पद के लिये विपक्षं 
के निर्वाचित घोषित होने पर उसके विरुद्ध चुनाव याचिका 
निवेशित किया था | यह चुनाव याचिका उत्सर्जित कर 
दी गई | इस उत्सर्जन के ग्रादेश का श्रभिखंडित करने 
के लिये प्रार्थी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद २२६- 
२२७ के stata यह उत्घेषण लेख (रिट arn सेर्टियोरेरी) 
प्राथनापत्र निवेशित किया 

यह चुनाव याचिका पहले क्षेत्रीय एम० डी० Ale 
के यहाँ नित्रेशित को गई थो और उन्होंने कलक्टर के 
आदेश के ्रनुसार इसे एक दूसरे अधिकारी के यहाँ भेज 
दिया जिसका पद अतिरिक्त एस० sto Blo का था | 
अतिरिक्त एस० डी, ato को इसके निर्णय का श्रविकार 
नहीं है यह १६.५७ ए० एल० Ho ३७६ 
मै निश्चित हो चुका है | 
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[ विधि पत्रिका वर्ष ३ अंक २-३ ( १८८० ) ५८-५६ 


विपक्षियों की ओर से दूसरी बात यह कही गई है 
कि अधिक्षेत्र ( जुरिडिक्शन ) के प्रश्न को नीचे के 
न्यायालय में नहीं उठाया गया था इसलिए इस लेख f 
प्राथनापत्र में उसे उठाया नहीं जा सकता | यों तो लेख | 
( रिट ) का जारी करना विवेक पर निर्भर करता है थोर | 
इसलिए यदि प्रार्थी ने पहले इसपर ्रापत्ति नहीं उठाई | 
हे तो लेख प्राथनापत्र में उसकी यह आपत्ति नहीं सुनी 
जानी चाहिए किंतु बाद में इधर कुछ निणंय ऐसे हए 
हं जिनके श्रनुसार न्यायालय को asa के प्रश्‍न पर 
सुनवाइ करने म॑ पूण रुकावट नहीं हे १६.५५ To 
एल० जे० ६ ग्रोर ए» ग्राई › Wo १६५६ बंबई azo 
के निणयी के अनुसार यदि उठाई गई आपत्ति ahaa j 
के मूल पर प्रभाव डालनेवाली है तो नीचे के न्यायालय | 
में न उठाई जाने पर भी ऐसे लेख प्राथनापत्र में उठाई 
जा सकती है। यहाँ प्रथम श्रेणी के सहायक कलक्टर का 
जो अतिरिक्त एस० डी० श्रो० के नाम से पुकारा जाता 
है विवि के stata कोई अस्तित्व नहीं है इसलिए चुनाव- || 
यात्रिका की सुनवाई का उसे अधिक्षेत्र नहीं था। इस | 
प्रकार यह ग्रमिवचन ( छी ) इस लेख प्राथनापत्र में | ` 
लिया जा सकता है | 

इस लेख प्राथनापत्र तथा AA लेख प्राथनापत्रों के 
निवेशित करने के बाद राज्य के विधानमंडल ने उ० प्र० 
पंचायत राज अधिनियम का संशोधन अधिनियम 
१६।१६५७ द्वारा कर दिया | विपक्षी के विद्वान्‌ वकील 
ने बहस की है कि संशोधन के बाद श्रतिरिक्त एस ० डी० 
at द्वारा पारित आदेश वैध हो गया क्योंकि उक्त 
संशोधन ग्रतीत प्रभावी ( रिट्रास्पेक्टिव ) हे । संशोधन 
में दिया गया कि एस० डी० Wo में वह अतिरिक्त 
एस> Sto श्रो० भी संमिलित है जो उपयुक्त प्राधिकरण 
द्वारा नामोद्वीष्ट या नियुक्त 

यह मान्य है कि इस संशोधन को अतीत प्रभावी | 
बनाया गया और ऐसा करता ठीक था फिर भी प्रार्थी | 
के विद्वान्‌ वकील का कहना हैं कि इस संशोधन द्वा 
भी विपक्षी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ । उनका 
जा है कि ऐसे अतिरिक्त एस० डी० aito की नियु 
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प्राधिकरण” कौन सा होगा इसकी चर्चा न तो संशोधन 
अधिनियम में है और न तो श्रारंभिक स्रविनियम में ही 
है। विपक्षी की ओर से कोई प्रमाण ऐसा नहीं दिया 
गया जिसमें “उपयुक्त प्राधिकरण! का नाम दिया गया हो 
इसलिए “उपयुक्त प्राधिकरण” ( ग्रप्राप्रिएट श्रथारिरो ) 
के अर्थ के लिये हमें शब्दकोश का सहारा लेना पड़ेगा | 
व्रिपज्ञी की ओर से एक बात यह ATA कडी गई है कि 
जैसे भूराजस्व अधिनियम ( लैंडरेवेन्यू ऐक्ट ) के श्रंतगत 
राज्य सरकार को किसी प्रथम श्रेणी के सहायक कलक्टर 
को जिले के किसी विभाग का ग्रधिकारी बनाने का 
अधिकार है और इसी श्रभिकारी को साधारणुतः एस+ 
डी० sto कहते हैं उसी प्रकार राज्य सरकार को या 
श्राधिकार देने पर कलक्टर को श्रतिरिक्त एस० Sto श्रो० 
की नियुक्ति का श्रधिकार है । यह तर्क मन में नहीं 
बैठता | जहाँ कहीं भी अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति 
क्री बात श्राई हे वहाँ उसके लिये नियम बना दिया 
गया है जैसे ग्रवध न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत 
श्रतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये स्पष्ट उपबंध 
है श्रोर इसी प्रकार बंगाल श्रासाम और श्रागरा व्यवहार 
न्यायालय अधिनियमों के stata अतिरिक्त जिला न्याया- 
धीशों की नियुक्ति के संबंध में उपबंध है । दंड प्रक्रिया 
संहिता में भी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और ए० डी० 
एम० की नियुक्ति के dia में दिया हुआ है। उ० To 
भूराजस्व श्रधिनियम के stata अ्रतिरिक्त आयुक्त और 
अतिरिक्त कलक्टर की नियुक्ति के संबंध में दिया हुआ 
RI इन सबसे यह प्रतीत होता है कि अतिरिक्त 
 ( श्रडिशनल ) अ्रधिकारियों की नियुक्ति के लिये उपबंध 
स्पष्ट होना चाहिए ate इसीलिए यह. नहीं कहा जा 
. सकता कि जिम प्राधिकरण द्वारा एस० डी० sito की 
नियुक्ति होती है उसी के द्वारा ग्रडिशनल एस० डी. 
की भी नियुक्ति हो सकती है। श्रडिशनल एस 
ओर की नियुक्ति या नामोद्वीष्ट (डिजिग्नेट) करने के 
ie किसी ous के न रहने के कारण तथा ऐसी 
“उपयुक्त अधिकारी” कौन है इसकी 
न रहने से उक्त संशोधन द्वारा अडिशनल 
की नियुक्ति वैध नहीं बनाई जा सकती | 


नप 
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[१ | 


वर्तमान लेख प्रार्थनापत्र का जहाँ तक संबंध है इस पर 


संशोधन अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता | जिले ” श्र 
के जिस उपविभाग में यह गांव सभा पड़ती है उसके | पः 
Tao डी० A को ही एकमात्र इस चुनाव याचिका ae 
की सुनवाई का ग्रविकार है ओर उस Tao डी» ग्रोः = 
को इसे किसी अन्य अधिकारी के पास जिसे ग्रडिशनल 
Tao डी» Alo कडा जाता है भेजने का अधिकार नहीं 
है जत्र तक कि उक्त अडिशनल एस» Sto alo किसी के. 
समर्थ प्राधिकरण द्वारा नामोदीर न हो । विपक्षी सं० २ श्र 
का २८ जून प्रश्‍न “६५६ का चुनाव याचिका का उत्सर्जन पा 
वाला आदेश ्रभिखंडित किया जाता है ओर चुनाव 
याचिका विचाराधीन समझी जायगी । मुकदमें की थी 
अवस्था विशेष के कारण परिव्यय के संबंध में कोई आदेश दि 
नहीं दिया जाता । लो 
वाः 
न्या 
See n 
विधि पत्रिका वर्ष १(१८८०) ५८-५६ इला०(राजस्व)१० लै 
एम० एम० सिद्दिकी, न्यायिक सदस्य ( राजस्व मंडल ) संप 
राजस्व मंडल के दिनांक २३ मई १६५१ के श्रादेश | प्रवे 
पर पुनर्विचार प्रार्थनापत्र जो ज+ fro अधिनियम की | (प 
धारा २३२ के अंतर्गत था ae 
११ जुलाई eas | ह 3 
रेवा, मुसम्मात तथा अन्य — अपीलकर्ता । l 4 
j ५ 
विर र्त 
केदार सिंह तथा अन्य = उत्तरवादीगणं | भूध 
उ” प्र० जमींदारी बिनाश तथा मम E 
नियमावली १९५२ नि० ४, ५--“सुनवाई के लिय | त 
विचाराधीन” ( पेडिंग फार हीयरिंग ) का तात्य | 
पुनविचार प्रार्थनापत्र निहित होने की तिथि = 
स्वीकार नहीं किया गया नि० ४ के अंतर्गत स्थगि कोड 
होने या fac ५ के अंतर्गत sanaa ( अवेट्मै र 


का प्रश्न नहीं उठता । ३ ; 
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q- 3० प्र० जप्मींदारी विनाश तथा भूमि सुधार 

अधिनियम, १।१६४ , धा? 2 --पुनविचार प्राथेना- 

पत्र-अधिवासी अधिकार का प्रश्‍न ऐेसे प्रार्थनापत्र में 

नहीं उठाया जा सकता । 

न्यायिक सदस्य Gao एम» सिदिक्की-- 


ये तीन प्राथनापत्र राजस्व मंडल के २३ मई १६५१ 
के श्रादेश पर पुनर्विचार करने के लिये दिए गए हैं जो 
श्रपील सं० ४८४, YOR और ४८६।१६५०-५१ में 
पारित किया गया था | 

श्रकवरी वेगस वाद विषय की भूमि की स्वामिनी 
थी | उसने अपने स्वामित्व अधिकार को भगीरथ को वेच 
दिया | केदार सिंह तथा श्रन्य (जो इसमें उत्तरवादी हैं) 
लोगो ने श्रकबरी बेगम ओर भगीरथ के विरुद्ध अग्रक्रय 
बाद ( प्रीएम्प्शन सूट ) निवेशित किया और मंसिफ के 
न्यायालय से डिग्री प्राप्त किया । इसके विरुद्ध अपील की 
गई किंतु अपील भी उत्सर्जित हो गई । अपील जत्र 
विचाराधीन थी उसी बीच मगीरथ ने इस संपत्ति का 
पट्टा वर्तमान प्रार्थियों को कर दिया । श्रग्रक्रय वाद की 
अपील के. उत्सर्जित होने पर उत्तरवादियों ने अग्रक्रय॑- 
संपत्ति का दखल ले लिया और प्रार्थियों को अनधि- 
प्रवेशी ( ट्रेसपासस ) कहकर उनके श्रधिनिष्कासन 
( एजेक्टमेंट ) का वाद निवेशित किया | प्रार्थियों ने 
बाद के विरोध में कहा कि हमने भगीरथ से श्रपने कृषक 
के अधिकार को प्राप्त किया है और यह सदभावना 
( बोना फाइडी ) था । setter ( ट्रायल ) न्यायालय 
ने तो यह वाद उत्सर्जित कर दिया पर अपील में अति- 
रिक्त आयुक्त ने निर्णय दिया कि प्राथियों के पक्ष में 
भूधारण अधिकार का दिया जाना वास्तविक नहीं है ओर 
यही निष्कर्ष राजस्व मंडल ने अपने आदेश दिनांक 
२२ मई १६५१ में मान लिया । इस आदेश के पुन- 
विचार के लिये यह प्राथनापत्र निवेशित किया गया है । 

_ राजस्वमंडल के निष्कर्ष को गलत ठहराने के लिये 
कोई प्रमाण: नहीं दिया गया | 
` ` इन प्राथनापत्रों में दो ग्रन्य आधारों पर जोर दिया 
गया हे जिनमें से एक यह है कि जमांदारी विनाश 
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नियमावली के नियम ५ और ४ कें अनुसार कार्यवाही 
का उपशमन ( श्रवेटमेंट ) हो जाना चाहिए था | इसमें 
संदेह नहीं कि पुनर्विचार प्रार्थनापत्र निहित तिथि को 
विचाराधीन था किंतु उत्तरवादी के विद्वान्‌ वकील ने 
हमारा ध्यान fro ४ (१) पर दिलाया जो इन शब्दों में 
है "समस्त वाद और कार्यवाहियाँ”***-*०-- जो निहित 
होने की तिथि को किसी न्यायालय में सुनवाई के लिये 
थीं” | उनका कहना है कि उस तिथि को प्रार्थनापत्र 
स्वीकार ( ऐडमिट ) नहीं किया गया था इसलिए 
किसी न्यायालय में कुछ सुनवाई के लिये नहीं था और 
इसलिए, नि० ४ के stata यह न तो स्थगित हो 
सकता था और न fro ५ के अंतर्गत उपशमित 
( श्रवेटेड ) । मैं इससे सहमत हूँ । जबतक कि श्रपील 
या प्राथनापत्र स्वीकृत ( ऐडमिट ) न हो जाय तब तक 
यह नहीं कहा जा सकता कि वह सुनवाई के लिये है | 
इसलिए, कार्यवाही के उपशमित होने का कोई प्रश्‍न 
नहीं है | 

प्रार्थियौ का दूसरा श्राधार हे कि हमें ्रधिवासी 
श्रधिकार प्राप्त हो गया है | इस संबंध में ज० वि० अधि- 
नियम की २३ के ग्रंतरगंत के मामले में पारित ग्रादेश से 
यह स्पष्ट है किये अधिवासी नहीं हैं | यदि वे हों भी 
तो इस पुनर्विचार प्राथनापत्र में यह प्रश्‍न नहीं उठाया 
जा सकता | 

उत्तरवादियों की ओर सें एक आरंभिक आपत्ति यह 
उठाई गई थी कि एक उत्तरवादी के मरने पर ग्रवधि के 
भीतर उसके उत्तराधिकारी अभिलेख (Rate) पर 
नहीं लाएं गए इसलिए प्रा्थनापत्र संधार्य ( मेनटेनेबुला ) 
नहीं हैं । प्रार्थी के विद्वान्‌ वकील का कहना है कि 
उपशमन ( अवेटमेंट ) नियम पुनर्विचार (r) 
प्राथनापत्र में लागू नहीं होता | चूँकि मैंने तत्व पर 
निर्णय दे दिया है इसलिए अब इस आपत्ति पर विचार 
करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । ; 

इस प्रकार प्राथनापत्रों में बल नहीं है और वे 
परिव्यय ( कास्ट्स ) के साथ उत्सर्जित किए जाते हैं | 

--पुनर्विचार ( रेव्यू ) प्राथनापत्र उत्सलित 


—— — 


A AAA NENE til 


विधि पत्रिका वर्ष ३, (१८५०) ५८-५९ 
zafo ( राजस्व ) १२ 
न्यायमूर्ति गुत्‌ ( उच्च न्यायालय ) 
1 | o बुलंदशहर के जिज्ञा न्यायाधीश के आदेश दिनांक 
|} ३१ अगस्त १९५० के विरुद्ध एस० To Fo १६४६। 
| १९५० | - 
| 


१ नवंबर, १६५७ 
चौधरी एथी सिंह तथा अन्य वादी श्रपीलकर्तागण 
वि 0 
चौधरी गुरुदयाल तथा अन्य प्रतिवादी-उत्तरवादीगण 


जामा कुँवर, मुसम्मात तथा अन्य वादी उत्तखादीगण 


सहभागी ( कोशेरयर्स )-यदि संयुक्त भूमि से 
संबंध quate टूट गया हे तो इस स्थिति में संयुक्त 
धारण करनेवाले का अधिकार यदि किसी बड़े 
महाल में सहभागीदार लोग बंजर भूमि के धारण में 
अकेले हों और अकेले खेती करते हों तो उस स्थिति 
में जब कि संयुक्त भूमि से पूर्णरूपेण संबंध विच्छेद 
“et जाता हे इस अधिकार को मान्यता नहीं 
` देनी चाहिए । 
न्यायमूर्ति गुतूँ ¬ 
घोषणा ( डिक्लेरेशन ) के लिये यह वाद निवेशित 
_ किया गया था कि वादी इन खेतों के संयुक्त स्वामी है 
रौर प्रतिबादीगण के साथ वादीगण को इस पर धारण 
| पोजेशन ) दिला दिया जाय | ऐसा प्रतीत होता है 
कि जिन खेतों के संबंध में यह मुकदमा है वह पहले वाग 
श्रौर इसके एक भाग पर के पेड़ १३३३ Fo Ñ काट 
दि । इस खाली भूमि पर प्रतिवादियों ने अकेले 
करना श्रारंभ किया | इसके बाद शेष भाग पर के 
हाट डाले गए और १३५३ फ में प्रतिवादियों 
भाग पर भी ग्रकेले खेती करना आरंभ किया | 


ण का उन खेतों से जब mosey संबंध 

या तो उन्होंने यह वाद निवेशित किया | 
ना हे कि वादियों का संयुक्त घारण 
RL वे केवल बैँरवारा कर 
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शन्वीक्षा न्यायालय ने केवल इतना ही घोषित किया 
कि वादीगण प्रतिवादियों के साथ इन खेतों के सह 


जात 
भागीदार दै--ग्रौर कुछ नहीं | किर 
नीचे के न्यायालय द्वारा अपील उत्सजित फर घार 
दी गई | a 
कका 
यह अपील वादियों द्वारा निवेशित को गई है। (५ 
इसमें कहा गया है कि चूँकि यह घोषणा हो चुकी है कि ज 
वादीगण इन खेतों के संयुक्त कृषक हैं इसलिए हमें 
संयुक्त धारण का अधिकार है | 
भ रुलिंग ` oe परिः 
इस न्यायालय की रुलिंग्स में यह निण॒य हो चुका 
है यदि आपस में व्यवस्था करके प्रतिवादीगण अकेले 
धारण में हैं तो वादी को व्यवस्था (अरेंजमेंट) भंग करने 
का ग्रधिकार नहीं है ओर वादी यदि नहीं चाहता कि 
व्यवस्था चालु रहे तो उसे बँटवारा करना पड़ेगा | इस 
मामले में चूँकि प्रतिवादी गण १३३३ फ० से ही 
धारण में हैं इसलिए इससे यह ध्वनित होता है कि कोई 
व्यवस्था हुई थी जिसके अनुसार प्रतिवादीगण ग्रकेले 
उस भाग के धारण में थे। शेष भाग का जहाँ तक 
संबंध है उसके TL में कोई व्यवस्था नहीं प्रतीत होती । 
ऐसी परिस्थिति में बँटवारा ही एकमात्र उपाय है | 
ह १६४६ Co डबल्यूऽ आर० (उच्च न्यायालय ) १७१ 
में निणय हुआ था किंतु सेरा निर्णय यह हैं कि. यह 
अधिकार उस समय नहीं देना चाहिए जब कि इस गजर 
अधिकार द्वारा समस्त संयुक्त भूमि पर से वादी का संबंध 
विच्छेद पूर्णरूपेण हो जाता हो | ¢ एस. 
इस मामले में जिस भाग पर प्रतिवादियों का धारण | 
बाद में हुआ मेरे विचार से उस भाग पर वादियों शरीर पर 
प्रतिवादियों का संयुक्त धारण होना चाहिए | समता | = 
के विचार सै ही यह अच्छा नहीं होगा वरन्‌ पक्षों के | faa 
अधिकार से भी यह मेल खाता है। भूमि के संयुक्त कर 
धारण करनेवालों का अधिकार जो इस न्यायालय द्वारा on 


सीमित किया गया है उसका बिस्तार इस सीमा तक 4 A 
किया जा सकता कि संयुक्त धारण करनेवालों में से 
एक संयुक्त खाते के किसी भाग के उपभोग से पूर्ण 
विच्छेद हो जाय | 


| क | यह अपील आंशिक रूप में स्वीकार की 
जाती है ओर नीचे के न्यायालय की डिग्री का संशोधन 
किया जाता है कि वादीगण को उस भाग का संयुक्त 
धारण दिया जाय जिस भाग पर १३५३ Fo Ñ खेती 
आरंभ हुई atl यदि आवश्यकता पडे तो इस डिग्री 
का जब निष्पादन किया जाय उस समय निष्पादन 
( एक्जीक्यूशन ) न्यायालय उचित जाँच करने के बाद 
क्षेत्रफल निश्चित करके उसकी हृदबंदी कर देगा | 

परिस्थिति ऐसी हे कि उभय पक्ष अपने अपने 
परिव्यय ( कास्ट्स ) को सहन करें | 


अपील आंशिक रूप में स्वीकृत 


विधि पत्रिका बर्ष ३ ( १८३० ) ५८-५६ 
इला० ( राजस्व ) १३ 
न्यायमूर्ति वी» जी» AIR 

( उच्च न्यायालय ) 
व्यवहार प्रकीणंक लेख सं० १५६८1१६९५६ 
2 २३ दिसंवर १६५७ 


गजराम सिंह ii गाडी 

वि० 
Wo डी० ्रो० गुनउर तथा aa — व्रिपच्षीगण 

प्रारण : 
श्रौर So प्र पंचायत राज नियमावली नि० २५ (१) 
[S 
ma | रतुक ( प्राविजो ) -चुनाव न्यायाधिकरण के कार्य 
त के को प्रवृत्ति-एस० gto ओ० चुनाव याचिका का 

Y 


णय अपने व्यक्तिगत ज्ञान के 
कर सकता | 
न्यायमूति वी?.जी० ओक — 
ह गुनउर जिला बदायूँ के एस» gto alo ने गाँव 
भा के प्रधान के चुनाव के संबंध निवेशित की गई 
याचिका को उत्सर्जित कर दिया था। इसी 


आघा! पर नहीं 
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onder 


उत्सर्जन के आदेश को ग्रमिखंडित करने के लिये 
भारतीय संविधान के अनुच्छेद २२६ के श्रंतगंत यह लेख 
प्राथनापत्र निवेशित किया गया | 

गजराम सिंह ने गोरी सहाय के चुनाव पर आपत्ति 
करने के लिये चुनाव याचिका निवेशित किया था | 

उत्सजनवाला आदेश संक्षिप्त हे। उसमें है कि 
“मैंने वकील की बात सुनी ओर प्रार्थी के श्रभिकथन पर 
विचार किया | चुनाव स्वयं मेरी उपस्थिति में हुआ और 
प्रार्थी ने जिस श्रवैधता की चर्चा की है वैसी कोई बात 
चुनाव के बीच नहीं हुई थी | तासर्य यह कि यह चुनाव 
बहुत सुंदर ढंग से हुआ ओर प्रार्थी के आरोप में मुझे 
कोई बल नहीं दीखता | इसलिए पंचायत राज ग्रधिनियम 
के नियम २५ ( १ ) के ग्रंतगत यह चुनाव याचिका 
उत्सर्जित करता हूँ 1? 

गोरी सहाय की .ओर से २० wit १६५६ के 
आदेश के बारे में कहा गया कि परंतुक १ में है कि एस० 
डी० Alo जत्र इस बात से daz हो जाता है कि चुनाव 
याचिका सारहीन है तो वह इसे उत्सर्जित कर सकता 
2) इसमें कहा गया कि न्यायाधिकरण ने इसमें कोई 
तत्व नहीं देखा इसलिए इसे उत्सर्जित कर दिया | 


| 
| 
| 


नियम २५ (१ ) में हे कि निर्वाचन न्यायाधिकरण 
anna न्यायिक ( क्वासी जुडिशियल ) होता है | नि० 
२५ ( १ ) के ग्रंतर्गंत एस० डी० श्रो० प्रशासकीय ढंग 
से काम नहीं कस्ता इसलिए एस० Sto Ato चुनाव 
याचिका का निवर्तन केवल अपने व्यक्तिगत ज्ञान के 
आधार पर नहीं कर सकता । जो सिद्धांत आभास 
न्यायिक कायवाहियों के निवर्तन के संत्रंध मै लागू होता 
ad सिद्धांत चुनाव याचिका के इस निवर्तन में लागू 
होगा | ऐसा प्रतीत होता है किं नि० २५ ( १ ) के. 
परंतुक १ के ये शब्द “प्राथनापत्र में तत्व नहीं हे? व्यू० 
प्रर संहिता के ञ्रा० ७ Rio ११ के शब्द “वाद पत्र से 
जब्र बादमूल ( काज ग्राफ एक्शन ) प्रकट नहीं । 
के समान हैं | 

इस मामले में चुनाव याचिका इस M 
अस्वीकार नहीं की गई कि वादमूल प्रकट नहीं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar A 
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वरन्‌ इसके अस्वीकार करने का कारण था कि न्यायाधि- 
करण संतुष्ट हो गया था कि यह सर्वोत्तम चुनाव था | 
| दंड प्रक्रिया संहिता की धारा २०२ के अंतर्गत जैसी 
i कार्यवाही की जाती है उसी ढंग पर कायवाही करनी 
चाहिए थी । इसमें चुनाव याचिका के समर्थन में एक 
पक्षीय साद्य लेना चाहिए था ओर इस प्रकार साक्ष्य 
लेने के बाद जत्र न्यायाधिकरण संतुष्ट हो जाता कि इसमें 
कोई तत्व नहीं हे तब यह पंचायत राज नियमावली के 
| fate २५ (१) के परंतुक ! के अंतर्गत उत्सर्जित किया जा 
| सकता था | किंतु इस मामले में ऐसी कोई कायवाही 
नहीं की गई | 
इसमें प्रमुख ग्राधार यह लिया गया है कि मतदान 
के दिन प्रार्थ का नाम पुकारा ही नहीं गया । इसमें 
संदेह नहीं कि प्रार्थी चुनावर्थियों में से एक था । इसे 
गौरी सहाय श्रौर मुकुंदी ने भी माना है । यदि प्रार्थी का 
फहना सत्य हो तो चुनाव में यह भारी श्रनियमितता 
है और इसलिए श्रपनी बात को प्रमाणित करने के लिये 
प्राथी को अवसर देना चाहिए था। न्यायाधिकरण को 
एकमात्र श्रपने ही ज्ञान के श्राधार पर इसका निर्णय नहीं 
करना चाहता था । चुनाव याचिका विधि के श्रनुसार 
निणय करने के लिये प्रतिप्रेषित ( रिमांड ) की जानी 
चाहिए | 
विद्वान्‌ एस० डी० ato ने अपने श्रादेश में कहा 
है कि चुनाव मेरी उपस्थित में हुआ । इसलिए प्रतीत 
होता हे कि उन्हें इसका दृढ़ निश्चय हो गया था कि 
चुनाव ठोक से हुश्रा इसलिए ्रच्छा यह होगा कि चुनाव 
याचिका की सुनवाई किसी दूसरे न्यायाधिकरण 
द्वारा हो। 
भारतीय संविधान के अनुच्छेद २२६ के अंतर्गत यह 
[पत्र स्वीकार किया जाता है । गजराम सिंह द्वारा 
चुनाव याचिका का निणुंय विधि के अनुसार 
यहद gana किया जाता है | बदायूँ के 
गश इसको किसी दूसरे एस० डी० Mo के यहाँ 
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१ 
विधि पत्रिका वर्षे ३, ( १८८० ) १६४८-४९ | भा 
इला० ( राजस्व ) १४ दि 
उच्च न्यायालय of 
न्यायमूर्ति देसाई बन 
वाद सं० UELL नगीना के प्रतिकर I 
( कंपेंसेशन ) अधिकारी के आदेश दिनांक १८ जुलाई a 
१६५४ के विरुद्ध व्यवहार पुनरीक्षण Fo ८८६।१६५४ a 
३१ जनवरी १६५७ = 
रानी फूल कुमारी = प्रार्थी दिः 
राज्य तथा अन्य विपक्षीगण र 
उ० Fo जमींदारी विनाश तथा भूमिसुधार अघिः i 
नियम, १।१६४१, Blo ३३३, ४८, ४६--व्यवहार 
प्रक्रिया संहिता, ato १६०८, धारा ११४ -जमींदारी न्या 
विनाश अधिनियम के stata आदेश देनेवाले प्रति गल 
कर अधिकारी व्य० प्र० do की धारा ११५ के aif 
अभिप्राय के अनुसार उच्च न्यायालय के नीचे का है। 
( सब्राडिनेट टू हाइईकोटे ) न्यायालय नहीं है । are 
न्यायमूर्ति देसाई FESS 
प्रतिकर अ्रधिकारी ने जमींदारी विनाश अधिनियम टप 
के अंतर्गत आदेश पारित किया था । उसी. आदेश के AS 
पुनरीक्षण के लिये व्य० go सं० की धारा ११५ के aR 
अंतर्गत यह प्रार्थनापत्र निवेशित किया गया है । प्रार्थी ne 
एक मध्यवर्ती है जिसे अपने स्वामित्व ग्रधिकार के ले a i 
लिए जाने के बदले प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार दै। ¢ _ 
प्रार्थी को जो प्रतिकर देना है उसके लिये प्रतिकर तमी 
निर्वारण का प्रारूप तैयार किया गया | प्रार्थी ने इसपर | 
दो श्राधारों पर आपत्ति किया जिनमें से एक यह g | a 
कि लगान का मूल्यांकन कम है | उसका एक FF | बही 
विपक्षी do २ दि अपर गैंजेज सूगर मिल्स लिमिटेड हैं । और 
प्रतिकर अधिकारी के समक्ष जो झगड़ा था बह यही था 
कि विपक्षी को जो भूमि प्रदान की गई थी उसकी लगाने 
किस दर से निर्धारित की जाय । इसने भूमिषरी श्रधिकार । भी 
का एक सनद्‌ भी प्रास कर लिया है | प्रार्थी ने प्रा होगी 


अधिकारी को सूचित किया कि मैंने सरकार के 
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भूमिधरी सनद को स्वीकार करने के लिये प्रार्थनापत्र 
दिया है शर वह अभी विचाराधीन है | इसके बाद 
प्रतिकर अधिकारी ने स्वतः उसे इस कार्यवाही में पक्ष 
बनाया | विपक्षी को एक नोटिस दी गई, उस नोटिस पर 
वह उपस्थित हुआ और कहा कि हमें पक्ष नहीं बनाना 
चाहिए कारण कि प्रार्थी को प्रतिकर रूप में दी जानेवाली 
धनराशि से हमारा कुछ संबंध नहीं है। प्रार्थी ने भी 
उसे विपक्षी बनाने पर आपत्ति किया किंतु प्रतिकर अधि- 
कारी ने अपने ग्रादेश को निराकृत करने से इनकार कर 
दिया । प्रार्थिनी चाहती दै कि वह आदेश Ao 
go संहिता की धारा १:५ के stata उत्सर्जित कर 
दिया जाय | 


व्य० प्र संहिता की धारा ११५ में है कि नीचे का 
न्यायालय ( सवार्डिनेट कोट ) यदि कोई अधिक्षेत्र संबंधी 
गलती करता है तो उच्च न्यायालय ऐसे निर्णय का 
अभिलेख am कर Sar उचित समभे आदेश दे सकता 
है। इस मामले में प्रतिकर अधिकारी जमींदारी विनाश 
अधिनियम की घारा ४८ के अंतर्गत इसकी सुनवाई 
करता है । उसके द्वारा निर्णीत कोई आपत्ति धारा ५६ के 
AMT व्यवहार न्यायालय को डिग्री समझी जायगी | 
इसमें संदेह नहीं कि ग्रापत्तियो का Prada करते समय 
वह न्यायालय का काम करता हे । धारा ४८ के अंतर्गत 
वाद को सुनवाई वह व्यवहार प्रक्रिया संहिता के नियमों 
के अनुसार करता है | किंतु केवल इसी त्रात से यह नहीं 


“FRIST सकता कि इसमें व्य० प्र० संहिता की धारा 


११५ लागू होती है। वह व्यवहार न्यायालय के उन 
सभी अधिकारों का प्रयोग करता है जो व्य» प्र० संहिता 
दारा प्रदान किए गए हैं किंतु उस पर वे सब दायित्व 
नहीं होते जो व्यवहार न्यायालय पर होते हैं। केवल 
बही उपबंध इसमें लागू होते हैं जो वाद की सुनवाई 
और निर्वरतन से संबंध रखते हें। 


ie यदि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ११५ लागू 
: दोती हो तो ठीक उसकी शर्तों के श्रनुसार ही लागू 
हाँगा | उच्च न्यायालय इसमें केवल तमी हस्तक्षेप कर 


| एकता है जब कि उसके नीचे का यह न्यायालय हो | 
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प्रार्थी का न्यायालय एक न्यायालय विशेष है जो जमीं- 
दारी विनाश श्रधिनियम के stata बना हे | यह व्यवहार 
न्यायालय ( सिविल कोर्ट ) से अंतर रखता है | व्यवहार 
न्यायालय बंगाल ओर आसाम व्यवहार न्यायालय 
श्रधिनियम (do १२।१८८७ ) के श्रनुसार बने हैं। 
प्रतिकर अ्रधिकारी का न्यायालय जमींदारी विनाश श्रधि- 
नियम के अनुसार बना है श्रौर इस अधिनियम द्वारा 
इसे जो after प्रदान किए गए हें केवल उन्हीं 
अधिकारों का यह प्रयोग कर सकता दै । धारा ३२५ में 
दिया gar है कि दंड संहिता की कुछ धाराओं के संबंध 
में इसके अंतर्गत की कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही समभी 
जायगी | इसका श्रभिप्राय यह है कि इसे व्यवहार न्या- 
यालय के समान नहीं बनाया गया है । धारा ४६ के 
अंतर्गत पारित श्रादेश के बारे में दिया हुआ है कि यह 
व्यवहार न्यायालय की डिग्री समभी जायगी, इससे भी 
यह पता चलता है कि यह व्यवहार न्यायालय नहीं है । 
धारा ४८ में दिया हुआ है कि इसको व्यवहार न्यायालय 
के समस्त अ्रधिकार प्रदान किए गए हैं ओर इसे व्यवहार 
प्रक्रिया संहिता के उपबंधों का पालन करना है । इससे 
भी यही परिणाम निकलता है । व्यवहार न्यायालय को 
इसकी सुनवाई का श्रधिक्षेत्र नहीं हैं, यह सर्वथा स्पष्ट है । 
ग्रतः इसका ग्रथ यह निकलता है, किं प्रतिकर श्रधिकारी 
व्यवहार न्यायालय के समान कार्य नहीं करते । प्रतिकर 
श्रायुक्त ग्रौर उनके सहायक उसके काम का निरीक्षण 
करते हैं--इस न्यायालय को उसके निरीक्षण करने का 
कहीं मी उपबंध नहीं है | 

“नीचे का” ( सबरार्डिनेट ) शब्द के दो विशेष ser 
होते हैं । १--निम्न महत्व या श्रेणी का ओर २--अ्रधीन 
या प्राधिकार के ग्रंतर्गतवाला । एक न्यायालय का दूसरे 
के नीचे ( सबार्डिनेट ) होने का प्रश्‍न तब उठता हे जब 


ये शब्द दूसरे श्रथ में प्रयुक्त होते हें । जत्र यह तय करना | 
होता है कि कोई न्यायालय विशेष धारा ११५ व्य० प्र० | 
do के उपबंध के श्रनुसार उच्च न्यायालय के नीचे का 


न्यायालय है कि नहीं तो केवल इतना ही दिखलाना 


|! 
| 
f 
ह 
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i न्यायालय के अधीन या प्राधिकरण के श्रांतर्गत है | एक 
न्यायालय दसरे के नीचे का न्यायालय तब होता हे जब 
a वह उस पर अपील के श्रधिकार का प्रयोग करता दया 
उसके निरीक्षण के gana होता z at AT के 
i, अधिकार का प्रयोग या निरीक्षण करने का श्रधिकार उसे 
a किसी परिनियम के उपबंधो द्वारा प्रदान किया गया हो । 
कोई परिनियम ag कह सकता है कि श्रमुक न्यायालय 
ग्रमुक न्यायालय के नीचे का न्यायालय हे यद्यपि कि 
ऊपरवाला न्यायालय नीचेवाले न्यायालय पर किसी 
अपील के अधिकार का या निरीक्षण के श्रविकार का 
प्रयोग न करता हो । उसी प्रकार कोई परिनियम यह 
कृह सकता है कि अमुक न्यायालय श्रमुक न्यायालय के 
नीचे का न्यायालय नहीं है चाहे ऊपरवाला न्यायालय 
नीचे के न्यायालय की श्रपील ही क्यों न सुनता हो | 
जत्र तक न्यायालय को किसी न्यायालय पर नियंत्रण 
रखने का श्रधिकार नहीं होता तब तक उसे उच्च न्यायालय 
। के अधीन नहीं कहा जा सकता | इस प्रकार यदि कोई 
'परिनियमित उपबंध न हो तो किसी न्यायालय को उच्च- 
न्यायालय के नीचे का न्यायालय नहीं कहो जा सकता | 
उ० m भूधारण श्रधिनियम के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के 
/ सहायक कलक्टर के आदेश की अ्रपील जिला न्यायाधीश 
श याश्रायुक्तकें यहाँ होती थी किंतु वह कलक्टर के 
| “नीचे का ( सतार्डिनेट) था जब कि कलक्टर को 
सामूली आदेश के सिवा ग्रपील सुनने का अधिकार ही 
नहीं था । इससे यह प्रकट होता E कि एक न्यायालय 
दूसरे के नीचे होना उस दूसरे न्यायालय के अपील के 
अधिक्षेत्र के अंतगत होने पर निर्मर नहीं करता | 
व्य? Fo संहिता की धारा ११५ के अंतगत 
“उच्च न्यायालय के" ` "नीचे का न्यायालय” शब्द 
हे | यहाँ नीचे का न्यायालय द्वितीय ag में 


य है यह परितियम का प्रश्‍न हैं इसलिए संहिता 
परा ३ में यह दे दिया गया हे | “नीचे का 
होने की बात इसी उपबंध के अनुसार तय 
जब यह स्पष्ट दे दिया गया हो कि नीचे के 
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जो न्यायालय नहीं दिए हुए हैं वे इसके बाहर हँ | यदि 
कोई इस विचार का हो कि जो न्यायालय धारा ३ में 
नहीं दिए हुए हैं वे भी उच्च न्यायालय के नीचे न्यायालय 
हो सकते हैं तो इसके लिये बहुत ही दृढ़ प्रमाण चाहिए। 
व्य० प्र संहिता की धा० ११४ का संकेत उसी शोर है 


जिनमें व्यवहार प्रक्रिया संहिता लागू होती है। जिनमें 
व्यवहार प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होती वे धारा ११४ 


के अनुसार उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय नहीं 
हो सकते | व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार व्यवहार 
न्यायालय वहीं हैं जो बंगाल ओर ग्रासाम व्यवहार 
न्यायालय अधिनियम के sata स्थापित हैं। और 
न्यायालय या न्यायाधिकरण हैं जो दूसरे अधिनिथमों के 
अंतर्गत स्थापित हैं । वे व्यवहार न्यायालय नहीं है AR 
उनकी कार्यवाही स्वतः व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनु- 
सार नहीं होती | इसलिए धारा ११५ के ्रंतर्गत वे नीचे 
के न्यायालय adi हो सकते | उनको स्थापित करने 
वाले ग्रधिनियमों को यह अधिकार होता है कि उसके | 
लिये प्रकिया निर्धारित करे | इस प्रक्रिया के लिये यदि | 
वे चाहे तो संपूर्ण व्यवहार प्रक्रिया संहिता के उपबंध 
लागू कर सकते हैं ओर चाहें तो कुछ उपबंध व्यवहार 
प्रक्रिया संहिता के ओर कुछ श्रन्य उपबंध भी लागू कर | 
सकते हैं । केवल इतना ही कह देने से कि इसमें AT | 
हार प्रक्रिया संहिता के उपबंध लागू होंगे उसे व्यवहार | 
न्यायालय नहीं कहा जा सकता क्योंकि व्यवहार प्रक्रिया. | 
संहिता पर व्यवहार न्यायालय का एकाधिकार नहीं है। | 
To आई० Aiko १६५१ पटना १४०, To MÈ, 
ito १६३२ इलाहाबाद ६५१ और आई० एल” | 
ARo ३७ बंबई ११४ में निर्णय हुआ था कि धारा ११५ | 
के लिये नीचे के जो न्यायालय धारा ३ में गिनाए गए हँ | 
वे स्वत; पूण ( एक्जास्टिव ) न किंतु इसके लिय | 
कोई कारणा नहीं दिवा गया है कि वे स्वतः पूण ब |. 
नहीं हें। To Algo mto १६४४ मद्रास १३६ | 
निर्णय हुआ था कि धारा ११५ के अंतर्गत राजी 
न्यायालय भी उच्च न्यायालय के नीचे का न्यायालय दै 
दूसरी ओर सुल्तान अली वि० नूर हुसेन में निर्णय 
था कि जो न्यायालय धारा ३ की परिभाषा में नहीं 


उपबंध 
[वहार 
गू कर 


व्यव- | | 


[वहार 


[क्रिया | 


| है। 


गराई । 
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धारा ११५ के अभिप्राय के लिये उच्च न्यायालय के नीचे 
के न्यायालय नहीं हैं । कुछ व्यवहार ( सिविल ) ग्रधि- 
कारों का प्रयोग करने के कारण ही उन्हे उच्च न्यायालय 
के नीचे का न्यायालय नहीं कहा जा सकता | इस निर्णय 
से में सहमत g ओर अत्यंत सम्मान के साथ इसके प्रति- 
कूल fama देनेवाले उपयुक्त निणुंयो को मानने में 
ग्रसमर्थ हूँ | धारा ३ स्वतः पूरणं है इसमें मुझे कोई संदेह 
नहीं ओर उसमें दिए गए न्यायालयों के श्रतिरिक्त कोई 
दूसरा न्यायालय धारा ११५ के ग्रंतर्गत उच्च न्यायालय के 
नीचे का न्यायालय नहीं कहा जा सकता | 


किसी अधिनियम के अंतर्गत जब्र नए. ्रधिकार या 
नए दायित्व का सृजन होता हैं तब इसके लिये दो 
उपाय हैं, एक यह कि वर्तमान व्यवहार न्यायालय ही 
इन अधिकारों ओर दायित्वों को लागू करें या इसके 
लिये विशेष न्यायालय की स्थापना हो | यदि वर्तमान 
व्यवहार न्यायालय ही इन सत्रको लागू करते हैं तब 
तो वे धारा ११५४ के प्रयोजन के लिये उच्च न्यायालय के 
अधीन होंगे aie यदि उसके लिये नए न्यायालय बनते 
हैं तो जैसा ऊपर कहा गया है वे उच्च न्यायालय के नीचे 
के न्यायालय नहीं होंगे क्योंकि नए न्यायालय का बनना 
ही यह प्रकट करता हैं कि व्यवहार न्यायालय और इस 
नए न्यायालय में ग्रंतर है । जव अधिकारों ओर दायित्वों 
को लागू करने का काम व्यवहार न्यायालय को दिया 
जाता है तब दो बातें देखनी चाहिए | यह कि वे अधि- 
कार आदि वतमान न्यायालय को दिए गए हैं या न्याया- 
लय के प्रमुख ग्रधिकारी विशेष के निरूपित व्यक्ति 
( परसोना डेजिग्नेटा ) के पद से, यह उसकी 
व्याख्या द्वारा समभा जा सकता है | Lo Algo Mo 
१६३३ इलाहाबाद ७६४ में निणुय हुआ था कि उ० 
To जिला बोड ग्रधिनियम के iada जिला न्यायाधीश 
जब चुनाव याचिका की सुनवाई करते हैं तो वे ( पर- 
साना डेजिग्नेटा ) होते हैं, व्यवहार न्यायालय नहीं | To 
थाई० ग्रार० १६४६ लाहौर १३१२ में नीचे के न्याया- 


लय को न्यायालय रूप में ्रधिकार प्रदान करने ओर 


न्यायालय के प्रमुख अधिकारी को ( परसोना 
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डेजिग्नेटा ) रूप में अधिकार प्रदान करने में अंतर 
बतलाया गया है । Co आई० आर० १६४१ पटना 
६५ में faa ga था कि देखना यह चाहिए कि 
यह अधिकार यदि व्यवहार न्यायालय को न्याथालय के 
पद से सोंपा गया है तब तो इसके लिये तत्संबंधी अधि- 
क्षेत्र के सारे उपबंध लागू होंगे किंतु यदि न्यायालय के 
पद से यह काम नहीं दिया गया है वरन्‌ वह जब केवल 
( परसोना डेजिग्नेटा ) होता है तो उस समय न्यायालय 
के समान ahaa वाले s से शासित 
नहीं होगा | 

अत्यंत संमान के साथ इस कथन के बारे में में 
अपना सुझाव यह देता हूँ कि इसमें थोड़ा संशोधन कर 
देना चाहिए तथा देखना चाहिए कि यह श्रधिकार 
वर्तमान न्यायालय को प्रदान किया गया है या नए 
न्यायालय को प्रदान किया गया है । (परसोना डेजिग्नेटा) 
भी एक न्यायालय हो सकता है इसलिए यह विभेद- 
करण कि ग्रधिकार का प्रयोग न्यायालय के पद से करने 
का विधान है या अन्य ढंग से, ठीक नहीं है | कभी कमी 
यह संयोगवश ही होता है कि ऐसा नियुक्त अधिकारी 
व्यवहार न्यायालय का अधिकारी होता है अन्यथा यदि 
कोई दूसरा व्यक्ति हो तो यह भ्रम नहीं पैदा होगा कि 
यह व्यवहार न्यायालय है कि नहीं | १६५६ To डब्ल्यू० 
ARo ( उच्च न्यायालय ) १७६ में नगरपालिका 
अधिनियम के ग्रंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक आदेश 
का पुतरीच्ण इसलिए नहीं किया गया था कि यह 
आदेश पारित करते समय मजिस्ट्रेट केवल ( परसोना 
डेजिग्नेटा ) था | 

“नीचे के न्यायालय? ये शब्द संविधान में भी पाए 
जाते हैं | संविधान के प्रयोजन के लिये यह बतला दिया 
गया है कि उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय कौन 
कोन से हें! इसमें श्रधिनियम विशेष या स्थानीय 
अधिनियम के ग्रंतरंत बने हुए अधिनियम जैसे जिला 
बोड अधिनियम ओर जमींदारी विनाश अधिनियम 
आदि का नाम नहीं हैं। नीचे का न्यायालय हो 
लिये एक शत यह हे कि इसके प्रमुख अधिकारी की 


नियुक्ति राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार 


ने के 
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| राज्यपाल उच्च न्यायालय की सलाह से करते हाँ। 
जमींदारी विनाश श्रधिनियम का यह अभिप्राय नहीं है 
| कि इसके द्वारा बनाए गए न्यायालयों के प्रमुख अधि 
। कारियो की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की 
सलाह पर हो | इसका ग्रथ यह होता है कि कम से कम 
संविधान के प्रयोजन के लिये यह उच्च न्यायालय के 
नीचे का न्यायालय नहीं है । अनुच्छेद २२८ में उच्च 
| न्यायालय को यह अधिकार दिया गया हे क्रि वह उसके 
A नीचे के न्यायालय मै विचाराधीन मामले को यदि चाहे 
l तो हटा सकता है । अनुच्छेद २२७ के Bata उच्च 
न्यायालय को सभी न्यायालयों ओर न्यायाधिकरणी को 
निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। इस संबंध में 


यह बात महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद २२७ में कही 


“नीचे के न्यायालय” शब्द नहीं प्रयुक्त हैं। इसलिए 
4 उच्च न्यायालय के केवल निरीक्षण के ग्रंतर्गत होने से 
E कोई न्यायालय उच्च न्यायालय के नीचे का न्यायालय 
|. नहीं हो सकता । 
जैसे इसके लिये eto go संहिता की धारा ३ में 
दिया है कि कोन कोन से न्यायालय उच्च न्यायालय 
के नीचे के न्यायालय हैं उसी प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता 
की धा० १७ ओर २१ में दिया हुआ है कि कोन कौन 
से न्यायालय किन किन न्यायालयों के atta हैं। 
प्रक्रिया के संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता और दंड 
प्रक्रिया संहिता दो प्रमुख संहिताएँ हैं। दंड प्रक्रिया 
संहिता में यह स्पष्ट दिया हुआ है कि “नीचे के न्यायालय? 
होने की बात एकमात्र परिनियम ( स्टैट्यूट ) पर निर्भर 
` करती है, Phat सामान्य नियम पर नहीं | दंड प्रक्रिया 
` संहिता में नीचे के न्यायालय होने और अधीन न्यायालय 
होने में ग्रंतर बतलाया गया है और यह निश्चित हो 
are कि एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते | यदि दंड 
a दिता के प्रयोजन के लिये नीचे का न्यायालय 
पील के अधिज्षेत्र के ग्रवीन होने पर निर्भर नहीं 
तो उसी प्रसंग में व्यवहार प्रक्रिया संहिता में 
लय? शब्दों का कोई दूसरा ग्रथ लगाना 


Ao १६३४ इलाहाबाद २६० में निर्णय 
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हुआ था कि नीचे का न्यायालय होने के लिये केवल 
इतना ही आवश्यक है कि वह करिसी प्रकार नीचे हो; 
चाहे वह प्रशासन में नीचे हो चाहे न्याय में नीचे हो या, 
चाहे निष्पादन में नीचे हो, यदि नीचे है तो वह नीचे 
का न्यायालय ( सवार्डिनेट कोट ) कट्टा जा सकता हैं। 
अत्यंत संमान के साथ में इस विचार से सहमत नहीं 
ži यदि सामान्य नियम यदी होता तो नीचे का 
न्यायालय होने के लिये वियम विशेष बनाने की आव- 
श्यकता ही क्या थी? यदि धारा ३ का नियम इस 
सामान्य नियम के अतिरिक्त होता तो धारा ३ में इसकी 
AR dha अवश्य होता | Az सामान्य नियम सामान्य 
वाक्यांश अधिनियम ( जेनरल क्लाजेज ऐकट ) में 
नहीं है | 


न्यायालय अवमान ग्रधिनियम ( कंटेप्ट ग्राफ कोट 
ऐक्ट ) में उच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया. गया 
है कि वह अपने नीचे के न्यायालयों के श्रवमान (कंटेप्ड)' 
में दंड दे | किंतु न्यायालय ग्रवमान अधिनियम की धारा 
२ में नीचे के न्यायालय का जो श्रथ हे उसी ग्रथ में 
धारा ११५ ( व्य» To सं० ) में उसका प्रयोग नहीं हो 
सकता | इसके लिये कई प्रमाण दिए गए हैं किंतु वे 
सब दूसरे प्रसंग में हें । किसी दूसरे परिनियम में मित्र 
प्रसंग में प्रयुक्त इन शब्दों का एक ही प्रकार से श्रथ 
नहीं किया जा सकता । धारा ११५ के लिये जो पहली 
शतं है कि वह न्यायालय व्यवहार ( सिविल ) न्यायालय 
होना चाहिए वह शत उच्च न्यायालय के नीचे कां 
न्यायालय होने के लिये न्यायालय ग्रवमान अधिनियम 
के अंतर्गत नहीं है | 


उच्च न्यायालय के एकाकी न्यायाधीश के श्रादेश 

की अपील उसी उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों कॉ | 
एक न्यायासन सुनता है किंतु अपील सुनने से ही यई | 
a कहा जा सकता कि वह एकाकी न्यायाधीश की 
न्यायालय दो न्यायाधीशों के न्यायासन के नीचे की 
न्यायालय है | एकाकी न्यायाधीश उच्च न्यायालय की 
काम करता है और न्यायासन भी उच्च न्यायालय की 


काम करता है | यदि उक्त सिद्धांत को थोड़ा और १ 


. ९ | 


बढ़ा दिया जाय तब तो यह भी कहा जा सकता है कि 
प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समुदाय और सरकार भी सुंसिफ 
तक के अधीन हो सकती है क्योंकि वे उनके कार्यों और 
उनके ग्रादेशों पर निणय देते हैं ओर विधि के विरुद्ध 
पाने पर उसे ्रभिखंडित कर सकते हैं | अपील में और 
इस ्रभिखंडन की प्रक्रिया में कोई विशेष अंतर नहीं 
है। यदि कोई न्यायालय किसी न्यायालय के नीचे का 
न्यायालय केवल इसलिए हो सकता है कि वह अपील में 
उसके ्रादेश का ग्राभिखंडन कर सकता है तत्र तो प्रत्येक 
व्यक्ति और प्रत्येक संस्था को प्रत्येक न्यायालय के नीचे 
का हो जाना चाहिए | 

एक बात बह कही गई है कि जमींदारी विनाश 
श्रधिनियम की धारा ३३० के अनुसार उच्च न्यायालय 
को सुनवाई का अधिकार नहीं है । सुनवाइ में व्यवहार 
न्यायालय ( सिविल कोर्ट ) का अधिकार समाप्त किवा 
गया हे और इसी ्राधार पर यह कहा जाता हे कि उच्च 
न्यायालय भी व्यवहार न्यायालय है | यह बात मैं न 
मानता । व्यवहार न्यायालयों की स्थापना बंगाल और 
श्रासाम व्यवहार न्यायालय अधिनियम के ग्रंतर्गत हई हे 
किंतु उच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के अंतर्गत हई 
ह-उक्त अधिनियम के ग्रंतगत उच्च न्यायालय की स्थापना 
नहा हुई है | सामान्य वाक्यांश अधिनियम में उच्च 
न्यायालय की परिभाषा दी गई है कि राज्य में व्यवहार 
न्यायालय का सबसे ऊँचा AT का यह न्यायालय है | 
इसका श्रथ यह नहीं होता कि यह व्यवहार न्यायालय 
६ | अपील का सबसे ऊँचा व्यवहार न्यायालय का श्रथ 
है ग्रपील के ARAA E सबसे ऊँचा न्यायालय, यह 
आवश्यक नहीं हे कि यह स्वतः भी व्यवहार न्याया- 
लय हो । 


मेरा निशय है कि प्रतिकर अधिकारी व्यवहार प्रक्रिया 
संहिता की धारा ११५ के अभिप्राय के ग्रंतर्गत उच्च 
न्यायालय के नीचे का न्यायालय नहीं है । 

व्यवहार प्रक्रिया संहिता के Blo १ नि० के 
AMG उन लोगों को श्रभिलेख पर लाया जा सकता था 
बिनको उसमें Gq बनाना चाहिए था या पूर्णरूपेण 
सय देने के लिये जिनका रहना आवश्यक हो | इस 
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मामले में पक्ष बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी | 
एक बात यह कही गई है कि गलती कितनी ही बड़ी 
क्यों न हो वह पुनरीक्षण में ठीक नहीं की जा सकती | 
किंतु यहाँ मजिस्ट्रेट को पक्ष बनाने का ahaa नहीं था 
विकल्पतः अ्रधिक्षेत्र का सारभूत दुरुपयोग हुआ | प्रार्थी 
नहीं चाहती थी कि विपक्षी को पन्च बनाया जाय और 
स्वत; विपक्षी ने भी अपने को पक्ष बनाए जाने पर आपत्ति 
किया था | 

कुछ भी हो चूँकि यह निणंय हो चुका है कि प्रतिकर 
अधिकारी इस न्यायालय के नीचे का न्यायालय नहीं है 
इसलिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ११५ के 
अंतर्गत इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता | इसलिए 
प्राथनापत्र उत्सर्जित किया जाता है परंतु परिव्यय के लिये 
कोई ्रादेश नहीं दिया जाता | 

aza सुनने के बाद ग्रोर जव कि मैंने करीब ्राधा 
Aqa लिखा दिया था प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र 
दिया गया कि इस प्रार्थनापत्र को संविधान के श्रनुच्छेद 
२२७ के अंतर्गत प्राथनापत्र माना जाय । वास्तव में 
इसमें उत्पेषण लेख ( रिट ग्राफ सेर्टियोरेरी ) जारी करने 
का प्राथनापत्र दिया जाना चाहिए था । प्रतिकर ग्रधि- 
कारी का आदेश बिना ग्रधिक्षेत्र का था इसलिए SAT 
लेख में उसे ग्रमिखंडित किया जा सकता था | अनुच्छेद 
२२६ के ग्रंतगंत लेख, ग्रादेश या निर्देश में जो काम 
किया जा सकता था वह निरीक्षण ( सुपरवाइजरी ) 
aida के sata wa adi किया जा सकता 
कारण कि इसके लिये जिन जिन शर्जों का पालन 
करना होता है वह श्रत्र नहीं किया जा सकता | दूसरे, 
SA लेख का जारी करना विवेक पर निभर करता है 
्रौर यहाँ पर प्रार्थी को कम से कम अब तक कोई हानि 
नहीं पहुँची हे । में समभता हूँ कि यदि किसी अन्य 
उपबंध के अंतगत उपाय नहीं रह गई दै तो अनुच्छेद 
२२६ के ग्रंतगत उसे पर्याप्त सहायता प्राप्त हो सकती है | 
इसलिए मैं इस प्रार्थनापत्र को अनुच्छेद २२७ के अंतर्गत 
प्राथनापत्र मानना श्रस्वीकार करता हूँ | 


९ 2. j Si 
प्राथनापत्र उत्सजित किया जाता है। | 
- प्राथनापत्र उत्सर्जित 
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वि ° 
राजस्व मंडल So Ho इलाहाबाद तथा अन्य विपक्षी गण 


So Fo भूधारण अधिनियम (qo पी? टेनेसी 
ऐक्ट ) १७।१६३९ धा० ४५ बी०-डिप्री का तात्पये 
|: उस डिग्री से है जो अंतिम हो चुकी हो ओर जिसे 
ey बदला नहीं जा सकता | 
न्यायमूर्ति दयाल- S 
E भारतीय संविधान के श्रनुच्छेद २२६, २२७ के श्रंतगत 
ण थे लेख प्रार्थनापत्र निवेशित किए गए हैँ। इनके द्वारा 
राजस्व मंडल द्वारा पारित एक ग्रादेश की वैधता पर 
ग्रापत्ति की गई है | तथ्य इस प्रकार है: 


१६४४ में प्रार्थगण ने उ० प्र० भूधारण अधिनियम 
की धारा १७५ ग्रौर १७६ के अंतर्गत कुछ खेतों पर से 
प्रतिवादी उत्तरवादियों के ग्रधिनिष्कासन ( एजेक्टमेंट ) 
के लिये वाद निवेशित किग्रा | इसमें प्रार्थीगण को इन 
खेतों का सीरदार कहा गया ओर प्रतिवादियों को उनका 
कृषक | इस वाद का विरोध प्रतिवादियों ने कई आधार 

पर किया जिनमें से प्रमुख यह था कि हम इन खेतों के 
` वंशानुगत कृषक ( हेरीडेटरी टेनेंट्स ) हो चुके हैं । 


१४ अप्रैल १६४५ को Beata (ट्रायल, न्यायालय 
प्रार्थीगण के पक्ष मै निर्णय दिया और प्रतिवादी 
उत्तरवादीगण के श्रधिनिप्कासन के लिये डिग्री पारित 
किया | डिग्री का निष्पादन १६४५ में हुआ और प्रार्थो- 

धारण ( पोजेशन ) प्राप्त कर लिया | इसके बाद 
ने इन खेतों को उन्हें लगान पर दे दिया 
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उस निर्णय के विरुद्ध प्रतिवादियों ने जो अपील 
निवेशित की थी उसे रुहेलखंड के आयुक्त ने २८ नवंबर 
१६४५ को उत्सजित कर दिया । राजस्व मंडल में अपील 
१६५७ में सुनवाई के लिये आई ओर इसमें प्रतिवादी 
उत्तरवादियों का कथन है कि उ० प्र० जमींदारी विनाश 
अधिनियम की धारा २० ( ए० ) के अंतर्गत हमें अधि- 
वासी अधिकार प्राप्त हो गया है । राजस्व मंडल ने इस 
कथन फो मान लिया ग्रौर ग्रपील स्वीकार किया । इसी 
स्वीकार करनेवाले ग्रादेश की वैधता पर इस लेख 
प्रार्थनापत्र द्वारा आपत्ति की गई है | 


राजस्व मंडल में और इस न्यायालय में इस बात 
पर जोर दिया गया कि नीचे के न्यायालयों का यह 
निर्णय था कि प्रार्थीगण की “सीर? की भूमि के प्रति- 
वादीगण कृप्रक ( टेनेंट्स ) थे और डिग्री के निष्पादन 
पर उनका ग्रधिनिष्कासन होने पर भी वे निहित होने की 
तिथि के ठीक पहले की तिथि को “सीर? के कृषक थे शोर 
इसलिए जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा २० 
(ए०) (१) के अंतर्गत उन्हे अधिवासी अधिकार 
प्राप्त हो गया तथा अन्न उनका अधिनिष्कासन नहीं हो 
सकता | इस विधिक स्थिति को तो वादी ने माना पर 
उनका कहना था कि उ० प्र० भूधारण अधिनियम की 
धारा ४९ बी» के अंतर्गत डिग्री का निष्पादन ,होने के 
बाद प्रतिवादियों की शिकमी की स्थिति समाप्त हो गई। 
वादी के इस कथन के उत्तर में प्रतिवादियों का कहना है 
कि उस डिग्री के विरुद्ध प्रतिवादियों की अपील श्रमी भी 
विचाराधीन है इसलिए डिग्री के अंतिम ( फाइनल) | 
न होने से प्रतिवादियों का “सीर? के कृषक होने की | 
अधिकार समाप्त नहीं हुआ । राजस्व मंडल ने दस | 
श्रभिकथन को. मान लिया और तदनुसार नीचे के | 
न्यायालय की डिग्री को निराक्कत कर दिया | | 


यहाँ इस प्रश्‍न पर विचार करना दै कि क्या राज 
मंडल का यह निष्कष गलत है ? 


|. १] नरेश अहीर वि० केवल-इला० (राजस्व) 


कि यह प्रभावपूर्ण और मानने योग्य है वरन्‌ इस ग्रथ में 
कि किसी बड़े न्यायालय द्वारा अब निराकृत नहीं की 
जा सकती । जब तक परिस्थिति ऐसी है कि इस डिग्री का 
निराकरण हो सकता है तब तक उस डिग्री के आधार 
पर किसी कृषक का अधिनिष्कासन उसके भूधारण ग्रधि- 
कार का उपशमन ( एक्सटिंक्शन ) नहीं कर सकता | 

यदि इसका अर्थ यह न हो तब तो जब अन्वीक्षा 
(ट्रायल ) न्यायालय डिग्री पारित करके उसका निष्पादन 
करता है ओर उसके फलस्वरूप वह कृषक धारण 
( पोजेशन ) छोड़ देता है तो उसका अधिकार समास 
हो जाने से वह अ्रपील में बहस ही नहीं कर सकता, 
ऐसी बात नहीं हे | 

इस प्रकार राजस्व मंडल का यह निर्णय ठीक था 
कि जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू होने के 
समय प्रतिवादी का शिकमी का अधिकार समाप्त नहीं 
हो गया था | 

प्राथनापत्र परिव्यय के साथ उत्सर्जित किए 
जाते हैं | 

प्राथेनापत्र safia 


विधि पत्रिका वर्ष ३, १६५६ gato (राजस्व) २१ 

श्रार० Ho सिंह ओर सी० एच० निगम, न्यायिक- 

सदस्यगणु 
हवरहा, पचोतर, गाजीपुर 

एस० Co Fo ४५१।५४-५५-२३ जनवरी १६५६ 
नरेश ग्रहीर == श्रपीलकर्ता 
वि० 
केवल श्रहीर Bes 

So Fo भूधारण अधिनियम की धारा ४६ के ग्रंत- 
गत एक मुकदमे में वाराणसी के अतिरिक्त आयुक्त के 
आदेश दिनांक २६-७-१६५५ के विरुद्ध द्वितीय अपील 


न्न 


उत्तरवादीगणु 
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go प्र० जमींदारी विनाश तथा भूमिसुधार 
अधिनियम १६४७-७० प्रश मूधारण अधिनियम की 
धारा ४६ के Sata वाद्‌ -उ० To जमींदारी विनाश 
अधिनियम के अंतर्गत निहित होने की तिथि के बाद 
यदि भूस्त्रामीं ( लेंड होल्डर ) की मृत्यु हुई तो 
भूस्वामी के उत्तराधिकारी आवश्यक पक्ष नहीं है कि 
अभिलेख पर लाए जाँय | 
सिंह, न्यायिक सद्स्य-- 

वाराणसी के श्रतिरिक्त श्रायुक्त ने उ० To भूधारण 
श्रधिनियम की धारा ४६ के stata निवेशित वाद को 
उत्सर्जित कर दिया था । उसी ग्रादेश के विरुद्ध नरेश 
अहीर आदि ने यह द्वितीय अपील निवेशित की है। 
श्रन्वीक्षा ( ट्रायल ) न्यायालय ने वादी के वाद में 
डिग्री दे दी थी । प्रतिवादियों ने इसके विरुद्ध अपील 
निवेशित किया | विद्वान ्रतिरिक्त ग्रायुक्त ने ग्रपील 
उत्सर्जित कर दिया । प्रतिवादीगण इस द्वितीय अपील 
में आए हें । 

विद्वान अतिरिक्त श्रायुक्त ने श्रपील का निय तत्व 
पर नहीं दिया वरन्‌ केवल प्रावैधिक ( टेक्निकल ) 
ara पर इसे उत्सर्जित कर दिया । विद्वान्‌ अतिरिक्त 
आयुक्त ने श्रपने निर्णय में जहाँ तहाँ गलतियाँ दिखलाई 
हैं कि मरने पर मृतक के विधिक उत्तराधिकारी अभिलेख 
पर नहीं लाए गए किंतु ये सत्र महत्व की नहीं हैँ । 
रिसाल fro Jo Wo सरकार १६५६ Lo एल० So 
ure में निर्णय हुआ था कि निहित ( वेस्टिंग ) आदेश 
के बाद भूस्वामी ( लैंडहोल्डर ) भूस्वामी नहीं रह गए 
वरन्‌ राज्य श्रब भूस्वामी है इसलिए Fo To भूधारण 
अधिनियम की धारा ४६ के सुकदमें में भूस्वामी जब 
जमींदारी विनाश ञ्रधिनियम की धारा ६ के अंतर्गत 
निहित होने के आदेश के बाद मरा तो उससे भूस्वासी 
का अधिकार समाप्त हो गया तथा उसके उत्तराधिकारी 
को अभिलेख पर लाने की कोई आवश्यकता नहीं रही । 
ऐसी अ्रवस्था मे, उसमें निर्णय हुआ था कि पूरारूपेण 
और प्रभावपूर्ण निणंय देने के लिये न्यायालय यदि 
चाहे तो गाँवसभा को Tq बना सकती है। गाँवसभा को 
पक्ष बनाने में कोई रुकावट नहीं बतलाई गई है । | 


~~, 


=e पत्रिका वर्ष ३ HH २-२--१६५६ | 


उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद मृतक 
जमींदार के उत्तराधिकारियों को पक्ष बनाने और उनके 
वयस्क या ग्रवयस्क होने पर विचार करने में समय 
लगाना व्यथे था । far अतिरिक्त आयुक्त को इसका 
निणंय तत्व पर देना चाहिए था प्रावेधिक ( टेक्निकल ) 
ढंग पर नहीं । 

इस प्रकार विधि की ऐसी स्थिति में मृतक जमींदार 
के उत्तराधिकारियों को जमींदारी विनाश के बाद अ्रभि- 
लेख पर लाना आवश्यक नहीं हे । ग्रत; अपने सहयोगी 
की सहमति के ग्रथीन में अपील स्वीकार करता हूँ. ओर 
इसे तत्व पर निणय देने के लिये अतिरिक्त आयुक्त के 
यहाँ प्रतिप्रेषित करता हूँ । यदि विद्वान्‌ अतिरिक्त आयुक्त 
श्रावश्यक समभे तो गाँव सभाको पन्च बना सकते हैं कारण 
कि गाँवसभा को पक्ष बनाने में कोई रुकावट नहीं डाली 
गई हे | 

न्यायिक सदस्य निगम--में सहमत हूँ | 

अपील स्वीकृत 
विधि पत्रिका वर्ष ३, १६४६ 
इलाहाबाद ( राजस्व ) २२ 

एप० एन० मित्रा एवं ्रार० के सिंह, न्यायिक 
सदस्पगण 

कृषि आयकर पुनरीक्षण सं० ४०४।१६५६ 

८ दिसंबर १६५८ 


हनुमान प्रसाद वि० राज्य 


उ० प्र० कृषि आयकर अधिनियम, १६४८, 
Mo २५-यदि कुछ धनराशि करनिर्धारण ( असेस- 
मेंट ) से बच गई हो तो इसके प्रमाण का आरंमिक 
भार विभाग पर है | 
न्यायिक सदस्य, मित्रा -- 
कृषि आयकर अधिनियम की धारा २२ के अंतर्गत 

` श्रपील के प्राधिकारी के आदेश दिनांक १४-२३-५५ के 
विरुद्ध यह पुनरीक्षण दे | यह हनुमान प्रसाद करदाता 
१३६० फ०की श्राय के बारे में है | 

श्री हनुमान प्रसाद पर १७०७७ Fo पर कर निर्धा- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हनुमान प्रसाद वि० राज्य-इला० ( राजस्व ) [ af 


रण हुआ था । बाद में यह पता चला कि १३५५ Fo 
से १३५६ फ० तक बकाया लगान की ४५६६ Fo की 
आय करनिर्धारण से बच गई है। कर निर्धारण प्राधिः 
कारी ने कृषि आयकर अधिनियम की धारा २५ के 
अंतगत आगे की कार्यवाही आरंभ किया और इस 
धनराशि पर ७५३ रु० १४ आना ओर कर लगाया | 
करदाता ने अपील निवेशित किया ओर झाँसी मंडल के 
विद्वान्‌ कलक्टर ने अपने आदेश दिनांक १४-३-५५ 
द्वारा इस छूटी हुई श्राय के बारे में कार्यवाही बंद 
कर दिया | 

विभाग की ओर से विशेष कार्याधिकारी की बहस 
सुना | उनका कहना है कि ४५६६ रु० १३६१ fo Ñ 
बकाया लगान का वसूल किया गया | उनका कहना है 
कि यह बकाया लगान १३५५ से १३५६ Go तक की 
है | उनका यह भी कहना है कि यदि करदाता के शपथ 
पत्र को छोड़ दिया जाय तो कोई और ऐसा साद्य नहीं 
है जिससे पता चले कि करदाता ने बकाया लगान की 
वसूल नहीं किया | उनका यह भी कहना हे कि करदाता 
ने रच्षित-प्रति ( काउंटर फायल ) न तो कर निर्धारण 
अधिकारी के समक्ष उपस्थित किया और न अ्रपील के 
अधिकारी के समक्ष ओर करदाता ने स्वयं सारभूत साक्ष्य 
को छिपाया है | तात्पर्य यह कि उनका कहना है कि यह 
बात प्रमाणित करने के लिये कि इस छुटी हई आय के 
बार म करदाता ने वसूली नहीं की भार करदाता पर 


है और अपील के प्राधिकारी ने उस धनराशि को छोड 
देने में गलती की 


करदाता के विद्वान्‌ वकील का कहना है कि आरंभिक 
करनिधारण के वारे में यों तो भार करदाता पर था कि 
इस बात का प्रमाण दे कि उसने कितनी धनराशि वसूल 
की है पर azi हुइ आय ( इस्केप्ट इनकम ) के बारे में 
नमाण दने का भार करदाता पर से हट कर विभाग पर 
चला गया | इस संबंध में विद्वान्‌ वकील ने श्रायकर 
आयुक्त बंबई वि० गोपाल बैजनाथ मनोहर wo श्राई० 
ARo १६२५ बंबई ४१० का निर्देश किया जिसमें निर्णय 


हुआ था कि यह दिखलाने का भार कि कोई ग्रायकर | 


निर्धारण से बच गई है या कर निर्धारण बहुत कम दर 


J हुआ हैं आयकर आयुक्त पर है। विद्वान्‌ वकील ने 
चिसनराम वि० BAR आयुक्त, बंबई ए० ग्राई० ्ार० 
(३०) १६४३ बंबई १३२ का भी निर्देश किया जिसमें 
निर्णय हुआ था कि केवल यह कहने से ही काम नहीं 
चलेगा कि कोई आय करनिर्धारण से छुट गई है वरन्‌ 
आयकर आयुक्त को यह स्थापित करना पड़ेगा कि उक्त 
श्राय कर निर्धारण से छूट गई है, कर दाता को प्रमाणित 
नहीं करना हे कि आरंभिक कर निर्धारण ठीक था रौर 
कोई आय कर निर्धारण से छुटी नहीं है । विद्वान्‌ वकील 
का कहना È कि छुटी हुई आय को प्रमाणित करने का 
भार कृष्रि waa विभाग पर है, न कि करदाता पर | 
विभाग ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि १३५५ Fo 
से १३५६ Go तक की बकाया. धनराशि १३६० Fo Ñ 
वसूल की गई | अपील के अधिकारी ने छुटी हुई आय के 


A 
A 


बारे में जो कार्यवाही समाप्त कर दी वह ठीक किया । 


c 
G 
4 
¢ 
ट्‌ 
२ 


रक्षित प्रति ( काउंटर फायल ) दी है और विभाग की 
और से विशेष कार्याधिकारी का यह कहना ठीक नहीं है 
कि रच्षित्‌ प्रतियाँ नहीं दी Ro : 
इसमें प्रमुख प्रश्‍न यह है कि जो ४५६६ To की 
धन राशि १३५५. फ० से १३५६ Ho तक की बकाया 
थी उसे करदाता ने वसूल किया है कि नहीं | यह सर्वथा 
स्पष्ट है कि १२५५ फ० से १३५७ Fo तक का बकाया 
धन १३६० फ० में कालबाधित हो गया ग्रौर वसूल 
al किया जा सकता | जो बकाया धन वसूल किया जा 
सकता हे बह १३५८ से १३६० Go तक का है। कर 
दाता की ओर से एक शपथपत्र निवेशित किया गया है 
कि हमने १७७६८ go के अतिरिक्त और रुपया वसूल 
नहीं किया है रोर उक्त धनराशि पर कर पहले ही लग 
चुका है । अपील के अधिकारी का निर्णय था कि इस 
मामले से यह पता चलता है कि रसीद की रक्तित प्रतियाँ 
पेषित की गई हैं। विशेष कार्याधिकारी का कहना है कि 
WE की रक्षित प्रतियाँ प्रेषित नहीं की गई हैं । कुछ भी 
a बिभाग ने यह प्रमाणित नहीं किया कि ४५६६ रु० 
क धनराशि करदाता ने वसूल किया है और जब तक 
इस प्रकार का सादय नहीं आता करदाता पर यह 


विद्वान्‌ वकील का यह भी कहना हे कि करदाता ने ' 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२३ ] यार मुहम्मद वि० लक्ष्मीदास-(पूर्ण न्यायासन)--इला० (राजस्व) [ विधि पत्रिका वर्ष ३ अंक २-३- १६५६ 


प्रमाणित करने का भार नहीं है कि आरंभिक कर निर्धारण 
ठीक था । श्रपील के अधिकारी ने जो छूटी हुई आय के 
बारे में कार्यवाही समाप्त कर दी, वह ठीक किया । कौन 
धनराशि कर “निर्धारण से बच गई है इसको प्रमाणित 
करने का आरंभिक भार विभाग पर है | 

अत; हमारा विचार हे कि यह पुनरीक्षण उत्सर्जित 
कर दिया जाय | 


पुनरीक्षण उत्सर्जित 


विधि पत्रिका वर्ष ३, १६४६ 
इलाहाबाद ( राजस्व ) २३ 
पूर्ण aaraa 
आर० दयाल, गोपाल जी मेहरोत्रा ग्रोर ए० पी० 
श्रीवास्तव न्यायमूर्तिगण 
उच्च न्यायालय 
बाँसी के श्रतिरिक्ति मुंसिफ श्री रमेशचंद्र सक्सेना के 
निर्णय दिनांक २८ अक्टूबर १६५७ के विरुद्ध व्यवहार 
पुनरीक्षण Fo ४६११९५२ 
२८ अक्टूबर, १९५७ 


यार मुहम्मद तथा अन्य 
विश 


प्रार्थीगण 


लक्ष्मीदास तथा अन्य विपक्षी गण 

विशिष्ट साहाय अधिनियम ( स्पेसिफिक रिलीक 
ऐकट ) १८७७, धा० ६-३० To भूधारण अधिनियम 
( यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट ) १६३६, धा० २४२-खेती 
की जानेवाली भूमि के धारण ( पोजेशन ) के लिबे 
विशिष्ट साहाय्य अधिनियम की धारा & के अंतर्गत 
बाद निवेशित किया गया तो यह ३० प्र० भू धारण 
अधिनियम की घा० २४२द्वारा बाधित (बाड)नहीं है | 
न्यायमूर्ति श्रीवास्तव-- 


इस पूण न्यायासन का निर्माण इस बात पर विचार | 


करने के लिये हुआ हैं कि यदि वादी ने खेती की जाने 
वाली भूमि पर से अपना धारण वाद निवेशित करने की 


तिथि से ६ महीने के भीतर हटने के संबंध में धारण 


बट; sos उस उरर -. 
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ama पाने के लिये वाद विशिष्ट साहाय्य अधिनियम की 
धारा ६ के अंतर्गत निवेशित किया है तो क्या व्यवहार 
न्यायालय (सिविल कोर्ट) का अ्रधिक्षेत्र उ० प्र० भूधारण 
अधिनियम फी धारा २४२ के ग्रंतगत बाधित है ? टि 
इसका निर्देश ( रेफरेंस ) न्यायमूर्ति मुकर्जी ने 
इसलिए किय़ा दै कि इसी न्यायालय के दो विभागीय 
न्यायासन के इसी विषय पर के नि्णयों में विरोध है 
( ये निर्णय गंगादीन वि० गोकुल प्रसाद १६५१ To 
एल० जे २६० र जगनारायण मल्लाह वि० भगवती 
प्रसाद पांडेय १६५७ ए० एल० Ho ७८३ हैं ) और 
उस विरोध को ठीक करने की आवश्यकता है | 
विद्वान्‌ वकील ने भूराजस्व ्रधिनियम ( लैंड रेवेन्यू 
daz ) की धारा ४० ( २) पर मी बहस करना चाह 
| किंतु हमने उन्हे इसकी श्रनुमति नहीं दी कारण कि 
केबल उपर्युक्त प्रश्‍न ही हमको निर्देश किया गया है । 
| वादी ने ३० नवंबर १६४८ को विशिष्ट साहाय 
श्रधिनियम की धारा ६ के श्रंतगत धारण के लिये एक 
) . बाद निवेशित किया श्रौर उसमें उसका कहना था कि 
/ हम विवादग्रस्त खेतों के ( यह मान्य हे कि इन खेतों में 
खेती की जाती है ) धारण में थे ate प्रतिबादीगण ने 
बिना किसी विधिक ्राधार पर गलत ढंग से हमारा 
घारण नवंबर १६४८ में हटा दिया | प्रतिवादियों ने 
` इसका विरोध किया और उनका कहना है कि वादीगण 
'का उपर्युक्त कथन सही नहीं दे। उनका कहना है कि 
हम लोग वादी के कृषक हैं और १२ वर्ष से अधिक 
| लगातार धारण में हें, इसलिए उनका कहना है कि 
|. वादीगण हमारा अधिनिष्कासन नहीं कर सकते | उनका 
. यह भी कहना है कि वादीगण ने राजस्व न्यायालय 
न्यू कोर्ट ) के श्रधिचेत्र से छुटकारा पाने के लिये ही 
साहाय्य अधिनियम की धारा ६ के ima यह 
शित किया है क्योंकि यदि वे राजस्व न्यायालय 
शित करते तो कभी सफल नहीं होते | 
के उपर्युक्त निर्णय पर निर्भर करके विद्वान्‌ 
त्र न रहने की ब्रात अस्वीकार कर दिया | 
: ot उन्होंने वादी की oo को स्वीकार 
feat के कथन को अस्वीकार कर 


दिया । इस पर प्रतिवादियो ने पुनरीक्षण प्राथनापत्र 
निवेशित किया | इसी से यह निर्देश ( रेफरेंस ) ग्राया 
2) पुनरीक्षण में उनका कहना है कि विद्वान्‌ सुंसिफ ने 
उ० go भूधारण, अधिनियम की धारा २४२ के लागू 
होने के संबंध में जो अपना विचार व्यक्त किया हे उसमें 
श्रौचित्य नहीं है और इस प्रश्‍न का निय उन्होंने ठीक 
नहीं किया है । विद्वान्‌ वकील ने अपने कथन के समथन 
में जगनारायण मल्लाह के उपयुक्त निर्णय पर निर्भर 
किया | 


प्रार्थी के विद्वान्‌ वकील ने पाँच आधारों पर यह 
प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि वादी के इस वाद 
की सुनवाई राजस्व न्यायालय में ही हो सकती हे | 
इनमें से कई आधार एक समान ही हैं । वे इस प्रकार हैं;- 


(१) So To भूधारण अधिनियम की धारा २४२ 
के उपबंधों का क्षेत्र विस्तृत है ओर उनकी प्रकृति 
ग्रादेशात्मक ( इंपरेटिव ) है। अधिनियम के इतिहास से 
यह पता चलता है कि aa तक विधान मंडल का विचार 
यही रहा है कि खेती किए जानेवाले खेतों के 
झगड़ों का निबटारा राजस्व न्यायालय को ही करना 
चाहिए. । जब कभी न्यायालय ने विधि का aa इस 
प्रकार लगाने का प्रयत्न किया कि उससे व्यवहार 
न्यायालय को ऐसे मासलों की सुनवाई का सहवर्ती या 
विकल्पतः ( श्राल्टरनेटिव) अ्रधिकार प्राप्त है तब 
विधान मंडल ने हस्तक्षेप करके व्यवहार न्यायालय के 
AAAA को हटाने के संबंध में प्रतिबंध को स्पष्ट किया | 
झगड़े की प्रकृति जो भी हो इसका संबंध यदि खेती किए 
जानेवाले खेतों से है और उ० प्र० भूधारण ग्रधिनियम 
की चतुथ सूची में किसी प्रकार से भी वे ग्रा सकते हैं तो 
एकमात्र राजस्व न्यायालय को ही इसकी सुनवाई का 
अधिकार होगा | जत्र Fo Fo भूधारण अधिनियम की | 
धारा २४२का ग्रधिनियमन हो रहा था उस समय विशिष्ट | 
साहाय्य अधिनियम की धारा ६ के stata निवेशित वाद 
के विषय में कोई अपवाद नहीं बनाया गया । इसलिए 
यदि वादी ने अपने वाद का निर्माण विशिष्ट साहाय्य 
अधिनियम की धारा ६ के अंतर्गत किया तो धारा २४९ 
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असंबद्ध 

आय 

प्रोद्भूत और उत्पन्न आय 
श्राय व्यय 

प्रतिव्यक्ति आय 

आयकर अधिकारी 

आयकर प्रत्यपण 

आयकर प्रविवरण 
आयकर सेवा 

आयकर विवरण 

आयकर सत्यापन प्रमाणपत्र 
श्रागामी, आनेवाला 

श्राय 

श्राय 

aina 

व्यायासंगत 

सक्षमता 
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श्रपूणं, अधूरा 

के अनुसार 

से संबद्ध, के संबंध में, के बारे में 

परिणाम स्वरूप, फलत; 
के प्रतिफल स्वरूप 

विरोध, अ्रसंगति 

असंगत खंड 

के श्रनुसार, के ATLA 

से परामश फरके 

को ध्यान में रखते हुए, के विचार से 

श्रविवाद्य 

की अनुवृत्ति में, के आगे 

के विपरीत 

के व्यतिरेक में, के प्रतिविपरीत | 
के प्रतिकूल, का उल्लंघन कर _ 
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श्रमू्तं वस्तु 
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वृद्धि 
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द्वीप में ” 
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29 estate 


Indefeasible interest 
Indefinite 
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a punishment 
ff trust 
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Indemnification 
Indemnify 
Indemnifying 
Indemnity 
Indent 
Indents and supplies 
Indenture 


Independence 
Independent 
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| contractor 
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In detail 
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Index 
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संविदा X 
(संशोधन) ” | 
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SRHZ y 
प्रत्यपंण 99 
निर्माणी ;, p 
( विदेश-क्षेत्राधिकार ) परिषद्‌ आदेश गं 
वन अधिनियम Ir 
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उन्माद ? 
वयस्कता ” Ir 
मैषजिक परिषद्‌ अधिनियम 
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पण्य चिह्न अधिनियम Ir 
खानि अधिनियम 
नागरिक if 


39 


 मारतीय दंड संहिता 
; ic 
तीथयात्रा जलयान नियम 


» 


ाष्ट्रिक जो भारत का नागरिक हो 
देशीयकरण ग्रधिनियम 

नौ सेना ( अनुशासन ) अधिनियम 
पारपत्र अधिनियम 
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११ Post Office Act 
„ Railways Act 
» Registration Act 
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» Stamp Act 
कं » Amendment (Extending 
and Ameading ) Act 
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5 prisoner 
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Indirect 
9] confession 
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निधन 
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परोक्ष, व्यवहित, श्रप्रत्यक्ष 
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यथोचित विधि क्रम में | 
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Ineffective निष्प्रभावी, अप्रभावी I 
Inefficiency अदक्ष॒ता, फार्याज्षमता I 
_ Ineligibility श्रपात्रता I 
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a casualty ११ उपघात Ir 
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nexercise of छा प्रयोग करते हुए, के प्रयोग में 
ercise of powers अधिकारों का प्रयोग करते हुए 11 
श्रनुपयुक्त, अवांछुनीय Tr 
सविस्तर, विस्तार से, पूरा पूरा Ir 
चरम स्थितियों में 
मरणासन्न, ग्रंतिमावस्था में 3 
वस्तुत; Tr 
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जघन्य, दुष्कीतिंकर र Ir 
» आचरण 
११ अपराध 
दुष्कीर्ति, कलंक 


शेशव, शेशव काल 
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अवर, श्रधर, निचला 

नीचे का न्यायालय 
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अवरधारी 

अनुमित 

अवर अधिस्वामी 

अनंत, असंख्य 

नैंवल्य 

निल व्यक्ति 

स्फीति 
"दंड देना 

प्रभाव, प्रभावित करना, प्रभाव डालना 
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स्वयं 

अपने वैयक्तिक अ्रधिकार में 
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असाम्य, अन्याय 

तिरछे watt में 

प्रारंभिक, प्रथमा नुर प्रथमाक्षर करना 
सूत्रपात करना उपक्रमण करना 
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प्रारंभिक श्राज्ञा 
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विधि पत्रिका के नियम 


i (१) “विधि पत्रिका? का वार्षिक, षाण्मासिक और त्रैमासिक शुल्क क्रमश; १ ०), ail) ्रोर RIN) 4 
है; एक प्रति का मूल्य १) है । शुल्क मनीग्रार्डर या वी० पी० द्वारा देय है। वी० पी० से मँगाने में डाकव्यय i 


श्रतिरिक्त लगेगा। . | 
(२) शुल्क “मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, “विधि पत्रिका? विभाग, वाराणसी-१? के पते से sar | 


| 
| 
| 
| 
| 


चाहिए | 
( ३ ) “विधि पत्रिका” प्रत्येक श्रँगरेजी मास के ग्रंतिम सप्ताह में प्रकाशित होगी | 


(४) “विधि पत्रिका” में विधि संबंधी लेख तथा विधि विषयक पत्रों, पुस्तकों आदि फी समालोचनाएँ 
भी प्रकाशित होंगी | समालोचनार्थं पुस्तकों की दो दो प्रतियाँ रानी चाहिए । लेख, समालोचनार्थ पुस्तकें आदि | 
, “संपादक, “विधि पत्रिका??, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराण्सी--१” के पते से भेजनी चाहिए | ५ 


~ 


N ~, 
साल एजट = 


श्री भगवानदास गोवधनदास शाह, y = 
A Ho २७।११, कूचा माघोदास सामिया, ee 

4 भैरो बाजार, 
वाराणसी | 
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नागरीप्रचारिणी समा, काशी 
हज ३ 
ea 
ह 
A 
विधि पत्रिका 
FR > | १ 
वर्ष रो] सई १६५३ ; वैशाख-ज्येष्ठ (सौर) सं. २०१६ शक १८८१ [अंक ५ को 
Se 0) त O 8 
विधिविषयक लेखों, केंद्रीय-राज्य अधिनियर्मो आदि से युक्त, इलाहाबाद तथा भारत के 
अन्य उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण अँगरेजी निर्णयों का हिंदी रूपांतर तथा 
विवरण प्रकाशित करनेवाली हिंदी जगत्‌ की एकमात्र मासिक पत्रिका 
; बिषय खची : 
* है वाद तालिका eS g | इलाहाबाद उच्च न्यायालय ~ 
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१६४६ मई ; वैशाख-ज्येष्ठ ( सौर ) सं० २०१६ शक १८८१ 


[ अंक ५ 


यसामा 


कचहरी की भाषा और लिपि 


मुसलमान जब भारतवर्ष में आए तो उस समय 
यहाँ की बोलचाल की भाषा हिंदी थी और कुछ रूपांतर 
के साथ नागरी लिपि का व्यवहार होता था । इसी के 
| माध्यम से कारवार होता था। मुसलमान शासन के 
`, प्रारंभिक काल से और श्रकवर के शासनकाल के मध्य 
| तक राज्य के राजस्व विभाग ( रेवेन्यू डिपाटमेंट ) में 
हिंदी का प्रयोग चालु था किंतु न्यायालय में फारशी का 


। भौ यही भाषा प्रचलित थी । बाद में सुझाव दिया गया 
कि सरकारी कामकाज में और दैनिक व्यवहार में अंग्रेजी 
| की प्रयोग चालू कर दिया जाय किंतु कुछ उदार नीति- 
| वाले अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने इसका समर्थन नहीं किया | 
| १५२० में “कोट आफ डाइरेक्टस का विचार इस 
प्रकार था 

“यह बात महत्वपूर्ण है कि न्याय संबंधी समस्त 
Ward उस भाषा में होनी चाहिए जिसे न्यायाधीश 


संपादकीय 


प्रयोग होता था और अंग्रेजी शासन स्थापित होने के बाद _ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar टु 


समभते हों किंतु इससे कम महत्व की बात यह नह 
है कि न्याय उस भाषा में होना चाहिए जिसे मुकदमा 
लड़नेवाले समभते हों, उनके वकील समभते हों और 
सामान्य जनता उसे समभती हो । न्यायाधीश को जनता 
की माषा समभना सरल है श्रपेक्षाकत जनता का 
न्यायाधीश की भाषा समझना । इसलिए न्यायालयों की 
भाषा बोलचाल की भाषा होनी चाहिए ओर प्रत्येक 
जिला के न्यायालयों की भाषा उस विशेष जिला में बोली 
जानेवाली बोलचाल की भाषा होनी चाहिए जब तक 
कि व्यवहार में कोई दूसरी कठिनाई पैदा न हो ।!? 

इस सुझाव फो बहुत समय तक कार्यान्वित नहीं... 
किया जा सका । सन्‌ १८३७ में इसे कार्यान्वित किया... 
गया | इस बीच कचहरी की भाषा के संबंध में | 
विचारधाराएँ थीं--एक विचार के लोग वे थे, जो यह 
चाहते थे कि भ्रंग्रेजी ही यह माध्यम रहे, दूसरे 
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रोमन रहे । सरकार ने इन दोनों विचारधाराश्रों का 
| अनुमोदन नहीं किया | प्रजा के हित को ध्यान में रखकर 
| आर इस बात की कठिनाई फो समभते हुए कि न्या- 
f यालयों की भाषा विदेशी भाषा होने से बड़ी कठिनाइ < 
| और न्याय पानेवालों के साथ वास्तविक न्याय नहीं हो 
सकता सरकार ने कोटे श्राफ डाइरेक्ट्स के विचार के 
अनुसार न्याय संबंधी कार्यवांद्दी के लिये फारसी के स्थान 
पर बोलचाल की भाषा ( वर्नाक्यूलर ) रखने का निश्चय 
किया । अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सरकारी कमचारियों के 
बीच ग्रादानप्रदान के लिये रखा गया जिनम कि 
साधारण जनता से सीधा संबंध नहीं होता था | 


सदर बोड आफ रेवेन्यू ने ae परिवतन १८३७ म 
किया । बंगाल सरकार के सचिव ने सदर बोड श्राफ 
रेवेन्यू के सचिब को एक पत्र दिनांक ३० जून १८३७ म॑ 
लिखा था और उस पत्र में यह बात ओर स्पष्ट कर दी 
गई यी । उसमें लिखा था फि फारसी के स्थल पर 
q अंग्रेजी का प्रयोग केवल उन यूरोपीय श्रधिकारियो के 
Í बीच होगा जो प्रत्यक्ष रूप से सवसाधारण की सूचना के 
लिये नहीं होगा तथा कारबार के ग्रन्य विभागों में फारसी 
के स्थान पर बोलचाल की भाषा का प्रयोग होगा | 


/ बंगाल संहिता में कुछ विनियमन ऐसे थे जिनके 
|. अनुसार न्याय श्रौर राजस्व संबंधी कार्यवाही में फारसी 
| भाषा का प्रयोग सकारात्मक रूप से होना श्रनिवाय था | 
ऐसे नियमों के कारण इस सुधार में agaa पड़ती 
थी | इस ग्रड़चन को दूर करने के लिये वाइसराय की 
परिषद्‌ में एक विधेयक पेश किया गया कि उक्त भापा 
संबंधी विनियमन को हटा दिया जाय | 


ag विधेयक २० नवंबर १८३७ को विधि हो गया | 
यह अधिनियम सं० २६।१८३७ था । इसके अनुसार 
बंगाल में बंगला भाषा श्रोर उड़ीसा में उडिया भाषा 
. चालूकी गई । देश के एक बहुत बड़े भूभाग में जिसमें 
दिवार, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश और मध्य प्रदेश 


लेख खंड | 


कहते थे । हिंदी के बावजूद भी इन प्रदेशों मै फारसी 
के स्थान पर उदूं का व्यवहार इस गलत धारणा के 
आधार पर होने लगा कि हिंदुस्तान की बोलचाल at 
भाषा उदे ही है। यह धारणा इस आधार पर और 
दृढ हुई थी कि कुछ यूरोपीय लेखकों ने उदू का नाम 
हिंदुस्तानी दे दिया था ओर इससे समझा यह गया कि 
जैसे बंगला भाषा बंगाल की है, गुजराती भाषा गुजरात 
की है उसी प्रकार हिंदुस्तानी ( उदू) हिंदुस्तान की 
भाषा है। सन्‌ १८८१ में यह गलती बिहार में ठीक की 
गई और एकमात्र नागरी लिपि ( ग्रथवा केथी ) को 
फारसी लिपि के स्थान पर प्रयोग में लाने को कहा 
गया । मध्य प्रदेश में भी कड़ा आदेश जारी किया गया 
कि न्यायालयों में हिंदी मापा और नांगरी लिपि का सर्वत्र 
व्यवहार होना चाहिए | गलती ठीक करने के लिये 
उपर्युक्त कारण भी दिए गए थे | 


उत्तरी पश्चिमी प्रदेश की भाषा हिंदी ओर लिपि 
नागरी थी । इस बात का समथन उत्तरी पश्चिमी प्रदेश 
के सरकार के सचिव के एक पत्र दिनांक १७ अगस्त १८४४ 
द्वारा होता है जो उन्होंने आगरा कालेज के ग्राचाय को 
लिखा था | वह इस प्रकार था--“५»»८»८ हिंदी चालू 
बोलचाल की भाषा है” उत्तरी पश्चिमी प्रदेश के राजस्व 
मंडल ने एक विज्ञप्ति सं ८।१८५७ में यही बात कही 
थी कि;ः--“राजस्व मंडल जिलाधीशों ओर आयुक्तों का 
ध्यान सरकार के प्रस्ताव ( सं० ४०११ दिनांक ३० 
सितंबर, १८५४ ) की ओर sag करता है कि जिसके 
द्वारा यह निश्चित किया गया है कि पटवारियों के 


कागज उस भाषा और लिपि में लिखे जॉय जो सव | 
साधारण से परिचित हो और जिसे खेती करनेवाले तथा | 
खेतों के मालिक दोनों समभते हों । सामान्यतः वह | 
भाषा हिंदी श्रौर उसकी लिपि नागरी होगी | इसके | 
ama भी हो सकते हैं किंतु वे एकमात्र श्रायुक्त | 


की आज्ञा पर लागू होंगे |” 


बाद में चलकर हम देखते हैं कि हिंदी की मान्यता | 
उसी प्रकार थी । उत्तरी पश्चिमी प्रदेश के सरकार * | 


३] 
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१८७३-७४ में शिक्षा की प्रगति के प्रतिवेदन पर दिए 
गए ग्रादेश में है किः--“'सर्वसाधारण हिंदी भाषा से 
परिचित हैं इसलिए इस श्रभिग्राय में हिंदी को मातृभाषा 
कहना उचित है ।” उत्तरी पश्चिमी प्रदेश तथा waa 
के शिक्षा संचालक ने १८७७-७८ के वार्षिक प्रतिवेदन में 
कहा था, “नियमतः प्रदेश की मुख्य बोलचाल की भाषा 
हिंदी है ait गावों की जनता मुसलमानों के अधिक 
श्रौर कम प्रभाव के फलस्वरूप अधिक और कम शुद्धता. 
से व्यवहार में लाती है ।?? 

इसके समर्थन में ओर मी प्रमाण दिए जा सकते 
हैं। १८४८ में कलकत्ता रेव्यू? में एक लेखक के विचार 
इस प्रकार थे; — 


(हिंदी किस सीमा तक बोलचाल की भाषा है इसको 
ठीक ठीक निर्धारित करना सरल नहीं है । साध'रण तोर 
पर यह कहा जा सकता हे कि विहार अवध राजपुताना 
तथा उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों के शासक के श्रधीन भूभाग की 
बोलचाल की भाषा हिंदी है । यात्रि्रों का दावा है कि 
समस्त भारत में हम हिंदी से अपना काम चला लेते 
हैं। समी शिक्षित मुसलमान तो उदू बोलते हैं किंतु 
नीची श्रेणी के मुसलमान xxx हिंदुओं की तरह बोलते 
हे> >» |? 


प्रसिद्ध भाषाविद्‌ डा० राजेंद्र लाल मित्रा का “जर्नल 
श्राफ दि एसियाटिक सोसाइटी फार बंगाल में १८६४ 
में एक लेख प्रकाशित gaat जिसमें उनका कहना 
था कि :— 


भारत की समस्त प्रांतीय बोलचाल की भाषाओं 
में हिदी का स्थान सबसे ऊँचा है । हिंदू जाति के सबसे 
सभ्य लोगों की यह बोलचाल की भाषा exxx ।? 


Milo ्रीम्स, बी० सी० एस० माननीय श्री केलाग 
आदि विद्वानों का भी विचार यही था । श्री फ्रेडिक 
पिंकाट एम० आर० To एस० ने स० १८८७ में प्रका- 
'शित अपने एक लेख में लिखा था कि :-- 


“उत्तरी भारत की भाषा हिंदी है और हिंदी रही दै 
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श्रौर इस वास्तविक भाषा के चतुर्दिक विस्तार का ही 
परिमाण यह था कि इससे यह धारणा हुई कि सामान्य 
हिंदुस्तानी भारत में 'लिंगु ग्रा फ्रांका है ।? 


इस विषय का ओर विस्तार करना आवश्यक प्रतीत 
नहीं होता | जितनी बातें ऊपर कही गई वे यह दिखलाने 
के लिये पर्यात हैं कि हिंदी जैसे अब है उसी प्रकार पहले 
भी जब सरकार ने फारसी के स्थान पर बोलचाल की 
भाषा के प्रयोग का आदेश दिया तो इन प्रदेशों की 
बोलचाल की भाषा थी । उदू का प्रयोग मुख्यतः शिक्षित 
मुसलमान करते थे ओर यही न्यायालयों में प्रयुक्त होती 
थी । ऐसा इसलिए था कि इसमें फारसी अरबी श्रौर 
तुर्की शब्दों का बाहुल्य था । यह फारसी लिपि में लिखी 
जाती थी इसलिए इन प्रदेशों के बहुत से लोग इसे 
समझ नहीं सकते थे | किंतु उत्तरी पश्चिमी प्रदेश की 
सदर दीवानी श्रदालत ने इस गलत धारणा से कि इस 
प्रदेश की बोलचाल की भाषा उदू है, निदेश दिया कि 
फारसी के स्थान पर इसका प्रयोग होगा । इसका नाम 
हिंदुस्तानी रखा गया । फिर भी इस निदेश में था कि 
जहाँ हिंदी का प्रचलन है वहाँ का अभिवचन और 
मुकदमे की कार्यवाही हिंदी में लिखी जानी चाहिए | 
सदर दीवानी का श्रभिप्राय यह था किं कायवाही उसी 
भाषा में होनी चाहिए जिसे जनता समझती हो | इस 
निदेश की श्रवहेलना पूणंरूपेण की गई क्योंकि 
शिक्षित मुसलमानों का प्रभाव था ओर वे लोग बहुत 
समय से बहुत कठिन फारसी के शब्दोंवाले उदू के 
प्रयोग के ग्रम्यस्त हो गए थे ओर जनता की सामान्य 
बोलचाल की माषा को लिखना घृणास्पद समझते थे | 
फारसी लिपि में लिखी जानेवाली उदू भाषा समस्त 
प्रदेशों के न्यायालयों की भाषा हो गई 


इसका परिणाम बहुत ही निराशाजनक सिद्ध हुआ । 
बहुत पहले ही सरकार का यह विचार gat था कि | 


न्यायालयों की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे जन 
समझ सके श्रोर जैसा पहले कहा जा चुका 


अक 
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चाहिए पर इन सबके बावजूद भी कडे फारसी शब्द 
प्रयोग किए. जाने लगे जिन्हें जनता समझ नहीं सकी । 
एक वर्ष बाद राजस्वमंडल ने यह सूचना जारी करना 
आवश्यक समभा कि उनके नीचे की श्रदालतों में फारसी 
शब्दों के प्रयोग पर रोक लगा दी जाय ग्रौर साधारण 
बोलचाल की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाय 
जिसे जनता Best तरह समझ सके | विज्ञप्ति do ३ 
दिनांक २८ श्रगस्त १८४० में था कि-- 


eea लोग अपने नीचे के अधिकारियों को यह 
समभा दें कि बोर्ड का मंतव्य केवल इतना ही नहीं था 
कि हिंदी क्रियाओं श्रौर प्रव्ययों का प्रयोग किया जाय | 
बोर्ड का विचार यह था कि प्रत्येक कागज ऐसी भाषा में 
लिखा जाना चाहिए कि कोई शिक्षित व्यक्ति जो फारसी 
से बिलकुल परिचित नहीं है वह उस भाषा में अपनी 
बात व्यक्त कर सके |? 

-" सिद्धनाथ सिंह 
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किंतु प्रतिबंध यह है कि संचालक यदि वह ऐसा 
करना आवश्यक समभे; यह निदेश दे सकता है कि 
संशोधनों सहित संपूण निर्वाचक नामावली एक ही 
निर्वाचक नामावली के रूप में प्रकाशित की जाय, और 
ऐसी दशा में इस प्रकार प्रकाशित की गई निर्वाचक 
नामावली ही उपानुच्छेद (२) के ग्रथीन पुनरीक्षित 
निर्वाचक नामावली के रूप में प्रकाशित की जायगी | 


विविध 

१६-निवाचक नामावलियों की श्रवधि-(१) 
अनुच्छेद ६ के उपबंधों के gata किसी कक्ष के लिये 
बनायी गयी निर्वाचक नामावली अनुच्छेद ७ के ग्रधीन 
प्रकाशित होने पर तुरंत लागू हो जायगी और अनुच्छेद 
१२, १३, और १५ के ्रधीन किये गये संशोधन तथा 
पुनरीक्षण इत्यादि के सहित यह उस समय तक प्रचलित 
रहेगी जत्र तक कि कक्ष के लिये इसके श्रनंतर बनायी 
गयी निर्वाचक नामावली लागू न हो जाय | 


१७- निर्वाचक नामावलियों का समारक्षण तथा 
परिरक्षण इत्यादि--(१) अनुच्छेद ८ के अधीन किये 
गये संपूर्ण अध्ययन ओर अनुच्छेद ६ के श्रधीन की 
(| गयी संपूर्ण श्रापत्तियाँ और इन विषयों में निर्वाचक 
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा कक्ष के संबंध में किये गये 
निय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अ्रधिकारी के कार्यालय में 
या किसी ऐसे अन्य स्थान पर जिसे संचालक निर्दिष्ट करे 
निर्वाचक्त नामावलियों के आगामी पुनरीक्षण तक 
अथवा नयी बनायी गयी निर्वाचक नामावली के प्रचलित 
होने तक, जो भी पहले हो, रखे जायेंगे | 


(२) प्रत्येक कक्ष के लिये निर्वाचक्त नामावलियों के 
अतिरिक्त इनकी उतनी प्रतियाँ जितनी कि संचालक 
निर्दिष्ट करे, जिसके संबंध में वह नामावली है, निर्वाचक 
रजिस्ट्रीकरण श्रधिकारी के कार्यालय में और महापालिका 


अधिनियभ de 
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के कार्यालय में रखी जायगी । मूल निर्वाचक नामावली 
में किये गये संशोधनों के अनुसार इन प्रतियों में भी 
समय समय पर संशोधन किये जायंगे | 

(३) इस श्रनुच्छेद के उपानुच्छेद (१) और (२) 
में उल्लिखित प्रतियों को जमा करने के पूर्व कक्ष का 
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियमानुसार प्रमाणित 

रेगा । 

(४) प्रत्येक व्यक्ति को, ऐसा शुल्क देने पर जो राज्य 
सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाय उपानुच्छेद (१) तथा 
(२) में उल्लिखित निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों को 
देखने तथा उसकी प्रमाणीकृत प्रतियों को पाने का 
अधिकार होगा | 


(५) प्रत्येक कक्ष के लिये, निर्वाचक नामावलियों 
at प्रकाशित प्रतियाँ ऐसे मूल्य पर जो राज्य सरकार 
द्वारा निर्दिष्ट की जाय, जनता को उस समय तक बिक्री 
के लिये उपलब्ध हो सकेगी जज तक कि उस कक्ष के 
लिये ग्रगली निर्वाचक नामावली प्रकाशित न हो जाय | 


(६ ) किसी भी कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली 
प्रकाशित हो जाने पर, उस समय प्रचलित निर्वाचक 
नामावली जो नयी निर्वाचक नामावली के प्रकाशन से 
ठीक पहले लागू थी संबद्ध महापालिका के श्रभिलेख में 
उतने वर्षा तक के लिये, जो संचालक निर्दिष्ट करे, रखी 
रहेगी । 


उत्तर प्रदेशीय सरकार 
लखनऊ, २३ फरवरी, १६५६ 
विज्ञप्ति 
१६५२ ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और 
भूमिव्यवस्था नियमावली क संशोधनों के निम्नलिखित | 


आलेख को, जिसे उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश 
भूमिव्यवस्था अधिनियम, १६५० ( १६५ 


का प्रयोग करके बनाने का प्रस्ताव दै, उ 
की धारा ३४४ के अधीन ऐसे सब व्यक्तिय 
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के लिये, जिन पर, उसका प्रभाव पड़ने की संमावना है, 
प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती 
है कि उक्त आलेख पर १० मार्च, १६१६ को या उसके 
पश्चात्‌ विचार किया जायगा । 

२--उक्त संशोधनों के श्रालेख के dia में किसी 
्रापत्ति या सुझाव पर जो किसी ऐसे व्यक्ति से, जिस पर 
उसका प्रभाव पड़ने की संभावना है, उपयुक्त दिनांक से 
पहले प्राप्त होंगे, गवर्नर विचार करेंगे | 


३- उक्त ग्रालेख के संबंध में समी श्रापत्तियाँ और 
सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव, माल (क) 
बिभाग, लखनऊ को संग्रोधित किए जाने चाहिए | 


प्रस्तावित संशोधन 


१--नियम ७ में शब्द “गाँव सभा! के स्थान पर 
शब्द “गांव समाज! रख दिया जाय | 

२- नियम ८५-घ के पश्चात्‌ निम्नलिखित को नये 
नियम ८५-ङ के रूप में वढा दिया जाय ;-- 


८५-झ--( १ ) धारा ७६-क के श्रधीन ऋणी मध्य- 
वर्ती की श्रोर से पुनर्वासन अनुदान के लिये प्रार्थनापत्र 
देने के पूव, कलेक्टर, जिसके विचाराधीन इनकम्बर्ड 
स्टेट्स ऐक्ट का व्यवहार हो, KAFEN स्टेस्ट्स ऐक्ट के 
व्यवहार की पत्रावली में उपलब्ध mendi के ब्योरों के 
आधार पर संबद्ध पुनर्वासन अनुदान अधिकारी और 
ऋणी मध्यवर्ती से पूछताछ करेगा कि धारा ७९ के 

्रधीन प्राथनापत्र प्रस्तुत किया है या नहीं | यदि ऐसा 

कोई प्राथनापत्र प्रस्तुत न किया गया हो या प्रस्तुत किया 

गया हो किंतु दोषपूर पाया गया हो अथवा ऋणी द्वारा 

Pret विलंब के कारण अ्रस्वीकृत किया हुआ पाया गया 

` होतो कलेक्टर कणी मध्यवर्ती को इस आशय का 

नोटिस जारी करेगा कि वह नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह 
दिन के भीतर निम्नलिखित प्रस्तुत करे 


हे ( क ) उत्तर प्रदेश में स्थित अपने समस्त आस्थानों 
जो उन ग्रास्थानों से भिन्न हो जिनके संबंध में 
ही कि उनकी कुर्को या विक्री इनकम स्टेट्स 
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am की धारा १६ की उपधारा (२) के उपबंधों 
के ग्रधीन की जा सकती है ओर उनके साथ एक 
शपथपत्र; 

( ख ) ज० विर AIF पत्र २७ में उत्तर प्रदेश में 
स्थित अपने समस्त आस्थानों की प्रतिकर निर्धारण तालि- 
काग्रों की प्रतियाँ; ओर 

(a) पुनर्वासन अनुदान आकार पत्र ३ के नत्यी 
१ में अतिरिक्त सूचना तथा साथ में वक्फ, न्यास या 
निबंध के सृजन से संबद्ध विलेख की प्रति यदि ऋणी 
मध्यवत वक्फ, न्यायालय या निबंध हो | 


(2) यदि ऋणी मध्यवर्ती उप नियम ( १ ) में 
अपेक्षित लेख्य या सूचनायें प्रस्तुत न कर, तो कलेक्टर 
ऋगणी मध्यवर्ती के उन श्रास्थनों के व्योरों को जिनके लिये 
इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर का भुगतान किया 
गथा हो या वह देव हो; ऋणदाताश्रों या श्रव्य खोतों से 
जितना भी संभव हो पूछताछ करके मालूम करेगा। 
कलेक्टर नियत शुक्ल देकर So वि० आकार पत्र २७ 
में ऋणी मध्यवर्ती के समस्त meal की प्रतिकर 
निर्धारण तालिकाग्रों की प्रतियाँ भी प्राप्त करेगा । प्रतियां 
प्राप्त करने का व्यय जैसा कि यू» पी० इनकम्ब्र्ड स्टेट्स 
ऐक्ट, १६३४ के अधीन निर्मित नियमावली के नियम 
१४ में व्यवस्थित है, ऋणी प्रार्थ से वसूल किया 
जायगा | 


( ३) धारा ७६-क के ada शपुनर्वासन अनुदान ' 


के अवधारण और भुगतान के लिये पार्थनापत्र कलेक्टर 
RÜ मध्यवर्ती की श्रोर से go अनु ० आकार पत्र २” 
में पुनवासन अनुदान अधिकारी के समझ लिखित रूप 
रूप सें तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा इनकम्त्रड 
स्टेट्स एक्ट के व्यवहार को पत्रा बली में उपलब्ध सूच 
aa ग्रौर उपनियम ( १) तथा (२) के श्रधीत 
एकत्र की गई सूचना के आधार पर प्रस्तुत करेगा । 
यदि ऋणी मध्यवर्ती के समस्त आस्थानों की मालगुजारी 


१०,००० रुपया या इससे अधिक हो पुनर्वासन ग्रनुदात | 
के लिये कोई भी प्रार्थनापत्र उसकी ओर से कलेक्टर बारा | 


नहीं दिया. जायगा | 
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(४) उक्त ऋणी मध्यवर्ती को देय पुनर्वासन 
श्रनुदान अवधारित करने के पश्चात्‌ पुनर्वासन अनुदान 
अधिकारी उसे कलेक्टर के अधिकार में रख देगा | 
कलेक्टर ऋणी मध्यवर्ती के पुनर्वांसन अनुदान के केवल 
उस भाग का उपयोग इनकम्त्रड स्टेट्स ऐक्ट के व्यवहार 
के ग्रंतगंत उसके ऋणों के परिशोधन के लिये करेगा जो 
उन स्थानों के लिये देय मालगुजारी के श्रनुरूप हो 
जिसके संबंध में यह पाया जाय कि उनको इनकम्त्रड 
स्टेट्स ऐक्ट की धारा १६ की उपधारा ( २ ) के उपबंधों 
के अधीन कुर्की या विक्री की जा सकती है। 

(a उपधारा (३) के श्रधीन कलेक्टर द्वारा दिये 
गये प्रार्थनापत्र के साथ ऋणी मध्यवर्ती, का प्रार्थना पत्र 
भी, यदि कोई हो, संमिलित कर लिया जायगा और 
दोनों पर सुनवाई इस प्रकार होगी मानों कि वह एक 
प्राथना-पत्र था | 


३--नये नियम ८५-ङ के पश्चात्‌ निम्नलिखित को 
नियम casa के रूप में बढ़ा दिया जाय : 

“८५-च--पुनर्वासन अनुदान अधिकारी ऋणी 
मध्यवर्ती को देय पुनर्वासन अनुदान की धनराशि को 
अवधारित करने के प्रयोजनों के लिये, धारा ३२३ के 
अधीन ऋणी मध्यवर्ती या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे 
पत्रजात ञ्रथवा ऐसी श्रतिरिक्त सूचना देने के लिये कह 
सकता हे जो आवश्यक हो, किंतु जो Yo Ago आकार 
पत्र ३-क के प्रार्थना पत्र में प्राप्य न हो |? 


४--नियम ६८-क में 

शब्द्‌ “भूमि व्यवस्था कमिश्नर? के स्थान पर शब्द 
“प्रतिकर कमिशनर? रख दिये जास | 

५--नियम १०३ तथा १०५ निकाल दिये जाये | 

६--नियम १०६ के स्थान पर निम्नलिखित रख 
दिया जाय : 


“१०६--(१) नियम १०६ के श्रधीन रहते हुए गांव 
सभा का प्रधान और उप-प्रधान जो उस मंडल से संबंधित 
हो जिसके लिये भूमि प्रबंधक समिति स्थापित की गई हो, 
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भूमि प्रबंधक समिति के क्रमश; पदेन सदस्य और समा- 
पति तथा उप सभापति होंगे ।? 

(ख) उस मंडल के जिसमें भूमि प्रबंधक समिति 
स्थापित हो गाँव पंचायतों के तत्कालीन सदस्यों में से 
निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या निम्न- 
लिखित होगी : 


तत्संबंधी गाँव पंचायत के सदस्यों की संख्या 


(१) १५ तक पू l 
(२) १६ से २५ तक 5 
(३) २६ से ३० तक ट्‌ 


(ग) खंड (ख) में उल्लिखित समिति के सदस्यों के 
निर्वाचन के पश्चात्‌ यथाशीघ्र कलेक्टर, धारा १२२ की 
को उपधारा (१) के प्रथम उपबंधन के अधीन नामांकन 
यदि कोई हो, करेगा और नामांकित सदस्यों के नाम 
समिति के सभापति को सूचित करेगा | 

(२) उपनियम (१) के खंड (ख) में उल्लिखित 
समिति के सदस्य एतत्‌ पश्चात्‌ बतायी गयी रीति से 
निर्वाचित किये जायेंगे | 

(३) इस नियम के श्रधीन भूमि प्रबंधक समिति के 
सदस्यों के निर्वाचन का संचालन कलेक्टर के सामान्य 
ada, निदेश ओर नियंत्रण के ग्रधीन होगा, जो 
प्रत्येक मंडल के लिये पीठासीन ग्रधिकारी की नियुक्ति 
करेगा और निर्वाचन का दिनांक, समय तथा स्थान 
नियत करेगा | पीठोसीन अधिकारी नियत किये गये 
दिनांक, समय और स्थान की सावजनिक सूचना उस 
रीति से देगा जो कलेक्टर द्वारा निर्दिष्ट की जाय ओर 
निर्वाचन का संचालन करेगा | 

(४) नामांकन निर्वाचन के ठीक पहले किये जा 
आर मतदान हाथ उठाकर किया जायगा । पीठा 
अधिकारी प्रतियोगी उम्मेदवारी का नाम एक एक करके 
पुकारेगा और दूसरे उम्मेदवार का नाम पुकारने के पूवे 
उपस्थित निर्वाचकों से यदि वे उस उम्मेदवार 
जिसका नाम पुकारा गया है, मत देना च 
उठाने की अपेक्षा करेगा । कोई भी नि 


बगे 
at 
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अधिक हाथ नहीं उठायेगा श्रौर किसी भी दशा में एक 
निर्वाचक का एक ही हाथ गिना जायगा। पीठासीन 
अधिकारी उठाये हुए हाथों को गिनेगा श्रौर उनकी 
संख्या घोषित करेगा । इस प्रकार निर्वाचन उस समय 
तक होता रहेगा जब तक कि सभी प्रतियोगी उम्मेदवार 
के लिये मत न ले लिए wy) यदि दो या इससे 
अधिक उम्मीदवारों को बराबर मत मिले ओर यह 
ग्रावश्यक हो कि परिणाम घोषित करने के प्रयोजन 
के लिये, एक या ञ्रधिक का नाम निकाल दिया जाय, 
तो उनमें से विजयी उम्मेदवार ओर उम्मेदवारों का 
निर्णय परची डालकर किया जायगा | 


(५) पीठासीन अधिकारी या तो उसी समय ग्रथवा 
सनस्त उम्मेदवारी के लिए मत ले लिये जाने के बाद 
शीघ्र एक स्मृति पत्र तैयार करेगा जिसमें गांव पंचायत के 
सदस्यों को चुनाव की बैठक का नोटिस दिये जाने की 
रीति, प्रत्येक उम्मेदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या, 
निर्वाचन फा फल निर्वाचित व्यक्तियों के नामों का 
प्रख्यापन और ऐसे श्रन्य विषय दिये जायेंगे जिनके 
aia में वह यह समझे कि उनसे feet ऐसे विवाद 
के, जो बाद में उठ खड़ा हो, निर्णय में सहायता 
मिलेगी | इस प्रकार तैयार किये गये स्मृति पत्र को 
पीठासीन अधिकारी संवद्ध परगने के zad 
श्रसिस्टेट कलेक्टर को अभिलेख के लिये प्रस्तुत करेगा | 


(६) कोई भी श्रसंतुषट उम्मेदवार निर्वाचित व्यक्तियों 
` के नामों को घोषित किये जाने के दिनांक से १५ दिन के 
भीतर परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर के समक्ष 

आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है जिसका उस पर निर्णय 
अंतिम होगा | 


(०६ क--(१) हल्के का लेखपाल भूमि प्रबंधक 
ति का पदेन मंत्री ( सेक्रेटरी ) होगा परंतु उसे मत 
अधिकार न होगा | 


मेश्नर धारा १२२ की उपधारा (१) के 
खंड के श्रधीन अनहता निवारण की 
टम नियत ग्रधिकारी को होगा | 


अधिनियम खंड 


~]. २० 
७--वतेमान नियम १०७ के स्थान पर निम्नलिखित 
रख दिया जाय ¦ 

४१०७--समिति के सदस्यों का कार्यकाल चाहे वे 
पदेन, निर्वाचित या नामांकित हों, तब तक रहेगा 
तक कि गाँव पंचायत का पुनस्संगठन न हो ।? 


हे वे 
ज्म 


८--वर्तमान नियम १०८ के स्थान पर निम्नलिखित 
रख दिया जाय : 

£१०८- भूमि प्रबंधक समिति के किसी सदस्य की 
मृत्यु हो जाने, अनह ठहराये जाने, त्यागपत्र देने या 
हटा दिये जाने की दशा में रिक्त स्थान की पूर्ति निर्वाचन 
या नामांकन द्वारा, जैसी भी दशा हो, नियम १०६ में 
नियत रीति से की जायगी | इस प्रकार निर्वाचित या 
नामांकित व्यक्ति वहिर्गामी सदस्य के शेष wea 
पदावधि के लिये पद धारण करेगा |? 


६--वतमान नियम १०६ के स्थान पर निम्नलिखित 
रख दिया जाय ¦ 


४१ ०६--(१) यदि भूमि प्रबंधक समिति के आधे या 
आधे से अधिक सदस्य सभापति या उस सभापति को 
हटाने के लिये प्रस्ताव पेश करना चाहें, तो वे प्रस्ताव 
पेश करने के कारण देकर ओर अपने हस्ताक्षर करके एक 
लिखित नोटिस परगने के इंचाज असिस्‍टेंट कलेक्टर को 
प्रस्तुत करेंगे, जो नोटिस की प्राप्ति के पश्चात्‌, यथाशीप्र 
भूमि प्रबंधक समिति की एक बैठक बुलायेगा तथा एक 
अधिकारी को जो नावब तहसीलदार के पद से कमका 
न हो, बैठक का सभापतित्व करने के लिये नियुक्त 
करेगा | 


(२) पीठासीन अधिकारी समिति के समक्ष नोटिस 
TSM और तव प्रस्ताव को पेश करने और वादविवाद 
करने की श्रनुमति देगा | पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव के 
युणदोषों पर नहीं बोलेगा और न वह उस पर मत देने 
का अधिकारी प्रस्ताव केवल तभी पारित हुआ समभा 
जायगा जब वह बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई. 
बहुमत से पारित हो जाय । ऐसी बैठक के लिये कोरम 
समिति की कुल सदस्यता का तीन चौथाई होगा | 


A ३३] 


नरायन वि० पंजाब राज्य-सर्वो० Faro 
वत अभियोजन ने साक्षी रूप में प्रस्तुत किया ही नहीं न तो 


हमें इसी का आभास हे कि यदि उसने ara दिया 
होता तो क्या कहा होता | 


अपीलकर्ता के विद्वान्‌ वकील ने बहस की है कि रघु- 
वीर जैसा महत्वपूर्ण साक्षी साद्य देने से रोक रखा गया 
at इससे श्रमियोजन के प्रतिकूल निष्कर्ष निकलता है 
श्रोर अन्वीक्षा के ग्रोचित्य पर भी प्रभाव पड़ता है। wo 
af Algo आर० १९५४ सर्वोच्च न्यायालय ५१ इसके लिये 
| दिखलाया गया | हम इस बात से सहमत हैं कि ae 


: भूत साक्षी यदि जानबूझकर गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं 
à किया गया है तो इसमें अन्वीक्षा के औचित्य पर संदेह 
| था पैदा होता है र इस प्रकार इसके परिणाम स्वरूप जो 
र दोषसिद्धि हुई है उस पर आपत्ति की जा सकती है | 
तब प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या रघुवीर महत्व- 
| पूर्ण साक्षी था ? ए० आई० ग्रार १६३६ प्रिवी कौंसिल 
si २८६ में यह सिद्धांत निश्चित हो चुका 2) उसमें कहा 
गया था कि--“'वह साक्षी जो उस विवरण को स्पष्ट 
या करने के लिये जिस पर श्रमियोजन श्राधारित हो आव- 
कको WF हो उसे ्रभियोजन द्वारा अवश्य प्रस्तुत करना 
Ta चाहिए ।? यह स्पष्ट है कि इस बात के लिये कि साक्षी 
[क महत्वपूर्ण है कि नहीं परीक्षा इस बात से नहीं की जा 
को सकती कि यदि वह साक्ष्य देने के लिये श्राया होता तो 
ta अभियुक्तों के पक्ष में बयान देता । परीक्षा इस श्राधार 
क पर की जा सकती है कि जिस विवरण पर ञ्रभियोजन 
का कहानी आधारित है उसको स्पष्ट करने के लिये साची 
क्त आवश्यक हे कि नहीं | यह इस पर निर्भर करता है कि 
वह साची क्या अ्भियोजन कहानी के किसी अंश पर 
कुछ तथ्य वतलाएगा या उस तथ्य के बारे में साक्ष्य 
x देगा जिस पर अभियोजन निर्भर करता है । अभियोजन 
के के लिये यह मी अ्रनिवाय नहीं हे कि जिन जिन लोगों ने 
3 घटना को देखा है उन सबको साची रूप में प्रस्तुत करे 
: ओर इस प्रकार केवल दोहरा साक्ष्य उपस्थित करे | 
भा अ्रभिये I 
ग्रमियोजन को महत्वपूर्ण साक्षियों को उपस्थित करना È | 
a इसलिए श्रब इस पर विचार करना है कि अभि- 


योजन की ओर से कही जानेवाली बात को खोलने के 
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लिये रघुवीर क्या सारभूत साक्षी था | निश्‍चय ही रघु- 
वीर कोई आवश्यक साची नहीं था । अभियोजन की 
AX से तो केवल यही कहा गया है कि रघुवीर उस समय 
पहुँचा जत्र कि मनीराम मारा जा चुका था और उस पर 
गोली चलाई जा चुकी थी तथा उसे घोड़े पर लाद कर 
कुछ दूर तक ले जाया गया था | यों तो श्रभियोजन ने 
यह स्वीकार किया है कि रघुवीर ने साहीराम पर गोली 
चलाई किंतु उसका कहना है फि उसने ऐसा अपनी 
बचत में किया | यह घटना सर्वथा एक भिन्न घटना है | 
जिन अपराधों के करने का श्रारोप ग्रपीलकर्ता पर लगा 
था उसको प्रमाणित करने के लिये इसको प्रमाणित करने 
की आवश्यकता नहीं है। इसलिए रघुवीर ऐसा साक्षी 
नहीं था जिसका बुलाना ्रभियोजन के लिये आवश्यक 
था | एक बात यह हो सकती है कि रघुवीर यदि गवाही 
देने के लिये आता तो कदाचित्‌ यह कहता कि अभिः 
योजन ने घटना क्रम को जैसा वणुन किया है उस क्रम 
में घटना घटी नहीं ओर यदि वह ऐसा बयान देता तो 
इसमें संदेह नहीं कि बचत के लिये यह एक अच्छा 
आधार हो सकता था । यदि ऐसी बात हो भी तो यह 
रघुवीर बचत का एक आवश्यक साची हो सकता था 
किंतु जिस कहानी पर ्रभियोजन आधारित है उसे 
खोलने के लिये रघुवीर कोई आवश्यक साक्षी नहीं था | 
अभियोजन को उन साक्षियों को उपस्थित करना आवः 
श्यक नहीं है जो बचत के लिये आवश्यक हों वरन्‌ उसे 
केवल उन्हीं साच्षियों को उपस्थित करना अनिवाय होता 
है जो उसकी निणय कहानी को प्रमाणित करने के लिये 
आवश्यक हों । यहाँ श्रभियोजन के कहने के अनुसार 
चूँकि रघुवीर उस समय पहुँचा जब कि सारी घटना घट 
चुकी थी इसलिए रघुवीर ञ्रभियोजन कहानी के बारे में 
कोई साच्य नहीं दे सकता था । इसलिए हमारे बिचार 
से रघुवीर का सादय न दिए जाने से अन्वीज्ञा (ट्रायल) _ 
में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई इस संबंध में इस 
पर भी ध्यान रखना है कि ग्रपीलकतांश्रो ने 
से रघुवीर की गवाही नहीं दिलाई है। 
विद्वान्‌ वकील ने नरायन को दिए हुए दंड 
में हम लोगों का ध्यान दिलाया । उनका 
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a 
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उच्च न्यायालय ने नरायन को कड़ी सजा इसलिए दी थी 
उन्हें समझ में यह आया था कि नरायन ने ही मनीराम 
को घातक चोटें पहुँचाई | विद्वान्‌ वकील का कहना 2 
कि aaa से यह बात नहीं प्रतीत होती कि घातक प्रहार 
नरायन ने ही किया था | वकील का यह तक सही 
प्रतीत होता है किंतु अन्य कारणों से नरायन को कड़ी 
सजा देना ठीक था क्योंकि जब उसके दल के लोग 
मुन्ना राम का पीछा कर रहे थे तब नरायन ने ही ललफार 
कर कहा था कि उसका पीछा छोड़ कर वास्तविक शत्रु 
मनीराम से निपट लो श्रौर इसके बाद ही मनीराम पर 
घातक प्रहार हुए | इसलिए हमारे विचार से नरायन को 
कड़ी सजा देना ठीक था । 

निर्णय के लिये यहाँ कोई और प्रश्‍न नहीं है | 

ma: श्रपील असफल होती है श्रौर उत्सर्जित की 
जाती है । 


ग्रपील safia 


विधि पत्रिका १६५६ सर्वोच्च न्यायालय ३४ 
( नागपुर से ) 
१ दिसंबर १६५८ 
एस) Fo इमाम, एस Fe दास और Ho एल» 
कपूर न्यायमूर्तिगण-- 
क्रिशोरीलाल 


अपीलकर्ता 


उत्तरवादी 


हिंदू विधि-दत्तक ग्रहण ( अडाप्शन )-- 
ण को प्रमाणित करने के लिये साक्ष्य की 
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पेल्न ) के सिद्धांत का दत्तक ग्रहण में लागू होना-- 
लिखित अभिकथन ( रिटेन स्टेटमेंट ) से भिन्न बात 
यदि कही जाती है तो गोद लेनेवाली माता के लिये 
प्रतिष्टंम का सिद्धांत लागू नहीं हाता है। ( साक्ष्य 
अधिनियम ( १८७२ ) धारा ११४-व्यवहार प्रक्रिया 
संहिता ( १६०८) आ० ६ नि० २ और आ०५ 
नि०२) 

स--साक्ष्य अधिनियम ( १८७२), धारा ३१-- 
स्वीकृति ( ऐडमिशन ) का साक्षियिक महत्व 


द्‌ - साक्ष्य अधिनियम ( १८७२), धा० ११४-- 
अभिधारणा ( प्रेजंप्शन ) 
न्यायमूतिं जे? एल० कपूर 

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने वादी का वाद उत्स- 
जिंत.फर दिया था ओर उस डिग्री को उलट देनेवाले 
नागपुर उच्च न्यायालय के निर्णय ओर डिग्री के विरुद्ध 
यह अपील दाखिल की गई है | 

gama set बाई मारवाड़ी अग्रवाल जाति की 
लक्ष्मी नारायण नामक एक व्यक्ति की विधवा थी | उसके 
मृतक पति लदमी नारायण का बड़ा भाई बद्री नारायण 
था | बद्री नारायण का एक लड़का किशोरीलाल था | 
मुसम्मात Set बाई ने बद्री नारायण प्रतिवादी go १ 
और उसके पुत्र किशोरी लाल प्रतिवादी सं० २ के विरुद्ध 
इस घोषणा के लिये एक वाद निवेशित किया था कि 
अनुसूची बी० और सी० में दी गई संपत्ति मेरे पति | 
लक्ष्मी नारायण के उत्तराधिकारी के रूप में हमारी है 
ओर अनुसूची डी० में दी गई संपत्ति के धारण ( पोजे- 
शन ) के लिये वाद निवेशित किया था । 

श्रपीलकर्ता किशोरी लाल का कहना है कि हमारे | 
चाचा लक्ष्मी नारायण हृदय रोग से पीडित थे और इसी | 
से उनकी मृत्यु हो गई | इस रोग के कारण उन्हें लड़का | 
उत्पन्न नहीं हो सकता था इसलिए उनका कहना है कि 
अपने भाइयों में से सबसे छोटे पुत्र हमीं को उन्होंने गोद 
ले लिया और उनके मरने के बाद मैंने उनका श्राद्ध दती 
पुत्र के नाते किया और हमारे पिता बद्री नारायण की 
अनुमति से छाल्टी बाईने लक्ष्मी नारायण की तेरही के 


|. 4 | 


दिन मुझे अपने गोद में लिया और इस प्रकार 
गोद लेने की twa पूरी कर दी गई। उसका यह 
भी कहना है कि हम लक्ष्मी नारायण मृतक की 
संपदा के धारण HAT गए We उत्तरवादी ने भी हमें 
दत्तक पुत्र माना श्रोर हमारा ( ग्रपीलकर्ता ) का विवाह 
किया । उसने कट्टा कि समारोह में निकट संबंधियो की 
सहमति से गोद लिया गया श्रौर बाद में चलकर जत्र 
हमारे पिता बद्री नारायण के परिवार में बैंटवारा हुआ 
तो हमें कोई हिस्सा नहीं दिया गया | 
उत्तरवादी ने अपने वादपत्र में इन सबसे इनकार 
किया | उसका कहना था कि अ्रपीलकर्ता को गोद न 
लिया गया ओर न तो हमने कमी उसको व्यवहार में 
दत्तक पुत्र माना | उसका कहना था कि में निरक्षर और 
पर्दानशीन स्त्री थी तथा कारवार का अनुभव नहीं था 
इसलिए अपने पति के मरने के बाद बद्री नारायण पर 
मैंने पूरा विश्वास किया और बद्री नारायण कारबार करते 
रहे तथा मुकदमा आदि में हमारी ओर से पैरवी करते 
रहे | इस प्रकार बद्री नारायण के कहने पर मैंने कुछ 
फागजों पर हस्ताक्षर किया है यद्यपि में यह नही जानती 
थी कि उन कागजों में क्या लिखा है | उसका कहना हैं 
कि कुछ ग्रवसर पर मैंने सादे कागजों पर भी हस्ताक्षर 
किया हे | उत्तरवादी का कहना हैं कि wa ग्रपीलकर्ता 
श्रौर उसका पिता बद्री नारायण हमें संपत्ति पर से हटा 
देने के यत्न में हैं । इस संबंध में उसका कहना है कि 
to प्र संहिता की धारा १०७ और १४५ के अंतर्गत 
कार्यवाही situ हुई जिसमें बद्री नारायण sia तक 
असफल रहा | उस ग्रापराधिक मामले मैं ग्रपीलकर्ता ने 
गोद लेनेवाली बात कही थी जिसे छाल्टी बाई ने वाद 
पत्र में इनकार कर दिया है | 


इस श्रपील में दो वादपदों पर निर्णय देना है। 
एक यह कि क्या लक्ष्मी नारायण ने अपीलकर्ता को उक्त 
तिथि को गोद लिया था और क्या विधि के अनुसार यह 
गोद लेना वैध था और दूसरा यह कि क्या वादी उत्तर- 
बादी सवदा से इस गोदनामा को वैध मानती ग्राई और 
केया उसने अपोलकर्ता को सवदा लक्ष्मी नारायण का 
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पुत्र माना हे श्रौर यदि ऐसी बात थी तो इसका परिणाम 
क्या होगा | 


श्रन्वीक्षा न्यायालय ने वाद उत्सर्जित कर दिया | 
इस न्यायालय ने गोद का लिया जाना ठीक पाया किंतु 
प्रतिष्टम ( इस्टापेल ) के प्रश्न पर ्रपीलकर्ता के विरुद्ध | 
निण्य दिया | श्रपील करने पर उच्च न्यायालय ने तथ्य 
के प्रश्नवाले निष्कर्ष को उलट दिया किंतु प्रतिष्टंभ । 
संबंधी निणय को मान लिया | इस प्रकार ater स्वीकार | 
कर ली गई | प्रतिवादी किशोरीलाल ने उच्च न्यायालय । 
से प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेने के वाद यह adie निवेशित 
किया है और कई आधारों पर उसने उच्च न्यायालय के 
निणय पर आपत्ति की है | उसका कहना है कि अनेक १ 
कारणों से गोद का लिया जाना प्रमाणित हो चुका दै । 
A मुसम्मात छाल्टी बाई ने कई मुकदमों के सिलसिले | 
में तथा AA प्रकार से यह प्रकट कर दिया है कि श्रपील- f 
कर्ता उसके पति लक्ष्मी नारायण द्वारा गोद लिया हुश्रा 4 
पुत्र है । अपीलकर्ता के कहने के श्रनुसार इसमें प्रतिष्ट॑म 
( इस्टापेल ) का सिद्धांत लागू होता है क्योंकि उसका 
कहना है कि saad को गोद लेनेवाली बात के 
मानने के कारण हमारी स्थिति में बहुत परिवतन हो गया 
हे जैसे में अपने प्राकृतिक परिवार से हटा कर इस परि- 
वार में मिला दिया गया, में अपने वास्तविक परिवार की 
संपत्ति में हिस्सा बँटाने से वंचित कर दिया गया श्रौर 
तीसरे बहस यह की गई है कि चूँकि उत्तरवादी ने यह 
स्वीकृति दे दी है कि में लक्ष्मी नारायण का दत्तक पुत्र 
हूँ ओर उत्तराधिकारी हूँ इसलिए अब यह प्रमाणित 
करने का मार कि में दत्तक पुत्र नहीं हुँ उत्तरवादी पर 
है और wa में श्रपीलकर्ता का कहना है कि चूँ कि उत्तर- 
वादी ने बहुत समय से मुझे लक्ष्मी नारायण का द्वकं 
पुत्र माना है इसलिए जो साक्ष्य इस संबंध में 
जाये उनका मूल्यांकन गोद लिए जाने के पक्ष 
होना चाहिए । 

गोदनामा का कोई ओपचारिक विलेख 


लिए गोदनामा को प्रमाणित करने के लिये 
मौखिक साक्ष्य दिया है। चूँकि गोदनामा 
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उत्तराधिकार क्रम को बदल देना होता है, इससे खियों 
श्रौर लड़कियों का श्रधिकार समाप्त हो जाता है और 
संपत्ति अपेक्षाकृत और दूर के संबंधी को हस्तांतरित कर 
'दो जाती है इसलिए यह झ्रावश्यक है कि इसका समर्थन 
'करने वाला साक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि यह सभी 
प्रकार के धोखा और संदेह से मुक्त हो तथा इतना 
संगत श्रौर इतना ठीक प्रतीत होना चाहिए कि इसकी 
सत्यता के बारे में संदेह करने का कोई श्रवसर न 
प्राप्त हो | इस मामले की स्थिति जैसी हैं उसमें लेखा का 
न दिया जाना एक बहुत संदेह जनक परिस्थिति पैदा 
करता है जब कि प्रिवी फोसिल फी श्रनेक रूलिंग्स में 
लेखा ( एकाउंट्स ) के महत्व पर बहुत जोर दिया 
गया है | 


गोद लेने के तथ्य के बारे में जो मौखिक साक्ष्य दिए 
गए हैं वे गोद लेने के तथ्य को प्रमाणित करने में अस- 
मर्थ है । हमारे विचार से उच्च न्यायालय ने जो यह 
गिर्णय दिया कि गोद लेना प्रमाणित नहीं हुआ aaa 
ठीक है | 


. दूसरी बहस अ्पीलफर्ता की श्रोर से यह फी गई दे 
फि गोद लेने के समर्थन में यदि साक्ष्य vata न हो तो 
भी उत्तरवादी प्रतिष्टम के सिद्धांत के आधार पर सही 
तथ्य नहीं दे सकती कारण कि श्रनेक लेख्यों और कार्य- 
वाहियों में उसने मुझे लक्ष्मी नारायण का दत्तक पुत्र 
माना है। लेख्यों पर विचार करने से ऐसी वात नहीं 
'श्राती । कुछ भी हो इस मामले में दोनों पक्ष सही तथ्यों 
से श्रवगत थे इसलिए प्रतिष्टम ( इस्टापेल ) का सिद्धांत 
लागू नहीं हो सकता | यह नहीं कहा जा सकता कि 
उत्तरवादी ने अपने चालचलन श्रौर शब्दों से धूर्तता 
अपीलकर्ता को गोद लेने वाले तथ्य पर विश्वास 
को कहा और उस विश्वास पर कार्य करने के लिये 
उसने प्रेरित किया और इस प्रकार परिस्थिति में परिवर्तन 
हुआ जिससे श्रब वह भिन्न प्रकार के तथ्यों का वर्णन 
र सकती | मोहरी वि० धर्मदास घोष ३० इंडियन 
११४ में निर्णय हुआ था कि यदि वास्तविक 
सत्यता दोनों पक्ष जानते हैं तो उसमे प्रतिष्टम 
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का सिद्धांत लागू नहीं होता । इसलिए जब दोनों पन्च 
असली तथ्य के बारे में बराबर रूप से जानते हैं तो 
उसमें प्रतिष्टम का सिद्धांत नहीं लागू होता | 


इसके समथन में कुछ लेख्य दिखलाए गए हैं 
जिनके बारे में ahama का कहना है कि वे प्रतिष्ट॑म 
का समर्थन करते हैं । लेख्यों के देखने से पता चलता है 
कि उसमें स्वीकृति ( ऐडमिशन ) या प्रतिष्टंम नहीं है। 
लेख्यों से यह बात नहीं प्रतीत होती कि लक्ष्मी नारायण 
द्वारा अपीलकर्ता को गोद लेने वाली बात स्वीकार की गई 
हो । इस प्रकार न्य लेख्यों से स्वीकृति ( ऐडमिशन ) 
सिद्ध नहीं होता । 


एक बयनामा में श्रपीलकर्ता का कहना है कि छाल्टी 
बाई ने यह कहा था कि किशोरी लाल अ्रपीलकर्ता मेरे 
पति द्वारा गोद लिया गया है । अपीलकर्ता का कहना है 
कि गोदनामा पहले ही हुआ किंतु इसकी पुष्टि के लिये 
मुझे छाल्टी बाई ने अपनी गोद में लिया था। इससे 
यह पता नहीं चलता कि उत्तरवादी के कहने पर श्रपील- 
कर्ता ने अपनी स्थिति बदल दी, दूसरे उसने लिखित 
बयान में जो बात कही है उससे भिन्न बात कहने के लिये 
उसे अनुमति नहीं प्रदान की जा सकती ओर न तो इस 
भिन्न बात पर उसे दत्तक पुत्र के नाते अपने स्वत्व फो 
प्रमाणित करने दिया जा सकता है । आधिकारिक रूप से 
यह निश्चित हो चुका है कि गोद लेना सामाजिक स्तर 
प्रदान नहीं करता । जो लोग गोद लिए जाने से इनकार 
करने की कोशिश करते हैं यह उनका मुँह बंद कर देता 
है। किंतु जहाँ दोनों पक्ष समान रूप से सही तथ्यों से 
अवगत हैं वहाँ यह सिद्धांत लागू नहीं होता | प्रतिष्टम के 
बारे में अपीलकर्ता ने दो और तथ्यों पर निर्भर किया 
है (१) लच्मी नारायण का श्राद्ध करने की ग्रनुमति 
उसे दिया जाना ओर ( २) गोद लेनेवाली माता के | 
पद से Het बाई द्वारा अपीलकर्ता का विवाह संपन्न | 
किया जाना । यदि गोद का लिया जाना स्वतः निष्प्र 
माणित हो जाता है तो वह प्रतिष्ट॑म जो ग्रन्य प्रकार सै 
लागू नहीं होता लागू नहीं होगा ( To Algo AK | 
१६२५ प्रिवी कॉसिल ११६ ) । श्रपीलकर्ता ने रानी 
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पर निर्भर किया किंतु उस मुकदमे में दोनों पक्ष सही 
बात नहीं जानते थे तथा अन्य प्रकार से भी उस मुकदमे 
ait इस मुकदमे में अंतर था इसलिए उसके अंतर्गत 
वाला सिद्धांत इसमें लागू नहों होगी | 

उत्तरवादी छाल्टी बाई का तत्संबंधी आचरण चाहे 
जैसा रहा हो उसने चाहे जो भी स्वीकृति ( ऐडमिशन ) 
किया हो ओर किशोरीलाल के संबंध में उसका कार्य 
चाहे जैसा रहा हो यह प्रतिष्टंम ( इस्टापेल ) नहीं हो 
सकता फारण कि दोनों पक्ष तथ्यों से समान रूप से 
अवगत थे | उन चार कागजों पर जिस पर उसने हस्ता- 
क्र किया है कहीं यह बात नहीं है कि उसके पति ने 
अपने जीवन काल में किशोरी लाल को गोद लिया था | 
१६३८ के बयनामै में उसने कहा कि किशोरीलाल को 
मैंने गोद लिया श्रौर उसका यह कहना अपीलकर्ता 
किशोरी लाल के तत्संबंधी कथन से मेल नहीं खाता | 
अन्य कागजों में उत्तरवादी छाल्टी बाई ने जो बात कही 
है वह बात उक्त बयनामें में कही हुई बात से मेल खाती 
है ओर अपीलकर्ता की कही हुई इस बात से मेल नहीं 
खाती कि लक्ष्मी नारायण ने स्वयं मुझे गोद लिया | 

अपीलकर्ता की ओर से बहस तब यह की गई कि 
चूँकि मुझे दत्तक पुत्र बहुत समय से माना गया है और 
यही अनेक कागजों में कार्यान्वित भी हो चुका है इस- 
लिए इतनी लंबी श्रवधि के बाद निष्कर्ष केवल इस 
बात का निकालना चाहिए कि वह दत्तक पुत्र है । 
श्रपीलकर्ता का यह भी कहना है कि सिद्धांत वास्तव 
में यह है कि aa कोई पक्ष स्वयं किसी बात की 
सत्यता को स्वीकार करता है तो युक्तिसंगत रूप से 
उसे सत्य तब तक मानना चाहिए जब तक कि यह 
अभिधारणा समाप्त नहीं हो जाती | स्वीकार किए हुए 
तथ्य को स्थापित हो गया हुआ मानना चाहिए ओर 
इस प्रकार भार ( ग्रोनस ) उत्तरवादी पर चला गया 
(चंद्र कुंवर वि० नरपत सिंह, ३४ इंडियन ्रपील्स २७) | 
मार ( ओनस ) के प्रश्न का महत्व समाप्त हो गया 


'कारण कि इस पर नीचे के न्यायालय में ग्रापत्ति कभी 


नहीं की गई श्रोर इस अवस्था में जब कि पत्तों ने साक्ष्य 
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दे दिया है तो न्यायालय का काम केबल उन्हीं साम- 
ग्रियों के आधार पर निणुंय देने का रह जाता है | दूसरे, 
स्वीकृति ( ऐडमिशन ) निर्णायक ( कानक्लूजिव ) adi 
होती we जब तक उनका मूल्य प्रतिष्ट॑म (इस्टापेल) का 
नहीं हो जाता तब तक स्वीकृति करनेवाले को यह स्वतंत्रता 
रहती है कि वह प्रमाणित कर दे कि वह स्वीकृति श्रसत्य 
थी या गलती से की गई, ट्रिनी डाड ग्रल्फाल्ट कंपनी वि० 
कोरियट १८६६ go dto ५८७ | स्वीकृति (एडमिशन) 
केवल एक साक्ष्य होता है इसलिए यदि दोनों पक्ष सही 
बात जानते हों तो चंद्र कुँवर वाला सिद्धांत इसमें लागू 
नहीं होगा | इस मुकदमे में छाल्टी बाई ने कभी भी यह 
स्वीकार नहीं किया कि मेरे पति ने जीवनकाल में ही | 
अपीलकर्ता को गोद लिया था । जिस स्वीकृति की बात l 
यहाँ कही गई है वह उस गोद लेने की बात प्रमाणित नहीं 
कर सकती जो श्रन्य प्रकार से निष्प्रमाणित हो चुकी है | 

लद्मीनारायण के मरने पर उसकी विधवा छाल्टी 
बाई पर ही परिवार का सब बोझ पड़ा। उस समय 
उसकी ary केवल २४, २५ वर्ष की थी | काम काज का 
उसे अनुभव नहीं था । कचहरी आदि का काम बद्री 
नारायण ही देखता था तथा साच्या से पता चलता है 
कि घर के और कामों की भी देखरेख बद्री नारायण 
करता था जिसके बारे में छाल्टी बाई का कहना था कि 
हमें हानि पहुँचाने के विचार से वह जबरदस्ती गोद लेने 
पर जोर देने लगा | इसलिए इस वातावरण को ध्यान 
में रख कर साक्ष्य को देखना और उसका परीक्षण करना 
है । जिस स्थिति में उत्तरवादी छाल्टी बाई थी उस स्थिति 
में की गई स्वीकृति ( ऐडमिशन ) का महत्व निश्चय 
ही बहुत कम होगा | 

इन कागजी प्रमाणो के ्रतिरिक्त किशोरी लाल ने 
दो तथ्यों पर निर्भर किया | उसका कहना था कि मैंने 
दाह संस्कार किया किंतु दाह संस्कार करने से यह AT- 
श्यक नहीं है कि गोद का लिया जाना प्रमाणित | 
जाय | ञ्रपीलकतां ने स्वयं जो साक्ष्य दिया है उसमें 
गया है कि यदि पुत्र न हो तो परिवार के छोटे 
जैसे छोटा भाई या छोटा मतीजा दाह संस्कार 
दे। दूसरे, प्रत्येक परिवार में यह प्रथा भिन्न 
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। प्रिवी कौंसिल के १० मूस इंडियन अपील्स ४२६ म 
कहा गया था कि जब तक य प्रमाणित न हो जाय कि 
गोद ऐसी परिस्थिति में लिया गया था कि यह पूणरूपण 
वैध था तत्र तक दाह संस्कार करने से गोद का लिया 
i जाना प्रमाणित नहीं हो सकता । इसके बारे म दूसरा 
|| तर्क यह है कि ्रपीलकर्ता को छाल्टी बाई उत्तरवादी ने 
| पनी गोद में लिया था और इसी श्रपीलकतां ने जब्र 
दाह संस्कार किया तो इन दोनों तथ्यों ने मिलकर दत्तक 
ग्रहण की बात को पुष्ट कर दिया । ऐसा निष्क निका- 
लने के लिये यह श्राधार उपयुक्त नहीं है क्योंकि स्वयं बद्री 
नारायण के बयान में दै कि पुत्र को विधवा द्वारा गोद में लेने 
की कोई प्रथा मेरी बिरादरी में नहीं है श्रौर इस मामले 
में बिधवा की ऐसी इच्छा थी इसलिए उसने श्रपीलकर्ता 
को गोद में ले लिया था | लक्ष्मी नारायण द्वारा गोद 
लिए जाने के dia मं इस साक्ष्य का कोई महत्व नहीं हे 
क्योंकि भ्रपीलकती का कथन यह नहीं रहा है ओर 
उसकी पुष्टि में इस कायवाही को यदि दिखलाया जाता 
... है तत्र भी यह सारहीन हे क्‍योंकि लद्दमी नारायण द्वारा 
; गोद लिए जाने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य नहीं है | 


सरकारी कागजों में संपत्ति पर श्रपीलकर्ता का नाम 
चढ़ने की बात कही गई है किंतु जत्र बद्रीनारायण 
मुकदमे Ale का काम देखता ही था तो ऐसी प्रविष्टि 
( एंट्रीज ) पर बहुत जोर नहीं दिया जा सकता | संपत्ति 
के प्रबंध करने की जो बात कही गई है वह भी बहुत 
महत्वपूण नहीं है क्योकि या तो बद्रीनारायण या 
किशोरी लाल कोई न कोई तो काम काज देखता ही । 


` दिएं गए हैं किंतु वे इस बात के लिये विश्वास करने 


शित हो चुका है तो विवाह का करना मी 
दो ज्ञा ` लेने ~ 
हो जाता है ओर गोद लेने की बात 


इसी प्रकार दत्तक ग्रहण के संबंध में कुछ छोटे मोटे तथ्य _ 


र्न. पेट लि 


है वे अधिक से अधिक उत्तरवादी की मोन संमति 
( एक्युजेंस ) हो सकती है किंतु इस मौन संमतिका 
महत्व भी तब होता जब वे उस प्रश्न पर प्रभाव डालती 
जो साक्ष्यों के भार ( प्रीपांडरेंस ) पर निर्मर करता | 
तथ्यों का निश्चय जब एक बार हो जाता हे तब आचरण 
से प्रतीत होनेवाली अ्भिधारणा उन अ्रधिकारों की 
स्थापना नहीं कर सकती जिन्हें स्वयं तथ्य ही निष्प्रमाणित 
करते हैं (१० मूस इंडियन अपील्स ४२६) । यदि समस्त | 
संबंधित व्यक्तियों द्वारा मौन संमति दे भी दी गई हो तो, | 
भी ग्रमिधारणा ( प्रेजंप्शन ) के बल पर गोद का लिया | 
जाना स्थापित नहीं किया जा सकता यदि साक्ष्य से यह 
प्रतीत होता है कि गोद लिया ही नहीं गया aa- 
कर्ता ने अंत में कहा कि बद्रीनारायण के परिवार में जब 
बॅटवारा हुआ तो मुझे कोई हिस्सा नहीं मिला | यह 
काम उत्तरवादी का नहीं था इसलिए इसका कोई प्रभाव 
हीं पड़ेगा | 


x x a 
हमारे विचार से उच्च न्यायालय का निर्णय ठीक है. | 
श्रोर यह अपील परिव्यय के साथ उत्सर्जित कर दी जाय | 


अपील उत्सर्जित 


विधि पत्रिका १९५९ सर्वोच्च न्यायालय ३६ . समस्त 

१४ नवंबर १६४५८ तिथि 

Qao Ato दास मुख्य न्यायाधिपति एन० एच? जायग 

भगवती, बी० पी० सिंह, Fo सुब्बाराव और के? एन? दिन | 

वांचू न्यायमूर्तिगण निहित् 
(४ 


रघुबीर सिंह तथा अन्य प्रार्थीगण | 
( कुल ६६ प्रार्थनापत्र ) 
वि० 

अजमेर राज्य (अब राजस्थान) तथा अन्य उत्तरवादीगर्ण 


प्राथनापत्र Ho २३०, २३६, २४१, २४६, २५१, २५६ 


DT 
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s. २६०, २०२७ १55} ३४६, २५१, ३५२, २५५- 
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अखिल भारतीय संविधान अनुच्छेद ३१-ए० 
(१) ए० और अनुसूची ( शेड्य.ल ) ७, सूची २, 
प्रविष्टि १०- अजमेर के मध्यवर्ती उन्मूलन तथा 
भूमिसुधार अधिनियम, घा० ८--घारा के अधि- 
नियमन का विधान dea का अधिक्रार--उक्त धारा 
को क्या अनुच्छेद ३१ Co का संरक्षण प्राप्त है | 


४--भारतीय संविधान, अनुच्छेद ३१--ए० (१) 
ए०--अजसेर मध्यवर्ती उन्मूलन तथा भूमिसुधार 
अधिनियम की धारा ३८ क्या उक्त अनुच्छेद से 
संरक्षित हे 


न्यायमूर्ति के० एन० वाँचू-- 

पहले के अ्रजमेर राज्य के भूस्वामियो ने भारतीय 
संविधान के अनुच्छेद ३२ के ग्रंतर्गत ग्रधिनियम (अजमेर 
३, १६५५, ) की वैधता पर आपत्ति किया है। इन 
प्राथनापत्रो में मुख्यतया चार आधारों पर ही आपत्ति 
की गई है | 


यह अधिनियम अजमेर) विधान मंडल द्वारा,पारित 
किया गया और १६-५ १६५५फो राष्ट्रपति ने इस पर 
अनुमति दिया | 


अधिनियम की धारा ४ में था कि मध्यवर्तियों की 
समस्त संपदा ( इस्टेटस ) राज्य सरकार में एक निश्चित 
तिथि को निहित होगी जो तिथि बाद में निश्चित की 
'जायगी | १-८-१६५२ यह तिथि निश्चित की गई जिस 
दिन कि समस्त मध्यवर्तियों की संपदा राज्य सरकार में 
निहित होनेवाली थी | यह तिथि निश्चित होने के बाद 
वतमान प्राथनापत्र *निवेशित किए गए | 


2 इसमें झगडा adi है कि यह श्रधिनियम संविधान 
4 के ग्रनुच्छेद ३१--ए० (१) ए के ग्रंतगंत संरक्षित 
| है कारण कि यह एक ऐसा विधान है जो राज्य द्वारा 
संपदा ( इस्टेट ) या तर्दतर्गत श्रधिकार फो प्राप्त करने 


वि० अजमेर राज्य-सर्वो० न्या० 


O 
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के संबंध में है । प्रार्थियो का कहना है कि इस संरक्षण 
के रहते हुए भी या तो पूरा अधिनियम या इसका कुछ 
उपबंध अवैध है । थोडे में निम्नलिखित आधार पर 
आपत्तियाँ की गई हैं-- 
१-- अधिनियम की धारा ८ अवैध है, 
२--्रधिनियम की धारा ३८ श्रवैध है, 


३--अ्रजमेर' विधान मंडल को इस अधिनियम के 
पारित करने का अधिकार नहीं था, और -- 


४--जागी रदार “मध्यवर्ती में नहीं श्राता इसलिए i 
उसकी संपत्ति निहित नहीं हो सकती | । 

धारा ८ में है कि कानून बनने जा रहा है इस बात ; 
को समझकर जिन लोगों पट्टा कर दिया है और जो पट्टा 
व्यापार के सामान्य क्रम में नहीं है उसे निरसित |. 
( कैंसेल ) करने का अधिकार जिलाधीश को है | i 
इस संबंध में बहस यह की गई है कि जब अपनी संपत्ति 4 
के वेचने का मौलिक श्रधिकार पहले से ही था ओर इस ] a 
अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं था तथा इसी अधिकार 
के ziada जब पट्टा लिखा गया तो अ्रतीत प्रभावी ढंग 
पर ( रिद्रास्पक्टिवली ) उसका निरसन नहीं किया जा 
सकता | कहा गया कि मान लीजिए कि किसी ने एक 
निश्चित अ्रवधि के पट्टे के लिये सभी रुपया eae ही ले 
लिया है तो ऐसी परिस्थितियों में पट्टा निरसित (केंसिल) 
होने पर डर है कि भूस्वामी को प्रतिकर भी देना पड़ेगा | 
हमारे विचार से संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 
२ की प्रवृष्टि ( एंट्री ) १८ जो भूमि से संबंधित है के 
अंतर्गत विधानमंडल को ऐसा उपबंध बनाने का अधि- 
कार था | इसमें संदेह नहीं कि कुछ उपयुक्त परिस्थितियों 
में विधानमंडल को अतीत प्रभावी फानून बनाने का 
अधिफार है । श्रनेक प्रमाण हैं जिनसे पता चलता है 
अनेक बार पहले के संलेख ( इंस्ट्र मेंट ) को निरसित | 
करनेवाले कानून बनाए जा चुके हैं इसलिए ऐसा करना | 


में यह उपबंध बना है वह अनुच्छेद ३१ To 
संरक्षित है । यह धारा ८ कोई स्वतंत्र उपबं 


वि क कम 
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वरन्‌ अधिनियम के उद्देश्य को और प्रभावपूण ढंग स॑ 
| पूरा करने के लिये यह सहायक मात्र 2) इस उपबंध 
i द्वारा कलक्टर को यह अधिकार दिया गया हे वह जाच 
7 कर ले कि पट्टा पैसा है amie निरसित करने योग्य हे कि 
नहीं | पट्टे का इस प्रकार निरसित किया जाना ग्रधि- 
नियम के प्रयोजन को पूरा करता है ओर प्रमुख उद्देश्य 
में सहायक मात्र होने पर भी यह अधिनियम का 
| अविद्िन्न भाग है र इस प्रकार संविधान के श्रनुच्छेद 
| ३१ ए० (१) To के Bana संरक्षित है | 


घा० १८--- 


} 
|| इस धारा में यह उपबंध है कि कोई भूस्वामी लगान 
| | से ५०% से ग्रधिक लगान पर श्रपने खेत को नहीं उठा 
सकता | यह नियम इसलिए बनाया गया है कि भूस्वामो 
अपने खेतों में स्वयं खेती करें श्रौर लगान पर उठाकर 
स्वयं मध्यवर्ती न बन जाँय। इस उद्देश्य की पूर्ति 
उपयुक्त उपबेध से हो जाती हे कारण कि लगान से 
. केवल ५०% वह श्रधिक पा सकता है इसलिए निश्चय 
ही लगान पर देने की ग्रपेक्षा उसे स्वयं खेती करने में 
लाभ होगा । इसलिए हमारे विचार से अ्रधिनियम के 
उद्देश्य की पूर्ति के लिये सहायक उपबंध के रूप में धा० 
३८ आवश्यक है और इस प्रकार यह भी. अनुच्छेद ३१ 
To (2) (wo) द्वारा संरक्षित है | 


सूची १ की निविष्टि (एंट्री ) संघ के लिये संपत्ति 
प्राप्त करने से संबंध रखती हे | इसमें यह नहीं दिया 
= ga है कि संपत्ति प्राप्त करने के वाद यह किसमें निहित 
होगी | इसी प्रकार सूची २ की निविष्टि ( एंट्री ) ३६ 
के प्रयोजन को छोड़कर संपत्ति प्रात करने से संबंध 
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s. ४० 
बाद संपत्ति कहीं निहित होती हे । उपयुक्त निविष्टियों के 
अंतर्गत केवल यही देखना है कि पहली में संपत्ति संघ के 
प्रयोजन के लिये ओर दूसरी में संघ के प्रयोजन के ग्रति- 
रिक्त ली जा रही है कि नहीं । इसी आधार पर देखना 
है कि अजमेर विधान मंडल को उपयुक्त कानून बनाने 
का अधिकार था कि नहीं | हमारे विचार से इसका उत्तर 
यही हो सकता है कि यह अधिनियम राज्य के विधान 
मंडल द्वारा राज्य के भीतरवाली संपदा की प्राप्ति के 
लिये पारित किया गया था और इसलिए यह राज्य के. 
प्रयोजन के लिये ही हो सकता था । 'राज्य के प्रयोजन? 
के aA को सीमित इस आधार पर नहीं किया जा सकता 
कि प्राप्त होने के बाद यह किसमें निहित होती हे | यह 
राज्य के प्रयोजन के लिये लिया गया था कारण कि श्र 
अजमेर राजस्थान का एक हिस्सा है ओर उस ग्रधि- 
नियम के अंतर्गत जो संपदा ली गई वह श्रब राजस्थान 
में चली गई है और संघ द्वारा इस आधार पर नहीं रखी 
गई है कि इसका स्वत्व संघ को था । इसलिए जम यह 
संपदा श्रजमेर राज्य के लिये ली गई है तो अजमेर 
विधान मंडल को इस संबंध में कानून बनाने का ग्रधि- 
कार है क्योंकि यह सूची २ की निविष्टि ३६ के शब्दों के 
भीतर श्राती है | 

[गीरदार के संबंध में : 
जागीर एक विशेष प्रयोजन के लिये दी गई el | 
इसलिए. यह निश्चित रूप से संपदा ( इस्टेट ) में ग्राती | 
है | इस आधार पर सरकार उसे अधिनियम की धारा A 
के अंतगत ले सकती हे | 


= 9 = 


प्राथनापत्र असफल होते हैं ओर उत 
जाते हैं | 


सर्जित किए. | 


प्रार्थनापत्र उत्सर्जित | 
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i3 gat के विरुद्ध उत्सर्जित कर दिया जाता हे और दूसरा 
[के बह जब कि यह इसलिए उत्सर्जित कर दिया गया रहता 
fà- है कि वाद हटा लिया ( विदड्रा) कर लिया गया 
वना रहता है क्योंकि वादी की इच्छा होती है कि उनके 
नाने (पुत्रों के) विरुद्ध कायवाही न की जाय | इसलिए इसमें 
उतर निर्णय दिया गया कि तत्व पर विचार करने के बाद पुत्रों 
धान के विरुद्ध वाद जब उत्सर्जित कर दिया जाता है और 


म्‌ के | वाद केवल रुपए की डिग्री के लिये होता है तथा डिग्री 
संयुक्त संपत्ति के विरुद्ध नहीं होती तो पुत्रों का हिस्सा 
न तो कुर्क किया जा सकता है और न वेचा जा सकता 
है किंतु दूसरी परिस्थिति में जब्र वादी किसी कारण से 
पुत्रों के विरुद्ध मुकदमा चालू नहीं रखना चाहता और 
वाद हटा लेना चाहता है तो पहलेवाला सिद्धांत इसमें 
लागू नहीं होगा ओर पुत्रों के हिस्सों के विरुद्ध भी 
निष्पादन की कार्यवाही होगी ओर ऋण यदि कानून के 
विरुद्ध नहीं है या अनैतिक नहीं है तो ऋणके चुकाने- 
वाले धार्मिक बंधन के आधार पर पुत्रों को डिग्री का 
रुपया देना पड़ेगा | 


इस प्रकार के मुकदमो के लिये दो परिस्थितियाँ 
हो सकती हैं | एक अवस्था वह हो सकती है जत्र पुत्रों 
के विरुद्ध मुकदमें को उसके तत्व पर विचार करके निर्णय 
देकर उत्सर्जित कर दिया गया रहता है। ऐसा निर्णय 
maaa ( रेसञुडिकेटा ) होता है क्योंकि इसमें 
meaa का सिद्धांत लागू होता है। ऐसी श्रवस्था में 
| संयुक्त परिवार की पुत्र की संपत्ति को कुर्क करने और 
उसके बेचने के कार्यवाही निष्पादन के सिलसिले में 
पिता की डिग्री की वसूली के लिये नहीं की जा सकती | 
दूसरी अवस्था वह हो सकती दै जब कि वादी पुत्रों के 
` | विरुद्ध कार्यवाही नहीं करना चाहता और उनके विरुद्ध 
| मुकदमा हटा लेता है तथा उस मुकदमे में पिता के 
| विरुद्ध डिग्री हो जाती है तत्र उस डिग्री की वसूली के 
लिये डिग्री दार पुत्रों के हिस्सों के विरुद्ध भी कार्यवाही 
पिता के ऋण को चुकानेवाले उनके धार्मिक बंधन के 
सिद्धांत के अनुसार कर सकता है और पुत्रगण इस 
| आयवाही से छुटकारा केवल यह प्रमाणित करने के बाद 
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पा सकते हैं कि वह ऋण अनैतिकता या अवैधता से 
लांछित था | 

ग्रपीलकर्ता की यह बात मैं नहीं मानता कि केवल 
इस कारण कि पुत्रों के विरुद्ध वाद उत्सर्जित हो गया 
है इसलिए निश्चित रूप से यहः तथ्य पर उत्सजित हुआ 
समभा जायगा | बंबई उच्च न्यायालय द्वारा पारित 
डिग्री को मैंने देखा श्रौर उससे यही प्रतीत ga कि | 
जब वकील ने बयान दिया कि मैं पुत्रों के विरुद्ध | 
मुकदमा नहीं चलाना चाहता श्रौर उसे हटा लेना | 
चाहता हूँ तब वाद उत्सर्जित किया गया | वकील के इस | 
बयान से यह प्रतीत होता दै कि इसका निर्णय तत्व पर | 
विचार करके नहीं दिया गया । इस उत्सर्जन का । 
परिणाम इतना ही होगा कि उसी वादमूल पर दूसरा 
मुकदमा gat के विरुद्ध नहीं निवेशित किया जा सकता | i 
ऐसी परिस्थिति में हमारे विचार से व्यवहार प्रक्रिया || 
संहिता की धारा ११ का बंधन निष्पादन कार्यवाही i 
में लागू नहीं होगा श्रौर केवल सामान्य रुपए की 
डिग्री जो पिता के विरुद्ध पारित है उसके निष्पादन की 
कार्यवाही वह पुत्रों के हिस्सों के विरुद्ध कर सकता 
है। बात उस समय दूसरी होती जब पुत्रोंके विरुद्ध 
मुकदमा इस आधार पर खारिज किया गया होता 
पुत्रगण ऋण के देनदार इसलिए नहीं हें कि वह प्रमा- 
शित नहीं हुआ या यह परिवार की श्रावश्यकता या परि- 
वार के लाभ के लिये नहीं लिया गया | इसके लिये यह 
आवश्यक नहीं है कि पुत्रों के विरुद्ध मुकदमा इस 
आधार पर उत्सर्जित होना चाहिए कि ऋण श्रनैतिकता 
या ग्रवैधता से लांच्चित था | Gat को देनदार ठहरानेवाली 
बात यदि पहले उठी और उस मुकदमे में न्यायालय को 
उस पर निर्णय देना श्रनिवायं है तब वादी को उन 
समस्त श्राधारी को दिखलाना चाहिए जिन पर वह पुत्रों 
को SACL ठहराता है | पुत्रों को देनदार ठहरानेवाली 
कुछ बातों को यदि वादी ने छोड़ दिया है और जितनी | 
बातें वादी द्वारा कही गई हैं केबल उन्ही पर बिचार | 
करने के बाद न्यायालय पुत्रों को देनदार नहीं पाता तो | 
व्य० To संहिता की धारा ११ के व्याख्या ४ के श्रनुसार 
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कही जानी चाहिए थी उसे समझा जायगा कि पहले 
मुकदमें में वादपद में सीचे एवं प्रत्यक्षतः थी तथा उसके 
बारे में समझा जायगा कि उसका निर्णय कर दिया 
गया । यह निर्णय कि ऋण के देने का बंधन पुत्रों पर 
नहीं है परिलक्षित प्राङ्न्याय ( कांस्ट्रक्टिव रेसजुडिकेटा ) 
के रूप में निष्पादन कार्यवाही में लागू होगा ओर पुत्रों 
के विरुद्ध डिग्री का निष्पादन नहीं किया जा सकता | 
किंतु वाद की किसी भी अवस्था में यदि मुकदमा हटा 
लिया जाता है तत्र यह सिद्धांत लागू नहीं होता । परि- 
लक्षित प्राइन्याय का सिद्धांत केवल उसी समय लागू 
होगा जत्र कि पुत्रों के विरुद्ध मुकदमा उनके दायित्व पर 
निर्णय देने के बाद उत्सर्जित कर दिया गया हो | 


एक तक यह दै कि व्य० प्र० संहिता के Blo २३ 
नि० १ (३) के श्रनुसार वादी ग्रपीलकर्ता के विरुद्ध 
कार्यवाही नहीं कर जकता । हमारे विचार से इस कथन 
में बल नहीं हे | इस नियम का मतलब इतना ही है कि 
वादी उसी वादमूल पर दूसरा मुकदमा दाखिल नहीं 
कर सकता | वादी ने विधि के किसी अ्रन्य उपबंध के 
saa यदि पुत्रों के विरुद्ध डिग्री के निष्पादन का 
श्रधिकार प्राप्त कर लिया है तो श्रा० २३ नि० १ (३) 
का उपबंध उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकता | हिंदू 
विधि का यह सवमान्य सिंद्धांत हे कि पिता चाहे 
जीवित हो या मर गया हो उसके द्वारा लिया हुआ ऋण 
यदि श्रनेतिकता और अ्रवैधता से लांचित नहीं है तो पुत्र 
उस ऋण का देनदार हे | अतः इस विचार से इस कथन 
में बल नहीं है | 


दूसरी बात यह कही गई हे कि नीचे के न्याया- 

लय ने जब यह निणंय नहीं दिया कि ऋण अनैतिकता 

से लांज्षित है तब वह आपत्ति को उत्सजित नहीं कर 
_ सक्ता था | किंतु अभिलेख के देखने से पता चलता है 
कि श्रपीलकर्ता के वकील ने यह बयान दिया था कि हम 
इस आपत्ति के समर्थन में मौखिक साक्ष्य नहीं देने जा 
` रहे हैं | ऐसी परिस्थिति में नीचे के 


2 l न्यायालय द्वारा 
ता का आपत्ति का safia 


किया जाना 
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अपीलकर्ता की ओर से प्राथना की गई कि इसे प्रति. 
प्रेषित ( रिमांड ) कर दिया जाय ताकि अपने कथन के 
समर्थन में श्रपीलकर्ता को साक्ष्य देने का श्रवसर मिले। 
इस अवस्था में यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती 
कारण कि नीचे के न्यायालय में अपीलकर्ता को पर्याप्त 
अवसर मिला था किंतु उसने इसका लाभ नहीं उठाया 
बल्कि इसके विपरीत उसने बयान दे दिया कि अपनी 
आपत्ति के समर्थन में हम साक्ष्य नहीं देंगे । ग्रतः इस 
प्राथना को स्वीकार करने के लिये कोई संतोषजनक 


कारण नहीं है ओर उन्हें अपनी बात कहने के लिये 


अवसर नहीं प्रदान किया जा सकता | 


परिणामत; atta असफल होती है ओर परिव्यय | 


के साथ उत्सर्जित की जाती है | 
न्यायमूर्ति श्रीवास्तव -- 


>. 


कुछ अपनी बात श्रलग से कहना चाहता हूँ | 


पुत्र के धार्मिक बंधनों को लागू करनेवाली बात 


४ प्रकार की परिस्थितियों में उठ सकती है-- 
१ 


करना चाहता है | 


२--वे मुकदमें जो केवल पुत्र के विरुद्ध पिता के | 
जीवनकाल में या उसके मरने के बाद दाखिल किए 


जाते हैं | 


` 


३- वे मुकदमें जो ऋण की वसूली के लिये पिता । 


S 


और पुत्र दोनों के विरुद्ध निवेशित किए जाते हैं M | 


दोनों के विरुद्ध डिग्री प्राप्त की जाती है | 


४--वे मुकदमें जो ऋण की वसूली के लिये पिता ॥ 
तथा पुत्र दोनों के विरुद्ध निवेशित किए जाते हैं a 1 
केवल पिता के विरुद्ध डिग्री होती है और पुत्रों के विर | 


वे उत्ससित कर दिए जाते हैं । 


जहाँ तक पहले प्रकार के मुकदमो का संग | 


पिता के विरुद्ध डिग्री पाने के बाद ऋणदाता 


मैं उक्त निर्णय से सहमत हुँ किंतु इस संबंध में में | 


वे मुकदमे जिनमें ऋणदाता केवल पिता के | 
विरुद्ध डिग्री पाता है किंतु इसे समस्त परिवार को संपत्ति | 
के विरुद्ध जिसमें gat का भी हिस्सा रहता है लागू 
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प्रति. | संयुक्त परिवार की संपत्ति के विरुद्ध जिसमें gat का भी 
नके हिस्सा शामिल है निष्पादन की कार्यवाही कर सकता है 
मले | ्रौर केवल निष्पादन विभाग में आकर पुत्रों को यह 
सकती प्रमाणित करने का अधिकार होगा कि ऋण या तो फर्जी 
पर्याप्त | हे या यदि यह वास्तविक है तो वह अनैतिकता या 
ठाया अवैधता से लांछित हैं | यदि पुत्र इन बातों को प्रमाणित 
प्रपनी नहीं कर पाता है तो उसका हिस्सा भी दायी होगा | 


इ पिता के जीवनकाल में यदि केवल पुत्र के ही विरुद्ध 


जनक मुकदमा दाखिल किया जाता हे तो निश्चय ही इसकी 
लिये | सुनवाई नहीं हो सकती कारण कि जब तक पिता पर 
— इसका दायित्व निश्चित नहीं हो जाता तब तक पुत्र 
रेव्यय | इसके देनदार नहीं बनाए जा सकते | पिता के मरने पर 


पुत्र के विरुद्ध मुकदमा दाखिल अवश्य हो सकता है 
आर उस अवस्था में पुत्र यह प्रमाणित कर सकता है कि 
कोई रुपया चाही नहीं था या यह ऋण अनैतिकता या 


में में T SENA l 2 
अवेधता से लांछित था “इसलिए उसके हम देनदार 

ब | नहीं हैं। 

ald है A ~~ A OM ~ Ne à हि ` 
i तीसरी श्रेणी में जो मुकदमें ग्राते AR May 
| पिता तथा पुत्र दोनों के विरुद्ध डिग्री ma कर ली जाती 

ता के | है तब यह स्पष्ट है कि पुत्र के विरुद्ध निष्पादन की 

संपा | कार्यवाही की जा सकती है | यदि पुत्र दायित्व से बचाना 


चाहता है तो स्वतः उसी मुकदमे में उसे लड़ना चाहिए 
और यह दिखलाना चाहिए कि ऋण वास्तबिक नहीं है 
और इसकी प्रकृति के कारण वह ऋण चुकाने के लिये 
बाध्य नहीं किया जा सकता | 

11 चौंथी श्रेणी में वर्तमान मुकदमा आता | इस 


पिता | संबंध में पुत्र को देनदार ठहराने के लिये जितने तक 
और | उक्त निर्णय में दिए गए हैं उन्हे में मानता हू | अपील- 


कर्ता को इस ऋण से छुटकारा पाने के लिये उस निणय 
में दी गई जितनी बातें कहनी चाहिए थीं नहीं कही 


पिता A A 
गई' इसलिए उनकी श्रापत्ति सफल नहीं हो सकती | 
चूँकि अपीलकर्ता ने पहले के प्राप्त अवसरों से लाभ 


नहीं उठाया है इसलिए इस अवस्था में पहुंचकर इ' 
प्रतिप्रेषित करके उन्हें ग्रपनी बात कहने का अवसर प्रदान 
नहीं किया जा सकता । 

में सहमत हूँ कि अपील असफल होनी चाहिए | 
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न्यायालय द्वारा--अपील परिव्यय के साथ उत्सजित फी 
जाती है | निवर्तन के लिये ये अभिलेख नीचे के न्यायालय 
में शीघ्र भेज दिए जाय | 

--अपील उसजित 


i NT LLY 30% 


विधि पत्रिका १६५६ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ४३ 
wo पी० श्रीवास्तव न्यायमूर्ति 
आपराधिक प्रकीणंक ( मिसलेनियसत ) do १६३७। 


१६५८-१६ श्रक्टूबर १६५८ | 
~ . is t 
टेक्सटाइल ट्रेडस सिंडिकेट लिमिटेड बुलंदशहर-- प्रार्थी | 
| 


विरुद्ध i 
उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य विपक्षी गण ( 

=अ-दुंड प्रक्रिया संहिता, १८९८, घा० १५५ 
(२), १४६ और ५५१-सी० आई० डी० के निरीक्षक 
( इंस्पेक्टर ) राज्य भर में थानेदार के अधिकार का 
प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोजन विशेष के लिये विशेष 
प्रकार से नियुक्त करना आवश्यक नहीं हे | 

ब--दंं० प्रe्सं o, १८९८, धा० ५२३ के अंतर्गत 
निदेश कब जारी किया जा सकता हे | 

स~ दूं: qo do, (८६८, धारा ६४--यदि पोस्ट 
मास्टर को कोई पत्र, धनादेश ( मनीआर्डर ) पाल 
इत्यादि रोक रखने का आदेश दिया गया किंतु इस 
बात पर विचार नहीं किया गया कि धा० ६४ के 
के अंतर्गत उनका देना आवश्यक होगा तो यह 
आदेश गलत हे | 

प्रश्न-दं० प्रद संहिता की घारा ९५ (२) के 
अंतर्गत जो 'लेख्य ( डाकूमेंट ), पासेल या. वश्तु' 
शब्दों का प्रयोग किया गया हे उसमें धनादेश' 
( मनीआड र ) आता है कि नहीं । 
न्याम्‌ति श्रीवास्तव -- 

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ५६१ Co के अतगत 
यह प्रार्थनापत्र दिया गया है। कहा गया है कि इस 
प्रार्थी एक सार्वजनिक सीमित कंपनी दै जो बुलंद 
में न्यू सरस्वती सूगर मिल्स के चाम से बुलंद 


s 


विधि पत्रिका वर्ष ३ श्रंक ५-- 


चीनी का कारबार करती है। प्राथी ओर सी० आई० 
डी० विभाग के पुलिस निरीक्षक द्वारिका सिंह के बीच 
झगडा हुआ है और प्रार्थी का कहना यह है कि द्वारिका 
सिह नाराज हो गए श्रौर उन्होंने बुलंदशहर के जिला- 
धीश के यहाँ एक प्रतिवेदन दिया और जिलाधीश ने 
उन्हे कुछ मामलों की छानबीन करने के लिये अधिकृत 
कर दिया जिसमें घोखेवाजी श्रौर जालसाजी का भी 
अपराध था रौर जिसके बारे में कहा गया था कि कंपनी 
के कुछ संचालकों ने यह श्रपराध किया है। 


इस छानबीन के संबंध में जिलाधीश ने एक श्रादेश 
पारित किया जिसके बारे में कहा जाता है कि यह दं० 
प्र संहिता की धारा ६५ के ्रंतर्गत पारित किया गया 
है। उस श्रादेश द्वारा बुलंदशहर के पोस्ट मास्टर को 
आदेश दिया गया कि प्रार्थी कंपनी के नाम से जो भी 
पत्र, धनादेश या पार्सल या श्रन्य कोई कागज पत्र आए 
उसे प्रार्थी को न दिया जाय और वह तब तक रोक रखा 
जाय जब तक कि इन कंपनियों के विरुद्ध चलनेवाले 
मामले में निशंय न हो जाय | इस श्रादेश में था कि वे 
पत्र, धनादेश या पासल श्रादि द्वारिका सिंह को दिखलाए 
जा सकते हैं । दूसरा श्रादेश प्रार्थी के कहने पर जो co 
संहिता की धारा ५२३ के अंतर्गत प्रतीत होती है । उसके 
द्वारा एस० Sto श्रो० ने पंजाब नेशनल बैंक के व्यवस्था- 
पक को श्रादेश दिया कि इन फर्मो का को रुपया है उसे 
श्रपनी श्रमिरक्षा ( कस्टडी ) में रखें | 

प्रार्थी की ओर से यह कहा गया है कि द्वारिकासिंह 
को इस मामले की छानबीन करने का श्रधिकार नहीं 
था और उन्होंने जो कुछ भी किया वह अधिज्षेत्र के 
बाहर था | 

पार्थी का कहना है कि धा० ६२ और धा० ५२३ में 
जी उपयुक्त आदेश पारित किये गए वे उन धाराओं की 

o शर्तों के अनुसार नहीं ninh गई है कि यह 

पूरी कार्यवाही और उपर्युक्त दोनों आदेश विशेष रूप से 
अभिखंडित कर दिए जाँय | 
रिकासिंह ने एक प्रतिशपथपत्र निवेशित किया है 
उन्होंने इन सभी बातों से इनकार किया है और 


> 


as 
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उनका कहना है कि इस कायवाही के लिये कारण 


< 


ह हूं । 


पर्याप्त थे तथा प्रश्‍नगत्‌ आदेश सही हैं 


पहला प्रश्‍न यह है कि द्वारिका सिंह को क्या कंपनी 
के संचालकों द्वारा धोखेबाजी जालसाजी ओर अपहरण 
आदि श्रपराध किए जाने की छानबीन का अधिकार 
था । प्रार्थी का कहना है केवल धारा १५५ ओर १५६ के 
अंतर्गत ही द्वारिकासिंह छानबीन कर सकते हैं । धारा १५५ 
लागू नहीं होती क्योंकि यह केवल अहस्तक्षेप्य ( नान 
काग्निजेबुल ) मामलों में लागू होती है । धारा १५६ भी 
लागू नहीं हो सकती कारण कि इसके alana केवल थाना- 
ध्यक्ष को ही यह ्रधिकार है ओर द्वारिका सिंह ऐसे ग्रधि- 
कारी नहीं है । प्रार्थी की ग्रोर से यह भी कहा गया किं 
कुछ छानब्रीनवाले श्रपराध ग्रहस्तक्षेप्य (नान काग्रिजेबुल) 
है जैसे जालसाजी इत्यादि | इन अपराधों के बारे में 
घा० १५५ (२) के siada मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत होने 
पर द्वारिका सिंह छानबीन कर सकते हैं श्रन्य अपराधों 
के बारे में जो हस्तक्षेप्प (कामिजेबुल) है द्वारिका सिंह धा० 
१५६ ( घा० ५५१ के साथ ) थानाध्यक्ष के श्रधिकार का 
प्रयोग कर संकते हैं कारण कि वे इंस्पेक्टर हैं AK 
थानाध्यक्ष से बड़े हैं | सरकार के तत्संबंधी आदेश श्रौर 
सी० mo डी० नियमावली से भी यही बात प्रतीत 
होती है | | 

विद्वान वकीलों की बात सुनने से यही आता है कि 
राज्य के वकील की बात में बड़ा बल है । यह निश्चित दै 


कि पुलिस का निरीक्षक होने के नाते द्वारिका सिंह की || 
पद थानाध्यक्ष से बडा है | थानाध्यक्ष प्रायः उपनिरीक्षक | 


के पद के होते हैं । इसलिए धारा ५५१ में द्वारिका सिंह 


उत्तर प्रदेश भर में थानाध्यक्ष के अ्रधिकार का प्रयोग | 


कर सकते हें । निरीक्षक होने के नाते उपनिरीक्षक से 


उनका पद अवश्य ही बड़ा है इसलिए धोखेबाजी | 


श्रौर श्रपाहरण ( मिसएप्रोप्रिणशन ) के AIA 
छानवीन गरने का उन्हें अधिकार है | 


सिंह निस्छंदेह एक पुलिस के श्रधिकारी हैं 
( नान काभिजेबुल ) अपराध की छानबीन कर 


जहाँ तर्क | 
जालसाजी ( फोर्जरी) आदि का संबंध है द्वारिका | 


ने के हिय 
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यदि उन्हें निदेश दिया गया है तो संहिता की धारा 
१५५ ( २ ) के अंतर्गत वे छानबीन कर सकते हैं। 

oral के विद्वान्‌ वकील ने इस संबंध में wo श्राई० 
Ao १६२७ बंत्रई ५०१ पर निर्भर किया। उन्होंने 
इसपर भी संदेह किया कि संहिता की धारा ५५१ के 
अंतर्गत क्या द्वारिका सिंह को एक चेत्र विशेष के लिये 
नियुक्त हुआ माना जा सकता है ? 

ए AZo ्रार० १६२७ बंबई ५०१ में तथ्य इस 
प्रकार थे | सूरत के जीलाधीश को एक एस० डी० sito 
के आचरण पर संदेह हुआ जो उनके नीचे काम फरते 
थे | उन्होंने सी० ्राई० डी० से बातचीत किया और 
पुलिस के उप महानिरीक्षक ( डिप्टी इंसपेक्टर जनरल 
आफ पुलिस ) ने इसकी जाँच श्रादि करने के लिये 
श्री कोथावाला को जिलाधीश को दे दिया किवे गुप्त 
जाँच करके प्रतिवेदन देंगे। श्री कोथावाला ने गुप्त 
जाँच करने के बाद प्रतिवेदन दे दिया | उन्होंने स्थाना- 
पन्न जिलाधीश श्री जयकर के यहाँ एक परिवाद भी 
निवेशित किया और जयकर ने उन्हे do प्रण संहिता 
को धारा १५४ ( २ ) के अंतर्गत gana करने का 
ग्रधिकार भी दिया | कोथावाला ने जो पहले बयान 
लिया था उनके ग्रतिरिक्त और बयान लिया और इन 
सबके आधार पर ञ्रभियोग पत्र ( चार्ज शीट ) दिया | 
इसे आधार पर एस० डी० Blo पहले अस्थायी रूप से 
कार्यच्युत कर दिए गए और तब दंड संहिता की धारा 
१६१ के अंतर्गत दंडनीय श्रपराध के लिये उनकी 
अन्वीक्षा श्रार॑भ हुई | इस मामले में यह प्रश्‍न उठा कि 
धारा १५५ के ग्रंतर्गत अधिकृत होने के पहले उन्होंने 
जो गुप्त जाँच की थी ate उसमें जो बयान लिया था 
वह क्या संहिता की धारा १६२ के sata छानबीन में 
लिया हुआ बयान कहा जा सकता है? इसमें निर्णय 
हुआ था कि यह १६२ में नहीं ग्रा सकता । उस निर्णय 
से यह पता नहीं चलता श्री कोथावाला पुलिस के किस 


` श्रेणी के अधिकारी थे । इसमें संहिता की धारा ५५१ 


पर विचार नहीं किया गया कि ga जाँच के संबंध में 
उसने जो कुछ बथान लिया उसे यह नहों कहा जा 
सकता कि वह किसी छानबीन के सिलसिले में लिया 
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गया वरन्‌ वह केवल विभागीय जाँच के समान है | इस- 
लिए वह निर्णय इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता कि 
हस्तच्षेप्य ( कामिजेबुल ) अपराध के लिये सी० ्राई० 
sto का कोई निरीक्षक ( इंसपेक्टर ) थानाध्यक्ष के 
अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता या मजिस्ट्रेट द्वारा 
अधिकृत होने पर भी वह अ्रहस्तक्षेप्य श्रपराध की छानबीन 
नही कर सकता । 

यह कहा गया है कि धारा ५५१ लागू होने के लिये 
श्रावश्यक है कि “स्थानीय क्षेत्र” ( लोकल एरिया ) को 
स्पष्ट रूप से कह दिया गया हो जिसके अंतर्गत द्वारिका 
fae को श्रधिकार होता किंतु ae बात मानी नहीं जा 
सकती कारण कि ज्योंही द्वारिका सिंह की नियुक्ति निरी- 
चक पद पर हुई उसी समय यह मान लिया जायगा कि 
धारा ५५१ के लिये थानाध्यक्ष से ऊँचे पद पर उनकी 
नियुक्ति हो गई है । एक प्रयोजन विशेष के लिये उनकी 
विशेष प्रकार की नियुक्ति का होना श्रावश्यक नहीं है | 
सरकार के श्रादेश में यह स्पष्ट रूपेण दिया हुआ है कि 
समस्त उत्तर प्रदेश में द्वारिका सिंह का श्रधिकार है | 
सारे राज्य का स्थानीय चेत्र ( लोकल एरिया ) में श्रा 
जाना कोई गंभीर संदेह का कारण नहीं है क्योंकि wo 
श्राई० श्रार० १६५२ इलाहाबाद ७० में यह निर्णय हो 
चुका है कि संहिता की धारा १४ के अंतर्गत स्थानीय 
क्षेत्र ( लोकल एरिया ) में समस्त राज्य ग्रा सकता है | 

राज्य की ओर से श्राई० एल० Xo ३५ मद्रास 
३६७ पर ध्यान दिलाया गया | इस मामले में ato 
श्राई० sto के एक निरीक्षक को इत्या के एक मामले 
की छानबीन करने का काम सौंपा गया | इसके पहले 
इसकी कोई चर्चा नहीं थी कि यह अपराध आपराधिक 
षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप हुआ किंतु छानबीन करने पर 
उक्त श्रधिकारी ने प्रतिवेदन दिया कि यह हत्या GEREI 
के फलस्वरूप हुई | बाद में चलकर आपराधिक षडयंत्र 


( क्रिमिनल कांस्पिरेसी ) के संबंध में जब श्रन्वीत्षा 


ग्रारंम हुई तो इसमें यह ग्रापत्ति की गई कि आपराधिक 


षडयंत्र के संबंध में जो बयान लिया गया था बह ataa 
अधिनियम की धारा १५७ के ग्रंतगत विधिक रूप से. 


छानबीन करने में समथ व्यक्ति द्वारा लिया गया बयान 


RR 


| 


Pe 


ee 
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नहीं है । यह प्रश्न पूण न्यायासन के समक्ष निर्णय के 
। लिये आया ग्रौर बहुमत से निर्णय हुआ कि सी० श्राई० 
॥___ डी० के निरीक्षक साक्ष्य अधिनियम की धारा १५७ के 
|. अंतर्गत छानबीन करने में समर्थ व्यक्ति हैं। मद्रास सर- 
oe की एक विज्ञप्ति दिखलाई गई जिसके अनुसार उस 
निरीक्षक को मद्रास प्रेसीडेंसी भर में अधिकार प्राप्त था | 
. जज यह आपत्ति की गई कि संपूर्ण मद्रास प्रेसीडेंसी 
॥ स्थानीय चेत्र ( लोकल एरिया ) में नहीं श्रा सकता तो 
इसे नहीं माना गया.। इसलिए मद्रास उच्च न्यायालय 
के पूर्ण न्यायासन के न्यायाधीशों के द्वारा यहाँ राज्य के 
कथन का समथन होता है । 
प्रार्थी के विरुद्ध जो कार्यवाही चल रही है वह इस 
| आधार परग्रमिखंडित नहीं की जा सकती कि द्वारिका सिंह 
ने बिना श्रधिच्षेत्र के छानत्रीन किया | 
दूसरा प्रश्‍न है कि मजिस्ट्रेट ने पंजाब नेशनल बैंक 

© AART RNa i mi a रुपया रोक रखें | यह 
। ATE प्रण संहिता फी धारा ५२३ के ग्रंतर्गत प्रतीत 

होता है | किंतु इस धारा के gata इस प्रकार का 
` ग्रादेश तत्र तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि वह 
' धा० ५४१ के अंतर्गत पकड़ (सीज ) न ली गई हो। 
Ati दं० प्र Fo को धारा ५२३ के ग्रंतर्गत मजिस्ट्रेट ने 
जो श्रादेश पारित किया था वह गलत था | 

तीसरा प्रश्न मजिस्ट्रेट के उस आदेश के बारे में है 
जिसके द्वारा प्रार्थी के नाम के समस्त पत्र, धनादेश और 
पातल श्रादि को रोक रखने के लिये पोस्ट माष्टर को 
देश दिया गया था | इसके लिये दं० प्र संहिता की 
7 र ६५ पर ध्यान देना है। इसके अनुसार 
HGR आवश्यक होना चाहिए. और किसी दूसरे 
ग ग्रादेश पारित होना चाहिए | 
ल म इव वात पर ध्यान देना है कि बुलंद- 

(श ने श्रादेश पारित करते समय कहीं 
दा दै कि ये पत्र, धनादेश और पार्सल 


g गए हैं या किए जानेवाले हैं | 


Domain. Gurukul Kangri 
Kangri 


इ० उच्च न्या? 


थे पत्रादि धारा ६४ के प्रयोजन के लिये आवश्यक है 
कि नहीं | केवल इस कारण कि अपराध होने की सूचना 
उन्हें मिली इससे अनुमान नहीं लगाया जा सकता उक्त 
प्रयोजनों के लिये या feat एक प्रयोजन के लिये ऐसे 
लेख्यों का उपस्थित किया जाना आवश्यक है | 

यहाँ इस पर भी ध्यान देना हे कि जिलाबीश ने 
स्वयं वह आदेश दिया है, Peat दूसरे मजिस्ट्रेट ने 
नहीं । 

इस प्रश्न पर भी विचार करना है कि “धनादेश? 
“लेख, पार्सल या वस्तु” ( डाकूमेंट, पासल ओर थिंग ) 
में ग्रासकता है कि नहीं | 'धनादेश? से यदि, धनादेश का 
प्रपत्र समझा जाता है तो वह न तो रुपया पानेवाले को 
दिया जाता है ओर न रुपया भेजनेवाले को। यह 
धनादेश प्रपत्र ( मनीझाडर फाम ) सर्वदा डाकघर में 
रहता है ओर यह डाकघर की संपत्ति है। धनादेश का 
मतलब यदि उस प्रपत्र पर लिखा हुआ स्थया होता है 
तो समझ में नहीं आता कि इसे लेख पार्सल या वस्तु 
कैसे कहा जा सकता है, रुपया निश्चय ही न तो लेख्य 
है और न पासल | इस रुपए को “बस्तु? ( थिंग ) कहना 
भी सरल नहीं है क्योंकि जो जो रुपया भेजनेवाला 
डाकघर में भेजने के लिये देता है कि वही वही रुपया 
डाकघर नहीं भेता | कुछ भी हो हमें इस प्रश्‍न पर यहाँ 
अंतिम निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है | 

अत; धारा ९५ के sata यह आदेश सदी MT 
नहीं दै ओर इसे पारित नहीं किया जाना चाहिए था | 


अत; यह प्रार्थना पत्र अंशतः सफल हो सकता है | 


mei के कहने के अनुसार उसके विरुद्ध जो कार्यवाही | 


चल रही है उसे श्रभिखंडित कर देना संभव नहीं है | 
धा० ६५ के अंतर्गत जिलाधीश ने जो आदेश दिया है 
रौर धा? ५२३ के अंतर्गत एस० gto ate ने जो 
आदेश दिया दै वे विधि के विचार से अवैध है इसलिए 
श्रभिखंडित किए जाते हैं | 


प्रार्थनापत्र अंशतः EA 
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विधि पत्रिका १६५६ इला० उच्च न्यायालय ४७ 
न्यायमूति जगदीरा सहाय 
सय्यद उल्लाह खॉ ' प्रार्थी 
fio 
स्थायी व्यवहार न्यायाधीश, सुल्तानपुर तथा ग्रन्य-- 
विपच्चीगण 

व्यवहार प्रकीणंक ( सिविल मिसलेनियस ) लेख 
Ho २७०४।१६५८ दिनांक २६-१०-१६५८ 

पंचनिर्णय अधिनियम ( आविद्रेशन dee) 
१६४०, धा० ३६, ४६ और ४७--उ० qo चकबंदी 
अधिनियम के अंतर्गत निर्णय (sae )--इस 
संबंध में अपील करने का ग्रधिकार हे अतः लेख 
प्राथेनापत्र निवेशित नहीं किया जा सकता (३० प्र० 
चकबंदी अधिनियम ( ५, (६५१), धा० १२ और 
३७ ) ( भारतीय संविधान अनुच्छेद २२६ ) 
आदेश-- 

प्रार्थीगण 'ग्रोर कुछ (उत्तरवादीगण एक गाँव में 
काश्तकार थे जहाँ amid शुरू थी । कुछ खेतों के 
स्वामित्व अधिकार के बारे में उनमें भराड़ा हुआ और 
इसे सुल्तानपुर के व्यवहार न्यायाधीश के पास Fo To 
चकबंदी अधिनियम की धारा १२ के ग्रंतगंत पंच के 
पास भेजने के लिये भेज दिया गया | 

पंच ने अपना निर्णय प्रार्थियों के विरुद्ध दिया | 
उन्होंने विद्वान्‌ व्यवहार न्यायाधीश के समक्ष ग्रापत्ति 
निवेशित किया कि पंच निर्णय निराकृत कर दिया जाय | 
विद्वान्‌ व्यवहार न्यायाधीश ने यह आपत्ति अस्वीकार 
कर दिया | इसके बाद इस न्यायालय में यह लेख 


~ 
= 


प्राथनापत्र निवेशित किया गया हे । मैं इस मामले में 


नोटिस जारी नहीं करना चाहता क्‍योंकि मेरे विचार से 
इस मामले में प्रार्थी को वैकल्पिक ( आल्टरनेटिव ) 
उपाय उपलब्ध है | यह अधिकार पंच निणंय अधिनियम 
की थारा ३६ के ग्रंतर्गत है | 

धारा ३६ में है कि यदि पंचों के निशंय को निराकृत 


' करने से इनकार कर दिया जाता है तो इसके विरुद्ध 


अपील निवेशित की जा सकती है| इस्‌ मामले Ñ 
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Zo उच्च न्या० 
व्यवहार न्यायाधीश ने पंचनिणंय को निराकृत करने से 
इनकार कर दिया था इसलिए यदि पंच निर्णय अधि- | 
नियम के उपबंध So qo चकबंदी अधिनियम में लागू | 
होते हैं तब निश्चय ही प्रार्थीगण ग्रधिनियम की aro 
३६ (१) (६) के अंतगत अपील निवेशित कर सकते 

XI चूँकि इस विषय पर श्रभी तक इस न्यायालय का 
एक भी निर्णय नहीं हुआ है इसलिए इस बात के लिये 
कि ऐसे मामले में अपील की जा सकती है में अपना | 
विस्तृत तक देता हूँ । 

वर्तमान पंच निर्णय अधिनियम की धारा ४६ में 
यह स्पष्ट दिया हुश्रा है कि धा ६ (१), ७, 22, l 
श्रौर ३७ छोड़कर इस अधिनियम के उपबंध समस्त } 
पंच निर्णय में लागू होंगे | यह ग्रपवाद धा० ३६ के 
लिये नहीं है | इस झगडे में जो पंच निर्णय है वह 
उ० प्रर चकबंदी अधिनियम के अ्रंतगंत है इसलिए 
उस अधिनियम में जो यह उपबंध है कि यह उस समय : 
लागू किसी अन्य अधिनियम के पंच निणंय में लागू 
होगा उसके श्रनुसार यह इस मामले भी लागू होगा | 
So To चकबंदी अधिनियम की धारा ३७ के पढ़ने 
से मुझे यही प्रतीत होता हे कि चकबंदी श्रधिनियम के 
अंतर्गत की जानेवाली कार्यवाही में पंच निर्णय अधिनियम 
के उपबंध लागू होंगे । यों तो चकबंदी अधिनियम की 
धारा १२ (६ ) में दिया हुआ है कि उपधारा (४) 
के अंतर्गत पंच का निर्णय अंतिम होगा किंतु मेरे विचार 
से पंच निर्णय के अंतिम होने का मतलब यह होता है 
कि भारतीय पंच निर्णय श्रविनियम जो इसमें लागू 
किया गया है उसके उपबंधों के अधीन यह अंतिम होगा | 
धारा १२ (६) को ३० To चकबंदी श्रधिनियम की 
धारा ३७ के साथ पढ़ना चाहिए । यहाँ इस बात पर 
ध्यान देना है कि उ० mo चकबंदी अधिनियम की 
धारा १२ (४) के अंतर्गत पंच निर्णय का पुष्टिकण | 
जब तक व्यवहार न्यायाधीश नहीं कर देते तब तक ब 
पंच निर्णय स्वतः अंतिम नहीं हो सकता हं । | 
चकबंदी अधिनियम की धा० १२(४) 
निणय के लिये वह झगडा सीघे पंच के पाः 
जा सकता । चकबंदी श्रधिकारी को पहले इसे 
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न्यायाधीश के समच भेजना पड़ता है श्रोर उसके बाद 
व्यवहार न्यायाधीश इसे पंचों के पास भेजते हैं । 
उ० प्र० चकबंदी श्रधिनियम के Baa बनाया 
ga नियम ६३ उपवाक्र्य ४ में है कि व्यवहार म्याया- 
घीश जितना आबश्यक समझें वादपद ( ईंशूज ) बना 
करके पंच के पास भेज देंगे | उपबाक्य ( ६ ) और (७). 
में वह कार्यवाही दी हुई है जिसे पंच को करना पड़ता 
है । उपवाक्य ( ७) में है कि पंच जब श्रपना निशंय दे 
चुकेगा तो बह इसे फिर संबंधित व्यबहार न्यायाधीश के 
पास भेज देगा | उपवाक्य ( ८ ) में दिया हुआ है कि 
न्यायाधीश को विचार करना पड़ेगा कि भारतीय पंच 
निर्णय श्रधिनियम की धारा १६ के श्रंतगंत इस निर्णय 
को वह भेज दें या श्रधिनियम की धारा ३० के श्रंतगंत 
उसे निराकृत कर दें। यदि पंच निर्णय पंच के पास 
भेजा जाता है aa नियम के उपवाक्य ६ के अंतर्गत पंच 
को फिर निणंय देकर उसे फिर न्यायाधीश के पास भेजना 
पड़ता है | उपब्राक्य १० में व्यवहार न्यायाधीश सहायक 
चकभंदी अधिकारी को कागज शुद्ध कर देने का श्रादेश 
देते हैं धारा १२ ( ४ ) और नियम ६३ के उपबंधो से 
यह स्पष्ट है कि धारा १२ (६) के ग्रंतर्गत पंच का निर्णय 
श्रंतिम केबल तभी होता है जब कि यह पंचनिणुंय 
न्यायालय का श्रादेश हो जाता है | HA पहले कह दिया 
है कि भारतीय पंच निर्णय श्रधिनियभ के उपबंध 3० प्र 
चकबंदी श्रधिनियम में लागू होते हे | यह भारतीय पंच- 
faa ्रधिनियम की धारा ४६ श्रौर ४७ तथा चकबंदी 
. अधिनियम की धारा ३७ के अनुसार दै । धारा ३६ के 
` उपबंध भी 3० प्र० चकबंदी अधिनियम के siada पंच 
 निणय में लागू होते हैं | यह सच है कि अपील का अघि- 
` कार मूलभूत अधिकार होता है और इसे परिनियम द्वारा 
स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए । मुभे प्रतीत होता है 
का श्रधिकार भारतीय पंचनिर्णय अधिनियम 
| श्रधिनियम धारा ३७ के अंतर्गत स्पष्ट 


चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत कोई अलग 


रहनी च चाहिए जिसमें श्रपील का अधिकार दिया 
ऐसी अवस्था में में इस प्राथनापत्र को स्वीकार 
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( ऐडमिट ) करने में असमर्थ हे । तद्नुसार प्रार्थनापत्र 
अस्वीकार किया जाता है | 
--प्राथनापत्र अस्वीकृत 


विधि पत्रिका (९५९ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ४८ . 


न्यायमूर्ति एन० यू» वेग 

ईएक्स० एस० To Fo ४७३।१६५.३-१० दिसंबर 

१:५८ 
मथुरा दास — 
वि 0 
हरिश्चंद्र तथा aa --निर्णीत ऋणी उत्तरवादीगण 
मथुरा के ग्रतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश के निशंय 
श्रौर डिग्री दिनांक १३-११-५२ के विरुद्ध द्वितीय अपील 
निष्पादन प्रार्थनापत्र ( एक्जीक्युशन असि 
केशन )- ag गलती जो प्रार्थनापत्र को विधि के 
अनुसार नहीं दिया हुआ बना देती हे- व्याज जोड़ने 
गलती करना--पैरबी न करने सें प्रार्थनापत्र उत्स- 


डिग्रीदार अपीलकर्ता 


जित कर देना और इस बात पर विचार न करना 


कि कोई गलती हे fe नहीं-इसका प्रभाव 
न्यायमूर्ति बेग — 

यह डिग्रीदार की श्रपील 2) यह एक निष्पादन 
कार्यवाही के संबंध में है । निष्पादन के लिये चौथा 
प्राथनापत्र दिया गया । इस प्रार्थनापत्र पर निर्णीत 
mut ने आपत्ति किया कि यह कालबाधित है क्योंकि 
इसके पहलेवाला विधि के अनुसार प्रार्थनापत्र नहीं था | 
यदि इसके पहलेवाला प्रार्थनापत्र विधि के ्रनुसार नहीं 
था तब श्रपीलकर्ता ने यह मान लिया है कि वर्तमान 
mana कालबाधित होगा । फिर भी डिग्रीदार 
अपीलकर्ता का कहना है कि इसके पहलेबाला प्रार्थनापत्र 
विधि के भ्रनुसार था | डिग्रीदार ने प्रार्थनापत्र दिया 
था | ओर सब प्रकार से यह प्रार्थनापत्र टीक था केवल 
सूद लगाने में थोड़ी गलती हो गई थी । अपीलकर्ता के 
विद्वान वकील का कहना है कि डिग्री में कितना K 
दिलाया गया उससे सूद कम ही लगाया गया था | यर्द 


स्तंभ ७ में था । इसके बारे में बहुत से प्रमाण हैं १. 


ऐसी गलती सारभूत गलती नहीं मानी जायगी | 


Too पमा 
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३३२] 
त्र इसमें मतभेद नहीं हैं कि राज्य विवाह के संबंध में 
। विधान बना सकता है | इसलिए यदि विधानमंडल विचार 
a विमर्शं के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि राज्य के 
हित के लिए एक विवाह लाभप्रद है तो न्यायालय का 
is काम उस निष्कर्ष पर निर्णय देना नहीं है । इसलिए यह 


विधान संविधान के अनुच्छेद २५ का उल्लंघन नहीं 
R करता | , 
ति ~ A ` 

सारांश यह है कि इस अधिनियम के लागू होने के 


ता बाद कोई हिंदू जत्र दो विवाह करता हे तो यह अपराध 
है और दंड संहिता की धारा ४६४ के अंतर्गत वह दंड 
q फा भागी होगा | 
[य । SR 
a 
q- 
के हुकुमचंद मलहोत्रा = श्रपीलकर्ता 
ने वि० 
q- भारत संघ — उत्तरवादी 
ना Yo ्राई० Mo १६५६ सर्वोच्च न्यायालय ५३६ 
व्यवहार ANA Fo २८८।१६५८ 
: भारतीय संविधान अनुच्छेद ३११ (२) कारण 
था दिखलाने के लिये जो नोटिस दी गई उसमें तीनों 
त प्रमुख dat की चर्चा थी--यह नोटिस बुरी नहीं हे | 
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद २११ (२) के ग्रंतगत 
aa जो युक्तिसंगत अवसर प्रदान करने की बात कही गई 
a 2 si निम्नलिखित बातें ग्राती हैं : १--सरकारी 
a नौकर फो अपने जुम से इनकार करने ओर श्रपनी 
रे निर्दोषिता स्थापित करने का ्रवसर दिया जाय २-- 
a अपनी बचत का अवसर दिया जाना और २--इस बात 
A के दिखलाने का श्रवसर दिया जाना क्रि प्रस्तावित दंड 
a उसे क्यों न दिया जाय | यह केवल तभी हो सकता है 
के जब्र कि कोई समथ अधिकारी जाँच समाप्त होने के बाद 
सरकारी नोकर के विरुद्ध प्रमाणित आरोप की गंभीरता 
S | प्र विचार करने के बाद अस्थायी रूप से तीनों में से 
र ई एक दंड दिए जाने का विचार करता है और इसकी 


. सूचना वह सरकारी नौकर को दे देता है | 
यदि किसी सरकारी नौकर को उपयुक्त अवसर प्रदान 
x 


aa विवरण 
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किया गया है तो केवल इस बात से कि दूसरी अवस्था 
में जो नोटिस दी गई उसमें अनुच्छेद ३११ में दिए 
गए तीनों est का उल्लेख था नोटिस खराब न समझी 
जायगी यद्यपि इसे वाध्तव में जो दंड दिया गया वह सेवा 
से अलग करना ( रिमूवल फ्राम सर्विस ) था | 

यह कहना कि अनुच्छेद ३११ ( २) का मतलब 
यह होता है कि प्रत्येक अवस्था में दूसरी बार कारण 
दिखलाने के लिये जो नोटिस दी जाती है उसमें सरकारी | 
नौकर को जो दंड दिया जानेवाला है ठीक उस दंड को i 
लिख देना चाहिए सही प्रतीत नहीं होता । ३११ (२) | 
में दूसरी नोटिस देने का मतलब यह होता हे कि सरकारी | 
नौकर फो यह दिखलाने का अ्रवसर प्रदान करना चाहिए १ 
कि उसे प्रस्तावित दंड क्यों न दिया जाय, उदाहरणाथ 
यदि प्रस्तावित दंड पदच्युति ( डिसमिसल ) है तो उक्त 
सरकारी नौकर को यह श्रवसर रहता है कि अपने प्रति- 
निवेदन में वह यह कह सके कि यों तो उसके विरुद्ध 
ग्राक्षेप प्रमाणित हो चुके हैं तत्र भी उसे पदच्युति का सबसे 
कड़ा दंड नहीं मिलना चाहिए किंतु उसे कम सजा जैसे 
उस श्रेणी से हटाना या श्रेणी से कम करनेवाला दंड 
मिलना चाहिए | यदि दंड देनेवाले अ्रधिकारी के लिये 
यह अनिवाय होता कि दूसरी नोटिस में वही दंड लिखे 
जो उसे देना है तत्र सरकार उस नौकर के प्रतिवेदन 
को यदि स्वीकार कर लेती है तो ऐसी अवस्था में तीसरी 
नोटिस देने की श्रावश्यकता पड़ेगी। यदि ऐसी बात 
होगी तो जिस बात के लिये दूसरी नोटिस जारी की गई 
है उसके यह adar विपरीत पड़ेगी | 


aq दंड देनेवाला अधिकारी अस्थायी रूप से इस 
विचार का हो जाता है कि सरकारी नोकर के विरुद्ध जो 
आरोप लगाए गए हैं वे प्रमाणित हो चुके हैं और इस 
आधार पर वह तीनों प्रमुख दंडों में से किसी एक दंड 
का भागी है तथा इसी आधार पर यदि वह कारण 


है कि निश्चित नहीं होने देता वरन्‌ इसके पर 


LN 
5 S 
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नौकर को कारण दिखलाने का यह ओर ग्रच्छा अवसर 
प्रदान करता है क्योंकि उन दंडों में से प्रत्येक के विरुद्ध 
बह कारण दिखला सकता है। यदि उसमें सबसे कड़ा 
दंड frat होता और वास्तव में उसे वह दंड दिया गया 
होता जो नोटिस में लिखा नहीं है तब उसे उपयुक्त 
अवसर नहीं मिलता | 

भारतीय संविधान अनुच्छेद ३११ (२) आदेश 
में अयथार्थ निर्देश होने का प्रभाव 

जत्र किसी सरकारी नौकर के विरुद्ध जाँच का ग्राधार 
ओर उसे सेवा से हटाने का आदेश सब कुछ इसी 
आधार पर था कि उसने वैयक्तिक (प्राइवेट) नोकरी कर 
ली है at ऐसी नियुक्ति में उसने सरकार की ग्रनुमति 
नहीं ली तब यदि गलती से सेवा से ,इटानेवाला ग्रादेश 
दूसरे नियम के अंतर्गत हुआ तो निर्देश की यह गलती 
इतनी महत्व की नहीं दै कि उसके विरुद्ध पारित आदेश 
की वैधता पर प्रभाव डाल दे | 


भानू प्रार्थी 
w fro 
डालप्रियाँ ऐंड कंपनी, जुनरदेव तथा अन्य-विपक्षी 


ए० श्राई० आर० १६१६ मध्य प्रदेश १६६ 
व्यवहार पुनरीक्षण सं० २०१। १६५७ दिनांक 
२३-६-१९५८ 
व्यवहार प्रक्रिया संहिता ( १६०८) आ० ३३ 
fio ७ और ate १४६-निर्धन प्रार्थनापत्र ( पापर 
 अग्लिक्ेशन ) अस्त्रीकृत हो जाने पर अववि-आरंभिफ 
a चुकने पर इसके आगे समय बढ़ाने की 
` अनुपतति दी जा सकती हे कि नहीं | ; 
` निधन रूप में मुकदमा चलाने के लिये न्यायालय 
Tia दो चीजें रहती है? १--वादपत्र और २-- 
रूप में मुकदमा चलाने के लिये प्रार्थना पत्र | 
पत्र के उत्सर्जित हो जाने पर भी बादपत्र रहता 
न्यायालय शुल्क देने के लिये यदि समय दिया 
और यालय शुल्क दे दिया जाता है तत्र 
निवेशित किया गया था उस दिन से 


(9 
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वादपत्र ठीक रहता है । यह न्यायालय की परंपरा मात्र 
नहीं है वरन्‌ इस न्यायालय का यह निश्चित सिद्धांत 
हो चुका है | 

जो समयावधि निर्धारित हो चुकी दे उसे बढ़ाने के 
लिये पर्याप्त कारण दिखलाना चाहिए । यह सिद्धांत 
ay न्यायालय का एक निश्चित विधि हो चुका है | 


साधूराम प्रार्थी 
वि० 
Fo अमर कोर तथा अन्य उन्तरबादीगण 


Wo ग्राई० Ao १६५९ पंजाब २२८ 
गुरुदासपुर के जिला और सत्र न्यायाधीश के आदेश 
दिनांक २८-१०-१६५८ से आपराधिक पुनरीक्षण 


Ho १३७८ | १६५८ 


as प्रक्रिया संहिता ( १८६८ ) धारा २०५, ३४२ 
ओर ५४० ए०-अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति 
यदि क्षमा कर दी गई है तो भी धारा. ३४२ के अंत- 
गंत परीक्षण के लिये उसका हाजिर होना 
आवश्यक है | 

Go to संहिता की धारा ३४२ का अ्भिप्राय यह 
है कि यह श्रभियुक्त के लिये व्यक्तिगत रूप में लागू होती 
है ग्रोर उस अवस्था में भी जब्र कि साधारणतया धा० 
२०५ के अंतर्गत अभियुक्त की हाजिरी माफ कर दी गई 
है श्रभियोजन साक्ष्य के समाप्त होने पर उन प्रश्नों 
का उत्तर देने के लिये जिनका पूछुना न्यायालय के लिये 
अनिवाय है उसका न्यायालय में स्वयं उपस्थित होना 
आवश्यक है | 


धारा ३४२ का उपबंध श्रधिदेशक ( मैंडेटरी ) है 
इसलिए यह धारा २०५ के विवेक पर निर्भर करनेवाले 
उपबंध को दवा देता है | 

धारा ३४२ के ग्रंतगत न्यायालय को जो किसी समय 
अभियुक्त से कोई प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया 
है उसके अतिरिक्त अभियोजन साक्ष्य के समास होने पर 


अभियुक्त से पूरा प्रश्न करना न्यायालय के लिए a | 
वायं होता है और उस श्रवस्या में जब कि अ्रमियुक्त | 


Je ३५ | 
= हाजिरी घा० २०५ या घा० ५४० Qo के अंतर्गत माफ 
त रहती ददे यदि यह उप्र लागू न होता तो समभ में 
नहीं आता कि स्पष्ट रूप से धारा में परंतुक (प्रात्रिजो ) 
के के रूप में अपवाद क्‍यों न रहता | 
[त राजुलपति सोमिया तथा अन्य अपीलकर्ता गण 
बि० 
री राजुलपति रातम्मा तथा अन्य त्तरवादीगण 
Qo श्राइ० Alto १६५६ आंध्र प्रदेश २ 
yoy मछुलीपट्ठम के उप न्यायाधीश की डिग्री दिनांक 
| ४-३-१६५४ के विरुद्ध अपील संख्या ६८६ | १६५४ 
= | दिनांक २२-६-१६५८ 
a हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ( १६४६ ) 
घा० १४, १४-अतीत प्रभावी होने की सी पा-प्रध्या- 
वर्ती ( Radad ) का अधिर कहाँ तक समाप्त 
१२ किया जञा चुकता है- हिंदू विधवा ने जो दत्तक ग्रहण 
fa ( एडाप्शन ) लिया उसकी daar पर आपत्ति करने 
त के लिये प्रत्यावतियों ने जव इल अधिनियम के पहले 
a arg निवेशित किया तो वह वाद अधिनियम के वाद 
चालू रहेगा कि नहीं | 
ह दत्तक ग्रहण की वैधता पर ग्रापत्ति करने के लिये 
ती निकटतम प्रत्यावर्तियों द्वारा मुकदमा यदि हिंदू उत्तरा- 
[० Ran ग्रधिनियम के लागू होने के पहले दाखिल किया 
[ई गया और उस आपत्ति का ञ्राधार यह था कि वादीगण 
नों निकटतम सपिंड थे किंतु दत्तक ग्रहण के लिये विधवा ने 
ये : उनकी स्वीकृति नहीं लिया तो ऐसे मुकदमे में न्यायालय 
ना यदि इस निष्क पर पहुंचता हे कि विधवा ने उन लोगों 
की स्वीकृति लिया ओर यह स्वीकृति विधि के विचार से 
है पर्याप्त थी तो तत्व पर वाद उत्सर्जित हो जावगा | दूसरी 
ले स्थिति में विधवा द्वारा दत्तक ग्रहण पति की श्रनुमति के 
ब्रिना या उसके मरने पर उसके निकटतम सपिंडों की 
z अनुमति के न रहने से यदि दत्तक ग्रहण अवैब हो जाता 
या है तत्र विधि के stadia समभा यह जायगा कि विधवा 
लु अपने पति की संपदा के धारण में दै कारण कि ऐसी 


स्थिति में ae संपदा गोद लिए हुए पुत्र में निहित नहीं 
होगी | ऐसी परिस्थिति में अधिनयम की धारा १४ (१) 
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[ विधि पत्रिका वषे ३ अंक ५-१६.५६. 


इस संपत्ति मं लागू होती है ओर ` चूँकि यह उसकी प 
संपूण संपदा हो जाती है इसलिए menada ( fade ) l 
का प्रश्‍न पदा नहीं होता ओर मुकदमा संधाय ( मेनटेन 
बुल ) नहीं हो सकता | इन सब काप रिणाम यह होता है । 
कि दत्तक ग्रहण वैध हो या अवैध प्रत्यावर्तीगण (Raa 
नसं ) ग्रसफल ग्रवश्य होंगे । 
धारा १४ र १५ का अथ यह होता है कि धा० 
१४ ( १ ) का संबंध केवल उस संपत्ति से होता है जिसे 
कोई हिंदू स्त्री धारण किए हुए हो ( पोजेस्ड ) । इससे 
कोइ मतलब नहीं कि ग्रधिनियम के प्रारंभ होने के पहले 
उसने इसे प्राप्त किया है या बाद में | उपधारा (२) 
के अंतर्गत अवश्य कुछ संपत्ति इससे परे रखी गई है 
जिसमें वह संपत्ति 2 जो दान या इच्छा पत्र द्वारा प्राप्त 
को गइ हे वा किती श्रव्य संलेख (ईस्टर मेंट) के iaa 
प्राप्त को गइ हे या वह व्यवहार न्यायालय की किसी डिग्री 
के gada या किसी पंच निर्णय के ग्रंतर्गत प्राप्त की गई 
हे तथा दान, इच्छापत्र या अन्य संलेख या डिग्री या 
पंच निणंश्र की शर्तों के अनुसार उसे ऐसी संपत्ति में 
केवल सीमित ्रधिकार प्रदान किया गया दै । तात्पर्य 
यह है कि इस प्रकार की संपत्ति की स्वामिनी वह हिंदू 
स्रो एक सीमित स्वामिनी के रूप में रहती है। ऐसी 
संपत्ति में श्रभिधारणा यह रहती है कि बही पुराना नियम 
लागू रहेगा | धारा १५ में कोई बात ऐसी नहीं कही गई 
है कि जिसका प्रभाव यह हो कि पुराना नियम लागू 
होने से केवल इन्हीं संपत्तियों में रोका गया हो aa 
उस संपत्ति में जिसे हिंदू विधवा ने अधिनियम के 
प्रारंभण में प्राप्त किया हो किठु उसका धारण उसने खो 
दिया है श्रोर अब वह धारण पा नहीं सकती | 
हिंदू बिधवा द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभण के 
पहले का दत्तक ग्रहण जत्र श्रवैध हो जाता है तब इसकी 
अवेधता कुछ तथ्यों के न रहने के कारण होती है जिनका | 
रहना विधि के अंतर्गत ग्रावश्यक होता है और जन तः 
पहले उन शर्तों का पालन नहीं दो जाता aa तक दत्तक 


ee 
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कि हमें ऐसा अधिकार प्राप्त हुआ है जब कि वास्तव में 

उसे कोई अधिकार नहीं है और ऐसे प्रतिनिवेदन 

( रिप्रजेटेशन ) के श्राधार पर दत्तक ग्रहण किए 

पुत्र की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन कर देती है तब वह 

व्यक्तिगत रूप से प्रतिष्टंम ( इस्टापेल ) के सिद्धांत के 

श्रनुसार दत्तक ग्रहण की वैधता पर श्रापत्ति नहीं कर 

सक्ती श्रौर कम से कम संपत्ति का जो हिस्सा उसके धारण 

में है उसके बारे में समभा यह जायगा कि वह दत्तक 

ग्रहण किए पुत्र के धारण में चली गई है । जिस संपत्ति 

के बारे में विधि के श्रनुसार समभा यह गया है कि वह 

दत्तक ग्रहण किए हुए पुत्र के धारण में चली गई दै 

बह संपत्ति विधवा के मरने पर विधवा की संपत्ति के रूप 

में उत्तराधिकार क्रम में adi श्रा सकती, उस संपत्ति के 

बारे में जिस पर उसका हिंदू सत्री के संपत्ति श्रविकार 

अधिनियम के अंतगत after चाहे जैसा हो। उस 

{पत्ति के बारे में जहाँ तक उसका संबंध है समभा जायगा 

फ्रि वह विधवा के धारण के बाहर जा चुकी है ओर उसके 

मृतक पति की संपदा का श्रभी भी एक हिस्सा हे और 

श्राज के विधि के gana भी प्रत्यावर्तीगण को यह 

अधिकार होगा कि वे इसके पाने का दावा इस आधार 

पर करें कि विधवा द्वारा दत्तक ग्रहण श्रवेध है और जो 

संपत्ति दत्तक ग्रहण किए हुए पुत्र के धारण में है धारा 

१४ के श्रंतगंत बिधवा उसकी पूणां स्वामिनी नहीं हुई | 

उस स्थिति में जत्र कि दत्तक ग्रहण पूर्णरूपेण अवैध हो 

जाता है जैसे जत्र कि कोई दत्तहोम नहीं हुआ और 

इसका होना आवश्यक था तत्र माना जायगा कि 

श्रवैध दत्तक ग्रहण के रहते हुए भी विधवा अपने पति की 

` संपूण संपदा के धारण में हे । ऐसी परिस्थिति में पहले 

धारा १४ लागू होगी और उसके मरने पर धारा १५ | 

zat प्रकार का नियम अध्यपंण ( सरेंडर ) में लागू 
होगा | 

pee Us है कि हिंदू विधि में जिन्हें प्रत्या- 

` वर्तीगण ( Radaa ) कहा गया है उनका वर्ग ही धारा 

के कारण समात हो गया | यह बात अवश्य है कि 

स्री की उस संपत्ति के बारे में जिसे वह बिना इच्छा 

मर मई है प्रत्यावर्तीगण नहीं रह गए हैं 
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किंतु उस संपत्ति के बारे में जिसे हिंदू स्त्री ने उत्तराधिकार 
में ma किया है और जिसका उसने धारण छोड़ दिया 
है ( वास्तविक धारण के ही अभिप्राय में नहीं वरन्‌ 
धारण प्राप्त करने के अधिकार के संबंध में) धारा १४ 
इन संपत्तियों के बारे में लागू नहीं होती और उस संपत्ति 
के बारे में अधिनियम के प्रारंभण के बाद भी वही कानूनी 
स्थिति होती है जो कि पहले थी । ऐसी संपत्ति के बारे में 
पुराने नियम लागू होते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष या ध्वनिताथ में 
वे लागू नहीं किए गए हैं | 

हिंदू विधि-दृत्तक प्रहण- निकटतम सपिडों 
की अनुमति-वेधता | 

विधवा के लिये यों तो यह आवश्यक है कि निकट- 
तम सपिंडों में से सभी की श्रनुमति प्राप्त कर ली जाय 
किंतु जहाँ पर केवल दो संपिंड हैं और एक ने अवेध रूप 
से अनुमति देने में इनकार दिया है तो दूसरे की ही 
संमति पर्याप्त है | 


मेजर जनरल शांता शमशेर जंग बहादुर राना-वादी 
वि० 
कामिनी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा अन्य-- 
प्रतिवादी गण 


Lo ग्राई० ARo १६५६ बंबई २०१ 
वाद सं० २००।१६५५, दिनांक ६-१- ६५८ 


क--विशिष्ट साहाय्य अधिनियम ( स्पेसिफिक 


रिलीफ ऐक्ट ) १८७७, qro ४२, ५४-विधिक 
प्रकृति ( लीगल केरेक्टर ) किसे कहते हे कंपनी 
का प्रबंधकारी संचालन क्या विधिक प्रकृति कॉ 
होता है-घोषणा के लिये बाद की संघायता ( मेन- 
टेनेबिलिटी :-वादी के अधिकार में हस्तक्षेप करने 
से कंपनी को रोकने लिये निषेधाज्ञा 

विशिष्ट साहाय्य अधिनियम की धारा ४२ उस समय 


लागू होती है जब कि कोई व्यक्ति किसी विधिक प्रकृतिया | 
संपत्ति के किसी अधिकार का अधिकारी होता दै । विवि 


प्रकृति! ( लीगत कैरेक्टर ) दो परिनियमों में प्रयुक्त 


हुआ है, एक विशिष्ट साहाय्य श्रधिनियम की धारा ४५ |. 


A 


| ७] 
र में और दूसरा सादय अधिनियम की धारा ४१ में किंतु 
गा इन दोनों में से किसी मी धारा में इस पद की परिभाषा 
न्‌ नहीं दो गइ है ऐसा निण्य नहीं हुआ हे जिसमे “विधिक 
४ gala’ की परिभाषा दी गइ हो या उसमें कोइ सिद्धांत 


तत निर्धारित किया गया हो जिसके अनुसार उसका निश्चय 
Ñ किया जा सके | 

में वि ( लीगल केरेक्टर ) 
में तथा किसी संपत्ति के बारे में घोषणा करने के बारे में 
दिया gat है | विधिक प्रकृति ओर किसी संपत्ति के 
बारे में अधिकार ये दो श्रेणियाँ ग्रलग अलग दिखलाई 
गई हूँ इसलिए निश्चय ही ये दोनों भिन्न तथा अपना 
अलग श्रभिप्राय रखती हें । धारा ४२ में घोषणात्मक 
डिग्री के बारे में उपबंध है जिसका मतलब होता है किसी 
व्यक्ति के अधिकार की घोषणा करनेवाली डिग्री ओर 
इस ग्रधिकार का मतलब होता है विधिक अधिकार 
( लीगल राइट्स ) | इसलिए यह प्रतीत होता है कि 
धारा ४२ में जो दो प्रकार की श्रेणियाँ चतलाई गई हैं 
वे एक ही वर्ण ग्रर्थात्‌ (विधिक अधिकार? की दो जातियाँ 
हैं । कुछ भी हो “विधिक प्रकृति! (लीगल कैरेक्टर) विधि 
शास्त्र में सामान्यतः प्रयुक्त नहीं हुआ है, यह परिनियमों 
में भी प्रयुक्त नहीं हुआ है केवल विशिष्ट साहाय्य 
अधिनियम की धारा ४२ में ओर साक्ष्य अधिनियम की 
धारा ४१ में इस पद का प्रयोग हुश्रा है । 

(विधिक प्रकृति? का प्रयोग “विधिक स्थिति! (लीगल 
स्टेट्स ) के aa में किया गया है जो कि विधि शास्त्र 
में प्रचलित है । विधान मंडल ने जब उपयुक्त दोनों 
धाराश्रों में “विधिक प्रकृति! पद का प्रयोग किया तब इसे 
मान लेना उचित है कि विधान मंडल ने उसका प्रयोग 
किसी सुपरिचित विधिक धारणा के श्रथ में किया alk 
विशिष्ट साहाय्य श्रधिनियम की धारा ४२ के प्रसंग से 
पता चलता है कि “विधिक प्रकृति! ( लीगल कैरेक्टर ) 
का aa वही होता दै. जो विधिक स्थिति (लीगल स्टेट्स) 
का होता हे | यह जान लेना आवश्यक हैं कि अधिकार? 
( राइट्स ) “विधिक ्रविकार? ( लीगल राइट्स ) रौर 
विधिक स्थिति’ ( लीगल स्टेटस) का श्रथ क्या 
हाता हूँ | 


धारा ४२ म विधिक प्र 
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सालमंड के कथनानुसार 'श्रधिकार? ( ए राइट ) 
एक हित ( इंटरेस्ट) होता हे जो ग्रधिकार के नियम | 
द्वारा ma एवं संरक्षित है। यह एक ऐसा हित है 1 
जिसका संमान करना कर्तव्य होता हैं और जिसकी | 
अवहेलना करना एक गलती है । | 

हालेंड के कथनानुसार “अधिकार” किसी व्यक्ति की | 
उस क्षमता को कहते हैं जो किसी दूसरे के ग्रधिकार पर 
प्रभाव डालती हे ग्रोर ऐसा वह श्रपनी निजी ताकत के 
बल पर नहीं वरन्‌ समाज की राय से या समाज के बल 
पर करता है | 

सालमंड ओर Tas दोनों के कहने के अनुसार 
प्रत्येक हित या श्रविकार जो राज्य द्वारा भ्र्थात्‌ राज्य के 
विधि द्वारा मान्य और संरक्षित है वह विधिक अधिफार 
होता है ओर ऐसे प्रत्येक विधिक अधिकार में एक विधिक 
बंधन होता है | 

विधिक अधिकार या तो स्वामित्व जन्य (प्रोप्राइटरी) 
अर्थात्‌ संपत्ति की प्रकृति का होता है या व्यक्तिगत होता 
है ओर बादवाला यही व्यक्तिगत विधिक अधिकार स्थिति 
( स्टेट्स ) बनाता है | 

किसी विधिक अ्रधिकार का वर्गीकरण व्यक्तिगत ग्रधि- 
कार में किया जा सकता है ओर यह उसकी सामाजिक 
स्थिति ( स्टेट्स ) होती है । यह स्वामित्व अधिकार से तब 
भिन्न होता है जब कि स्वतः कार्य की प्रकृति से fete 
यह किसी वस्तु से पैदा होनेवाले व्यक्तित्व विशेष से 
होता दै ग्रोर जिसे संलभ व्यक्ति (परसन आफ इनहरेंस) 
आपात व्यक्ति ( परसन ग्राफ इंसिडेंस ) के विरुद्ध लागू 
कर सकता हे । व्यक्ति संबंधी विधि में जिस व्यक्तित्व को 
मान्यता दी गई है वह ऐसा है कि उस विधिक संबंध में 
अनिश्चयात्मक परिवर्तन कर देता है जिसमें वह व्यक्ति 
उस व्यक्तित्व के साथ प्रवेश करता है। इस प्रकार यह 
विधिक स्थिति विशिष्ट साहाय्य अधिनियम की धारा 
४२ में प्रयुक्त 'विधिक प्रकृति? की कसोटी है। 

विधि का क्षेत्र स्वतः व्यक्तिगत विधि ( प्राइवेट ला ) 
अर्थात्‌ वह विधि जो एक प्रजा ओर दूर के 
अधिकारों का विनियमन करता है at 
( पब्लिक ला ) अर्थात्‌ जो राज्य और 
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बीच श्रधिकारों का विनियमन करता है, इसकी तीसरी 
शाखा श्रंताराष्ट्रिय विवि ( इंटरनेशनल ला) है । 
‘Rafe ( स्टेट्स ) के श्रथ पर हम इस समय विचार 
नहीं कर रहे हैं | वस्तुश्रों की विधि ( ला श्राफ थिंग्स ) 
के विपरीत व्यक्तिगत विधि ( ला ग्राफ परसंस ) है श्रोर 
वही “स्थिति? ( स्टेट्स ) का निर्माण करता है । 
व्यक्तियों के विधि में और वस्तुओं के विधि में अथवा 
“सामान्य? ( नार्मल ) और “श्रसामान्य' ( ऐव्नामल ) 
व्यक्तियों में जो श्रंतर होता है उसकी सूक्ष्म परिभाषा 
लोक विधि में न देकर केवल व्यक्तिगत विधि में दी 
गई है। 
किसी प्रजा की सामाजिक स्थिति व्यक्तिगत विधि के 
संबंध में श्रोर लोक विधि के संबंध में पैदा हो सकती 
है । किसी व्यक्ति का मताधिकार या किसी सावजनिक 
पद पर रहने का श्रधिकार लोक विधि के संबंध में सामाजिक 
स्थिति का निर्माण करता है | 
(स्थिति? ( स्टेट्स ) daa व्यक्ति ( परसन ग्राफ 
RAST ) या आपात व्यक्ति ( परसन ग्राफ इंसिडेंस ) 
की कुछ विशेपताश्रों से पैदा होती है। “व्यक्ति? स्वा- 
भाविक व्यक्ति जैसे मनुष्य हो सकता हे या बह कृत्रिम 
व्यक्ति जैसे कंपनी इत्यादि हो सकता है | कृत्रिम व्यक्ति 
का व्यक्तित्व सामान्य ओर स्वाभाविक व्यक्ति से भिन्न 
होता दै श्रोर यही उसी व्यक्ति की फानूनी सामाजिक 
स्थिति का निर्माण करती है । 
धारा ४२ में प्रयुक्त “विधिक प्रकृति! शब्द (विधिक 
स्थिति’ के समान दै श्रोर विधिक स्थिति एक विधिक 
- अधिकार होता है जत्र कि इसमें व्यक्तित्व की एक विशेषता 
होती है जो स्वयं कार्य की प्रकृति से adage किसी वस्तु 
a से पैदा होता है श्रौर जिसे daa व्यक्ति ( परसन आफ 
«gia ) ग्रापात व्यक्ति ( रसन आफ इंसिडेस ) के 
` विद्ध लागू कर सकता दै । 
कंपनी अधिनियम १६५६ की धारा २ (२६ ) के 
तगत कोई संचालक प्रबंधकारी संचालक तब होता है 
कि उसे प्रबंध करने का श्रधिकार दिया रहता है | 
करने का यह श्रधिकार बेनी से किसी संविद्‌ के 
पर हो सकता दै या सामान्य समिति में कंपनी 


द्वारा पास किए हुए प्रस्ताव द्वारा हो सकता हे या 
संचालकों के बोर्ड द्वारा यह अधिकार दिया जा सकता 
है या स्मृति पत्र द्वारा या संघ नियम ( श्रार्टिकिल्स आफ 
ग्रसोसिएसंस ) द्वारा यह अधिकार दिया जा सकता 
है| कंपनी अ्रधिनियम में प्रवंधकारी संचालक की जो 
परिभाषा दी गई है उस ग्राधार पर पहले यह समझ 
लेना श्रावश्यक है कि ‘daa व्यक्ति! ( परसन आफ 
इनहरेंस ) कौन है, “कार्य? जैसे अधिकार कौन सा है 
और “पात ब्यक्ति? ( परसन श्राफ इंसिडेंस ) कोन सा 
हे । प्रबंधकारी संचालक ही 'संलभ व्यक्ति? हे । यही 
वह व्यक्ति है जो प्रबंधकारी संचालक होने के नाते अपने 
लिये gg अधिकारों का दावा करता हे। “कार्य? जेते 
अधिकार वे शक्तियाँ हैं जो जेता उपयुक्त परिभाष में 
दिया हुआ है प्रबंधकारी संचालक को सोंपा गया है। 
कंपनी ही आपात व्यक्ति ( परसन आफ इंसिडेंस ) है 
अर्थात्‌ इसी के विरुद्ध प्रवंधकारी संचालक को अधिकार 
ग्रोर शक्तियाँ प्रदान की गई हैँ । ऐसा हो. सकता है कि 
कंपनी ही adi बरन्‌ सहसंचालकगण भी कदाचित्‌ 
आपात व्यक्ति की श्रेणी में त्रा सकते हैं । 

प्रबंधकारी संचालक को जो भी ग्रधिकार और 
शक्तियाँ प्राप्त हैं वे उस विशेष कार्य के सोंपने के कारण 
हे । विशेष प्रकार से सौंपा हुआ वह कार्य या संविद्‌ 
विशेष या प्रस्ताव या स्मृतिपत्र या संघ के नियम जो 
धारा २ (२६) में है पूरे तोर से प्रबंधकारी संचालक 
की शक्ति या ग्रधिकार की प्रकृति ate उसकी सीमाका 
निर्धारण करता है । 

प्रबंधकारी संचालक के व्यक्तित्व में कोई विशेषता 
संचालक के नाते उक्त शक्तियों या अधिकारों से 
असंबंधित या उससे स्वतंत्र नहीं है। इसलिए 
संभवतः कोई ऐसा विधिक अ्रविकार प्रबंधकारी संचालक 
adi रख सकता जिसमें व्यक्तित्व की ऐसी विशेषता 
वर्तमान हो जो स्वतः श्रधिकार और शक्ति विरमे हौ 


ait जिसे प्रबंधकारी संचालक कंपनी के विरुद्ध थी | | त 
अपने सह संचालको के बिरुद्ध लागू कर सकता al “a 
प्रवंधकारी संचालक की स्थिति पूणरूपेण पत्नी या 2 Z 


यस्क की सी नहीं है। 
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या जो श्रधिकार उसै प्रदान किया गया है स्वतंत्र 
ता उसकी कोई विशेषता या विधिक स्थिति नहीं है जो 
फि उसके अधिकार ओर उसकी शक्तियों पर प्रभाव डालती 
ता हो या उसमें परिवतन करती हो । इसलिए प्रबंधकारी 
जो संचालक को यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी कोई 
भि विधिक स्थिति ( लीगल स्टेट्स ) है । हालेंड ने जो १६ 
Ih प्रकार की विधिक स्थितियों (लीगट स्टेटस) को उदाहरण 
है में गिनाया हे उसके ८ वें में श्रेणी, जाति ओर कार्या- 
धिकारी की स्थिति ( श्राफिशियल पोजिशन )' हे । किंतु 
हा हालेंड द्वारा गिनाए गए उन १६ प्रकार की स्थितियों 
पने | फो समभने के लिये हालैंड द्वारा निर्धारित सामान्य 
ओले | सिद्धांतों को समझ लेना ग्रावश्यक है क्योंकि इसी के 
में । प्रकाश में वे निर्धारित हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो कुछ 
| प्रकार की स्थितियों में कुछ गड़बड़ी हो सकती हे | 
है प्रबंधकारी संचालन 'कार्याधिकारी स्थिति! ( ञ्राफिशियल 
ak पोजीशन ) या “पद? ( ्राफिस ) में नहीं श्रा सकता 
कि जिसकी गणना ८ वें प्रकार में की गई हे | ग्रधिकारो का 
aq दावा जब संविदा के ग्राधार पर किया जाता है तब 
धारा ४२ के अंतर्गत वह “विधिक प्रकृति! ( लीगल 
गौर कैरेक्टर) नहीं हो तकता । “विधिक प्रकृति? का निर्धारण 
q न तो इसी प्रश्‍न के श्राधार पर हो सकता है कि उस 
Ta विशेष मुकदमे का निर्णय सव बंधक ( जजमेंट इन रेम ) 
ail होता है क्योंकि ग्रधिकारों का विभाजन सर्वेबंधक 
[क अधिकार और व्यक्ति बंधक अधिकार में जो किया गया 
का | वह विधिक प्रकृति का त्रिश्वय करने के लिये सर्वथा 
„ निरथैक है | विधिक प्रकृति के निर्णय के लिये किसी 
ता | संपत्ति का स्वामी होना या स्वामी न होना भी कोई 
a grat नहीं है । संलग्न व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता 
[एः ही विधिक प्रकृति का निर्णय करती है संपत्ति के स्वामित्व 
[क | का होना या उसका न होना इसके लिये कोई मतलब 
ता | नहीं रखता | 5 
a इस प्रकार प्रवंधकारी संचालक धारा ४२ के Bata 
य किसी विधिक प्रकृति का श्रधिकारी नहीं है | इसलिए वह 


इस घोषणा का अधिकारी नहीं है कि वह अभी भी ada- 
कारी संचालक चला श्राता है ग्रोर ऐसे प्रबंधकारी संचा- 
लक के रूप में उसे काम करने का अधिकार है तथा इस 
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पद से वह समस्त अधिकारों और कतव्या का प्रयोग कर | 
सकता है । क्योंकि यह घोषणा इस आधार पर की जा 
सकती है कि वादी विधिक प्रकृति का अ्रधिकारी है जैसे 
वह कंपनी का प्रवंधकारी संचालक दै और इस विधिक 
प्रकृति को वह अभी भी धारण किए हुए है 

(यदि यह मान भी लिया जाय कि वह विधिक 
प्रकृति है तब भी वह इस प्रकार की घोषणा नहीं पा 
सकता कारण कि न्यायालय ऐसी घोषणा नहीं देता जो 
कार्यान्वित ही नहीं हो सके ्रर्थात्‌ कंपनी ग्रपनी साधा- 
रण समिति में इसे नकार सके । ) 

एक बार जब यह तय हो जाता हे कि वादी उपयुक्त 
घोषणा नहीं कर सकता क्योंकि उसे किसी विधिक प्रकृति 
का अधिकार नहीं है तब उसने जो निपेधाज्ञा (इंजेक्शन) 
की प्राथना की हैं वह मी नहीं प्रदान की जा सकती | 

बिशिष्ट साहाय्य अधिनियम ( १८७७ ) धारा 
४२-वादी कंपनी का हिस्सेदार नहीं है--एक प्रस्ताव 
द्वारा वह एक संयुक्त प्रबंधकारी संचालक नियुक्त 
किया गया - कंपनी ने यदि उसे eer दिया-इस 
घोषणा के लिये वाद निवेशित क्रिया जाना कि 
उलका उस पद से हटाना विधि विरुद्ध है तथा उक्त 
प्रस्ताव शक्ति परस्तात्‌ ( अल्ट्रावारस ) हे -उसके 
प्रमाण की प्रकृति--वादी संघ नियम पर निभर नहीं 
कर सकता-निणेय हुआ कि वादी इस घोषणा का 
अधिकारी नहीं हे--( कंपनी अधिनियम ( १६५६ ) 
घा” २ (२६) और (३६) 

घारा ४२ के ziada वादी, जो लोग उसकी विधिक 
प्रकृति को इनकार करते हैं उसके विरुद्ध घोषणा के लिये 
वाद निवेशित कर सकता है | 

वादी wa हिस्सेदार नहीं है यदि इस घोषणा के 
लिये बाद निवेशित करता है कि कंपनी के संयुक्त संचालक 
के पद से हटाया जानेवाला कंपनी का प्रस्ताव शक्ति | 
परस्तात्‌ है तो वादी को यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि 
वाद निवेशित करने के दिन वह विधिक 
अधिकारी था । इसलिए बादी को : 
चाहिए कि वादी संयुक्त प्रबंधकारी da 
वैध रूप से नियुक्त है ( यह मानकर किं संयुक्त 
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संचालन विधिक प्रकृति का दै) और वाद की तिथि को 
वादी प्रबंधकारी संचालक के पद पर था। वादी की 
नियुक्ति उस समय प्रमाणित नहीं करना चाहिए अ कि 

यह नियुक्ति स्वतः स्वीकार कर ली गई हो. किंतु केवल 
ऐसी स्वीकृति द्वारा केवल यह स्थापित करना कि वादी 
इस प्रकार नियुक्त है पर्या नहीं है | यदि ऐसी नियुक्ति 
बादी को विधिक प्रकृति प्रदान करती हे तो वादा का 
ऐसी विधिक प्रकृति का लक्षण प्रमाणित करना चाहिए, 
और यह प्रमाण इस नियुक्ति की प्रकृति को स्थापित करके 
दिया जा सकता दै जिसमें ओर बातों के साथ साथ यह 
रहना चाहिए कि यह नियुक्ति किस प्रकार समाप्त की जा 
सकती है । sa वादी अपनी विधिक प्रकृति को 

सब प्रकार से स्थापित कर देता है जिसमें नियुक्ति समास 
करने की शर्त भी है तब प्रतिवादी कंपनी को यह प्रमाणित 
करना होगा कि वादी को उचित ढंग पर हटाया गया 

हे । उदाहरण के लिये वादी यदि यह कहता है किं 
उसको फंप्रनी की साधारण समिति में एकमात्र विशेष 
प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है केवल तभी कंपनी 

के लिये यह प्रमाणित करना आवश्यक होगा कि उक्त 
प्रकार का प्रस्ताव विशेष पारित हुआ और उसके लिये 

सभी शर्ती को पूरा किया गया हे | तथाकथित विधिक 
प्रकृति को प्रमाणित करने के लिये वादी को ही ओर बातों 
` के साथ साथ यह दिखलाना पड़ेगा कि यह नियुक्ति क्या 
समास की जा सकती थी, और यदि समाप्त की जा सकती 
थी तो किस प्रकार और इस बात को प्रमाणित करने के 
लिये वादी फो कंपनी के नियमों पर निर्भर करना 
चाहिए | 
किंतु वादी जब प्रतिवादी कंपनी का सदस्य नहीं है 
तो वह प्रतिवादी कंपनी के नियमों पर निर्भर नहीं कर 
सकता | और भी, वादी का वादमूल उसके और प्रथम 
तिवादी कंप्रनी के बीच किसी उपलक्षित संविदा पर भी 
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सार्वजनिक कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड--अपीलकती 
fio 
पार्वती आपानापिलई ¬ _ उत्तरवादी 
Wo mo Alto १६५९ केरल १२२ 
Yo एस० Ho ३०४।१६५४ ($o ) दिनांक 
२८-१०-१६५७ 
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (१६०८) आ० & नि०६- 
वादी ने प्रतिवादी do १ को अधिकार प्रदान किया- 
प्रतिवादी सं० १ का वादी के रूप में स्थित करने और 
मुकदमा जारी रखने का प्रार्थेनापत्र दिया जाना- 
प्रतिबादी सं० २ द्वारा इस प्रार्थनापत्र पर आपत्ति क्रिया 
जाना-वाद का उत्सजित होना-प्रतिबादी सं० १ द्वारा 
मुकदमा दाखिल करना-प्रतिवादी Wo २ इस पर 
बाधित हाने ( बाडे ) की आपत्ति नहीं कर सकता-- 
gfasa (इस्टापेल)-( साक्ष्य अधिनियम) ( (८७२, 
घारा ११५) 
द्वितीय उत्तरवादी ब से संपत्ति वापस पाने के लिये 
ग्ने एक मुकदमा दाखिल किया । क रीत्यानुसार 
( प्रोफार्मा ) प्रथम उत्तरवादी बनाया गया था | वाद 
जब विचाराधीन था उसी समय a ने अपना हित 
( इंटरेस्ट ) क को हस्तांरित कर दिया ओर इसके बाद क 


ने अतिरिक्त वादी बनकर मुकदभा चालू रखने के लिये | 


प्राथनापत्र दिया | ब ने इस प्राथनापत्र पर आपत्ति इस 
आधार पर किया कि क को इसके लिये दूसरा मुकदमा 
दाखिल करना चाहिए ्रोर चूँकि श्र ने अपने अधिकार 
का हस्तांतरण कर दिया है इसलिए वाद उत्सर्जित हो 
जाना चाहिए । न्यायालय ने इस आपत्ति को मान 
लिया ओर प्रर्थनापत्र को उत्सजित कर दिया तथा वाद 
को श्रनुपस्थिति में उत्सर्जित कर दिया | इसके बादक 


नेत्र से संपत्ति वापस पाने के लिये जब एक मुकदमा | 


दाखिल किया तब ब ने कहा कि यह मुकदमा alo È 
नि० ६ से बाधित है | 


निर्णय gan कि जब्र व ने विरोध करके पहले उक 
at में उसे वादी नहीं बनने दिया तब वह अब यह नहीं 


कह सकता कि मुकदमा बाधित है | अनुमोदन 
श्रननुमोदन दोनों वह एक साथ नहीं कर सकता | 
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Interrupt विन्न डालना 
Interrupted खंडित 
Interruption विघ्न; बाधा 
Interstate अंताराज्य - 

5] movement अंताराज्य वहन 

5 trade अंताराज्य व्यापार 
Interval अंतर, ग्रंतरावधि, समयांतर 
Intervene बीच में आना 
Intervening बीच में ग्रानेवाला 
Intervention अंतरायण, BATT 
Interventionist अंतरायण॒वादी 
Interview साक्षात्कार 
Intervivos जीवितों में 
Intestate इच्छापत्रहीन 

» holdings इच्छापत्रहीन धृत क्षेत्र 


Intestate succession 

In that behalf 

In that respect 2 

In the absence of a contract to the 


contrary 
In the abstract 
» » capacity 
Hy त CASE Oi : 
११ ११ course of 
११ 99 १, ११ business 
» » dealing 
» » discharge of official duties 
» » event of 
eer » » an attachment order 
» 9 first case 
pop m UAE 
popo è p PAG 
» » following 
» » formand manner preseribed by 
» ११ appended 
» interest of 
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इच्छापत्रहीन उत्तराधिकार 

उस विषय में, तत्संबंधी, उस बारे 
तद्‌विषयक 

यदि कोई संविदा इसके प्रतिकूल न हो 


सिद्धांततः 
के रूप में 
की स्थिति में, की श्रवस्था में, के विषय में TER 
के क्रम में, के बीच में CES 
व्यापार क्रम में ; set 
के व्यवहारों में SUAFA 
शासक्कीय कतेव्यो के पालन में f 

के होने पर, की ग्रवस्था में 
कुर्की का आदेश होने पर 
प्रथमतः 

प्रथमतः, प्रथम बार 

प्रथमतः 

निम्नलिखित में 

द्वारा विहित रूप ओर रीति में 
संलग्न प्रपत्र में | 

के हित में, के हेतु, के लिये | 


Te 
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In the least 

» 90 99 degree 

light of 

male line 

manner 

aforesaid 
provided 
D H 9 specified 
meantime 

» » meanwhile 

name of 

oat » » & nominee 
» » nature of 

» » ordinery course of business 
» theory 

११ the performance of 
prescribed form 
presence of 

public interest 


99 3) 2) 


3) 3) ” 


» » record 
» » Tight way 
११ » Same act on transaction 
Reais, » capacity 
” 22 2) place 
W » » Way 
In the second instance 
» » 56186 
» » Shape of 
११ ११ Strongest terms 
११ » teeth of the rules 
» » usual way 
» » Way 
» this behalf 
११ ११ connection 
Intimacy 
Intimate 
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कम से कम 
कदापि नहीं 
का ध्यान रखते हुए 
पितृ परंपरा में 
रीति से 
पूर्वोक्त रीति से 
उपबंधित रीति से 

निर्दिष्ट रीति से 

इस बीच में, इतने में 

इतने में 

के नाम से 

निर्दिष्ट व्यक्ति के नाम में 

के प्रकार फा 

सामान्य व्यापार क्रम में 

सिद्धांततः 

के पालन में 

विहित रूप में 

के समक्ष, की उपस्थिति में 

लोक हित के लिये 

अभिलेख में 

ठीक रीति से 

उसी क्रिया अथवा व्यवहार में 

उसी परिस्थिति में 

वही, उसी स्थान पर 

उसी भाँति 

द्वितीयतः 

शप्रभिप्राय में 

के रूप में 

कठोरतम शब्दों में 

नियमों के होते हुए भी 

सामान्य प्रकार से 

बाधक होना 

इस विषय में, इस बारे में, एतदर्थ, इसके 
इस daa में 

घनिष्टता 

घनिष्ट, निकट 


~ 


लिये 
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Intimate contact 


॥ knowledge 


Intimation 

Fe card 

उ renewal 

re report 
In time 
Intimidate 

Coercion 

Torture 

Extortion 
Intimidation 
In token of 
Intolerable 
Intolerance 
Intolerant 
In toto 
Intoxicant 
Intoxicate 
Intoxicated 

छ] person 
Intoxicating 
3) liquor 

Intoxication 
Intra vires 
Intricacy 
Intricate 

r details 
Intrigant 
Intrigue 
Intriguer 
Intriguery 
~ Intrinsic 


value 
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99 characteristics 


निकट संपर्क 

गहन ज्ञान 
प्रज्ञापन, सूचना 
सूचना पत्रक 
नवकरण की सूचना 
सूचना प्रतिवेदन 
समय पर 
अभिन्रासन, धमकी देना 
बल प्रयोग करना 

यातना देना 

बलात्‌ लेना 

श्रभित्रास, डराना 

के प्रमाण स्वरूप 

aaa 

असहिष्णुता 

असहिष्णु 

संपूर्णतः 

मादक, मादक द्रव्य 
सुरामत्त करना, मत्त करना 
मत्त 

मत्त व्यक्ति 

मादक 

मादक पान; मदिरा 
मद, मादकता 

शक्ति ग्रंतगत 
जटिलता 

जटिल, दुर्गम 

जटिल विस्तार 
षड्यंत्रकारी 

षड्यंत्र, षड्यंत्र करना 
षड्यंत्रकारी 

षड्यंत्र रचना 

निज, ग्रांतर, ग्राम्यंतर 
निज लक्षण 

धात्विक मूल्य 
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In triplicate 
Introduce 
Introduction 
Introductory 

Intrude 

Intruder 

Intrusion 

In trust 

9 m O 

Inure 

Inured 

Invade 

In vain 

Invalid 

» adoption 

Invalidate 

Invalid election 
Invalidity 
Invalid or inoperative 

Invariable 

2 rule 

Invasion 

Invective 

Invention 

Inventions and Designs Act 
Inventor 

Inventory 

Inventory of the goods 
Inverse 

Invert 

Invest 

Invested with powers 
Investigate 
Investigating officer 
Investigation and prosecution 

2) of crime 
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तीन प्रतियों में 
प्रवेश करना, प्रस्तुत करना, परिचय कराना 
विषय प्रवेश, भूमिका, प्रस्तावना 


परिचायक 

बलात्प्रवेश करना, घुस आना 
बलाग्रवेषश्ट 

बलात्प्रवेश, घुस AAT, ATIY 
न्यास में 


के लिये न्यास में 

श्रम्यस्त होना, काम में आना, उपयोग में आना 
श्रभ्यस्त 

चढ़ाई करना, ग्राक्रमण करना 
व्यथं 

१ दुर्बल २ अवैध 

HAT दत्तकग्रहण 

FART करना, AAA ठहराना 
aaa निर्वाचन ; 
श्रमान्यता, अवैधता, ग्रसमथता 
BAT ग्रथवा ग्रप्रवर्ती 

सतत, अपरिवर्ती 


सतत्‌ नियम 
आक्रमण, चढाई 
गाली 


उपज्ञा, आविष्कार 

उपज्ञा अथवा आकल्य अधिनियम 
उपज्ञाता 

तालिका 

वस्तुओं की तालिका 
विपरीत, विलोम 

उलदा 

नियोजन, लगाना, देना 
शक्तियों से युक्त 

अनुसंधान करना, ग्रन्वेषण 
अनुसंधान अधिकारी 
अनुसंधान ओर ञ्रभियोजन 
अपराध ग्रनुसंधान 
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Investigator अनुसंधाता 
Investing powers नियोजी शक्तियाँ 
Investor नियोजक 


Invest with a right 
In view of 


Invite attention 


In wholl on in part 
११ witness whereof 


I. P. C, ( Indian Penal Code ) 
Irony 


» of fate विधि विडंबना 
Irreconcilable असमाधेय 
Irrecoverable अप्रत्यादेय 

claim अप्रत्यादेय WALA 
loss ATMS हानि 
- Irredeemable AMA 


Invigilate वीक्षण 

Invigilator वीक्षक 

Invincible ञ्रजेय 

Inviolable अनतिक्रम्य 

In violate अनतिक्रम्य 

In virtue of के सामर्थ्य से 

Invisible FEW 

Invite निमंत्रित करता, माँगना, श्राकर्षित करना 


Invited error प्ररोचित भूल 
In vogue प्रचलित 
Invoice बीजक 
Involuntary AARSE 
5 alienation अनैच्छिक श्रन्यक्रामण 
j bankrupt अनैच्छिक नष्ट निधि 
7 bankruptcy अनैच्छिक नष्ट निधित्व 
Involved अंतग्रस्त, ग्रस्त 
» in accident दुघेटना ग्रस्त 


» words Wal में 
» writing लेखबद्ध, लिखित 
I, 0, U. (Lowe you ) ato to, ( धारयामि ते ) 
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अधिकार देना, अधिकारयुक्त करना 
को दृष्टि में रखते हुए 


ध्यान श्राकृष्ट करना 


पूर्णतः श्रथवा ग्रंशतः 
जिसके साद्य में 


भा० ġo सं० ( amda दंड संहिता ) 
व्यंग, विडंबना 
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Irredeemable debentures 


Irredeemable debt 
Irrefutable 
Irregular 
त commitment 
Irregularity 
2) 
Trregularly 
Irregular process 
Irrelevance 
Irrelevant 
Irreparable 
» damage 
त injury 
$ loss 
Irresistible 
0) [0106 
1) impulse 
D injury 
violence 
Irrespective 
Irresponsible 
Irretrievable 
Irreversible 
Irrevocable 
Irrigate 
Irrigation 
Irritant 
ers) clause 
Issuable 
Is subject to 
Issue 
» of fact 
» „law 
HEE) orders 
११ 99 Process 


of procedure 
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AMA BUA 
अशोध्य ऋण 
अकास्य 

अनियमित 
अनियमित उपार्पण 
अनियमितता 

प्रक्रिया की अनियमितता 
अनियमित रूप से 
अनियमित आदेशिका 
असंगति 

असंगत, श्रप्रासंगिक 
पूरय 

अपूर्य हानि 

पूर्य क्षति 

श्रपूयं हानि 

अरोध्य 

्ररोध्य शक्ति 

श्ररोध्य अ्रावेग 
श्ररोध्य ala 

अरोध्य हिंसा 


अनपेक्ष, चाहे' 'कुछु भी न हो, ग्रसंबद्ध, ्रनाश्रित 


अनुत्तरदायी 

पूरय 

अपरिवरत्य 
अप्रतिसंहाय 

सिंचाई करना 
सिंचाई 

शून्यकारी 

शून्यकारी खंड 
निर्गम्य 

के श्रधीन हैं 

वादपद्‌, परिणाम, पद 
तथ्य वादपद 

विधि वादपद 

आदेश निकालना 
्रादेशिका निकालना 
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११ 3 Void marriage 

„ price 

3 statement 
Issuing aurthority 
Item 

» Dy item 
Itemize 
Item number 

» 0 trade 

» on the agenda 
Items of expenditure 
Itemwise 


Jactitation 
j of marriage 
Jail 
» department 
Jailor 
Jail manual 
Jar 
Jarring effect 
Jerk 
Job 
Joinder 
9) in action 
छ) ११ Issue 
Sy of parties 
Joining report 
Joint 
११ action 
११ and several 


liability 
promissory note 


22 ११. 43 


29 22 22 
» annuity 


» bond 


Issue of the body ( heir of the body ) 


संयुक्त और एथक्‌ 
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श्रात्मजदायाद 
प्रृत्तिहीन विवाह की संतान 
निर्गम मूल्य 
निर्गम विवरण 
निर्गमन प्राधिकारी 
पद, वस्तु, बात 
पदशः 

पदबद्ध करना 
पदसंख्या 

ब्यापार मद 
कार्यावलि पद 
व्यय पद्‌ 

पदशः 


( दूसरे को हानि पहुँचाने वाली एक बहक ) विकत्थन 
विवाह विकत्थन 

कारागार 

कारागार विभाग 

कारापाल 

कारागार नियमावलि 

कलश 

कर्कश प्रभाव 

भटका Z 
कृत्य, कृत्यक ii 
संयोजन 

बाद में संयोजन 
वादपद में संयोजन 
पक्ष संयोजन a 
कार्य ग्रहण प्रतिवेदन Sae E ; 
संयुक्त, सह Ses, 
संयुक्त कार्यवाही, संयुक्तवाद 


संयुक्त ओर पथक्‌ दायित्व 
संयुक्त और पृथक्‌ वचनपत्र 
संयुक्त वार्षिकी 

संयुक्त बंधपत्र 


\0 640 
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_ Joint claimants संयुक्त अध्यथक 


» commission 


संयुक्त आयोग 


» committee संयुक्त समिति 
» contract संयुक्त संविदा 
Joint director संयुक्त संचालक 
त electorate » निर्वाचक वर्ग 
» enquiry » जाँच 
» executor p निष्पादक 
» family » परिवार 
s » property „ परिवार संपत्ति 
» farming » सेती 
» Hindu family » हिंदू परिवार 
धार 
» I ae 2 29 री 
» in a » श्रभ्यारोप 
0 CS ALO संपदा में संयुक्त 
१) interest संयुक्त हित 
» es » भूमिपति 
» liability 
» देयता 
Jointly » स्पसे 
oa in es » हितबद्ध 
meeting „ अधिवेशन 
s ownership » स्वामित्व 
» Petition » याचिका 
» oe ११ प्रतिज्ञाग्रहीता 
१) misor प्रति 
प्रतिज्ञाता 
११ resolution है संकल्प 
११ session Š सत्र 
sittin i 
” छ 99 बैठक 
Joint tenancy संयुक्त मू धारण 
» tenant 
संयुक्त कृषक 


११ tort feasors 
» trespass 
» trustees 


संयुक्त जिह्मकर्ता 
संयुक्त ्रनधिप्रवेश 


संयुक्त न्यासी 
undivided e ; 
» divided estate » श्रविमक्त संपदा 
Jointure विधवा धन 
» of lands विधवा भूघन : 
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` कश्या Gere 
बिधि पत्रिका के नियम डा क 


(१) “विधि पत्रिका? का वार्षिक, षाण्मासिक और त्रैमासिक शुल्क क्रमशः १०), ५॥) और RIN) 


है; एक प्रति का मूल्य १) है । शुल्क मनौग्रार्डर या वी० पी० द्वारा देय है। वी० पी० से मँगाने में डाकव्यय 
अतिरिक्त लगेगा | 


ate (२) शुल्क "मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, “विधि पत्रिका” विभाग, वाराणसी-१? के पते से आना 
Teg | 


( ३ ) “विधि पत्रिका” प्रत्येक अँगरेजी मास के अंतिम सप्ताह में प्रकाशित होगी | 


(४) “विधि पत्रिका” में विधि संबंधी लेख तथा विधि विषयक पत्रों, पुस्तकों श्रादि की समालोचनाएँ 
fi at 6 = A w 
a रात होंगी | समालोचनार्थं पुस्तकों की दो दो प्रतियाँ ग्रानी चाहिए | लेख, समालोचनार्थ पुस्तके आदि 
सपादक, “विधि पत्रिका”, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी-- १? के पते से भेजनी चाहिए | 


भी प्रका 


सोल एजेंट ;-- 


श्री भगवानदास गोवर्धनदास शाह, 
N 

Ho २७।११, कूचा माघोदास सामिया, 
भैरो बाजार, 

वाराणसी | 
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EO NE 2 प्रकाशक और उद्र चेरीप्रचासिणी सभा वाराणसी जे कर पे उह क~ चागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी की ओर से तथा उसके लिये श्री सिद्धनाथ सिंह 
= नागरी मुद्रण, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी । 
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